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निवेदन 


हमे आपके सम्मुख “भूगोल” का संसार हासन नम्यर रख्वते 
हुये हथे होता है। भूगोल के सम्पादक पं० रामनारायण जो मिश्र यूरप यात्रा 
के लिये चले गये थे। उनकी अज्ुपस्थिति में सारा काम मुझ ही को करना 
पड़ा था। मुझको विशेष अनुभव न होने के कारण अंक निकलने में किंखित 
विलम्ब हो गया है । इसके लिये आपसे क्षमा चाहता हूँ । भूगोल का यह 
नम्बर बहुत ही बड़ा हो गया है इसीलिये हम पॉच महोनों के वजाय यह 
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विभाग द्वारा हाहे, नामंल और मिडिल स्कूलों में प्रयोग होने के 
लिए स्वीकृत है । 
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पूर्वीय यूरप के प्रजातंत्र राज्य 


१-संयुक्त राष्ट्‌ ओर प्रान्त शासन 


जिस सभ्य किसी नये राज्य की नींव स्थापन की जाय तब उसका संगठन 
इस प्रकार हो कि उसको अन्य राज्य भी सान लें। राज्य के समस्त ज़िलों और 
आन्तों के सम्बन्ध भी डीक रीति पर हों । आज कल की बहुत बढ़ी समस्या है कि 
उनके सम्बन्ध व उनका शासन किस प्रकार होना चाहिये ? इसके समाधान के 
लिये बड़े बड़े सहापुरुषों ने नये नये झागों का अनुसारण किया है। उन्होंने भिन्न 
भिन्न मार्गों के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र का सार्ग अति उपयोगी समझा है। अययुक्त 
अ्बन्ध के अनुसार देश के समस्त प्रान्त व स्टेट एक में मिला दिये जाते हैं । परन्तु 
स्टेटों को स्वतंत्रता रहती है। यह प्रबन्ध किसी देश में प्रशंसनीय और किसी देश 
में शोचनीय है । 


( २) 

किसी प्रान्त की सभ्यता, बोली य आचार विचार अन्य प्रान्तों से भिन्न होने 
के कारण अथवा अठ्प संख्यक होने के कारण उसको दूसरे प्रान्‍्तों की अपेक्षा पूर्ण 
स्वतंत्रता नहीं है ओर न वह चिरकारू के छिये अपने स्वतंत्र अधिकारों को सुरक्षित 
ही रुख सकता है। इसलिये इस प्रकार की बहुत सी स्टेटों को एक में मिला दिया 
जाता है। यह अबन्ध जमनी और आःस्ट्रिया में बहुत ही सुचारु रूप से काम कर 
रहा है | यहाँ पर जाति, सभ्यता व बोली का कोई भी अन्तर नहीं है परन्तु केवल 
धन का है । पोलेंड व यगोस्लेविया में यह प्रबन्ध काम में नहीं छाया गया है। 

आस्ट्रिया-हंगरी की यूगोस्लव जाति ने यह नि३चय किया कि सारा देश 
छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त करके सींमित संख्या कर दी जाय। देश का शासन 
“ग्रान्ड जुपान'” (7470 70997) को सौंपा जाता है जिसको कि केन्द्रीय 
सरकार नियुक्त करती है। यह प्रान्तीय भाग छोटे छोटे ज़िलों में विभक्त किये गये 
हैं जिनका शासन ज़िलाधीश ( नासलनिक 4८८४६ ) के आघीन होता है । 
इन प्रान्तों और ज़िलों में एक सभा भी है जिसके अधिकार सीमित हैं। 

इस प्रबन्ध पर बड़ी तीघर आलोचना हुई है। आलोचकों का कथन है कि 
इस संकुचित शासन इशैली से प्रान्तीय जातीय सभ्यता का अन्त हो जायगा | अन्य 
महाजुभावों का यह कहना है कि दूसरे प्रान्तों से परिवर्तन होने के कारण यह 
जातियाँ अरूप संख्यक हो गई हैं । 

लोकल सरकारों को काफ़ी खतंत्रता दी गई है | भल्प संख्यक जातियों के 
अधिकार सुरक्षित हैं । उनके अधिकारों में राष्ट्रीय संघ किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं 
कर सकता वरन्‌ राष्ट्रीय संघ के किसी अनुचित व्यवह्यार से रुष्ट हो कर अत्प संख्यक 
जाति अन्तरोष्ट्रीय संघ ([,०४2प८ ० '०४८०॥5) के समक्ष अपनी राय प्रकट कर 
सकती है । शासन विधान ( ()095घ६ए४०७७५ ) में भी अल्प संख्यक जातियों के 
अधिकार विशेष रूप से स्वीकृत कर लिये गये हैं जैसे पोलेंड, जीकोस्लोनेकिया, 
लेटविया और लिथुयेनिया में । इन अल्प जातियों को अपने घर, सभ्यता और भाषा 
को सुरक्षित रखने का पूणे अधिकार है। किसी किसी राज्य में इनको सभ्यता को 
सुरक्षित रखने के लिये संरक्षण सभायें खोली गई हैं। किसी किसी देश में यह 
छोटी जातियाँ इतनी अधिक अल्प संख्या में विद्यमान हैं कि राष्ट्रीय संघ ने इनके 
किसी प्रकार के अधिकार स्वीकार नहीं किये, और ऐसा सम्भव भी नहीं था। कुछ 
देशों में छोटो जातियाँ देश के एक ही हिस्से में स्वतंत्र रूप में वास करती थीं! 


(३) 


इनको स्वयं राज्याधिकार देकर बड़े प्रान्तों से मिला दिया गया है। जैसे कि जीको- 
स्‍्लोवेकिया में सब का्पेथियन रुथेनिया (500-(९:७792४787 रिप:0779 ) भिला 
दिया गया है । कार्पेथियन रुथेनिया की एक ख्तंत्र समा 'डाइट” ()2:) होती है 
जो धर्म, शिक्षा आदि मुख्य विषयों पर नियम बना सकती है। यह आवश्यक है 
कि इस डाइट के पास किये हुए नियमों पर रिपब्लिक और रुथ्रेनिया के नेताओं के 
हस्ताक्षर होने चाहिये । नेता ( 07८४0९४८ ) यहाँ के गवनर को नियुक्त करता है। 
डाइट अर्थात्‌ सभा के उत्तरदायित्व का भार गवर्नर पर निर्भर है। रुथेनिया को 
पालियामेन्ट में अपने अतिनिध ( डिपटी और सेनेटर ) भेजने का अधिकार है । यह 
प्रबन्ध अभी तक कास में नहीं छाया गया है। रुपनिया का गवनर अपनी हीं जनता 
में से नियुक्त होता है। उप गवनर ज़ेक देश का ही निवासी हो सकता है। अधि- 
कार अधिकतर उप गवन र के हाथ में होते हैं। डप गवरनेर का कतंब्य देश निवासियों 
को ठोक मागे पर चलाने का है। विशेष आन्दोलन द्ोने पर भी डाइट के होने को 
भविष्य में सम्भावना नहीं है क्योंकि बजट डाइट के सागे में बाधक है । 

स्‍लोवेकिया ने भी ज़ेक ( (१०८८॥ ) सरकार के विरुद्ध आन्दोलन किया है 
ओर यह लोग भी रुथेनिया की भाँति खयं शासन करना चाहते हैं । परन्तु इन 
लोगों को अभी तक कुछ सफलता प्राप्त नहीं हुई है । 

फ़िनलेन्ड ( [77]970 ) देश में दो जातियों के लोग रहते हैं । यहाँ को अह्प 
संख्यक जाति स्वेडन को भाषा बोलती है। अब्प संख्यक स्वेडन वालों के साथ बहु 
संख्यक फिनिस जाति को भाँति ही समान व्यवहार किया जाता है। यहां की राज्य 
भाषा दोनों ही हैं। समस्त नियम दोनों भाषाओं में प्रकाशित होते हैँ । भविष्य में 
नये ज़िलों का इस प्रकार निर्माण होना चाहिये कि अपने अपने आचार विचार 
ओर बोली की जनता भिन भिन जिलों में निवास करे । 

सहायुद्ध के समाप्त हो जाने पर जमनी में आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । इस देश 

में छोटे छोटे राज्य थे । सब एक मत हो कर इस बात के पक्षपाती थे कि किसी 
प्रकार प्रशा ( ?705५४० ) से एथक्‌ होकर अपना खततन्नं शासन करना चाहिये 
परन्तु उन्होंने ऐक्य को सुरक्षित रखने के कारण अपने विचारों को बलिदान कर 
डाला और फिर इस बात का प्रयत्न किया कि प्रशा को जाति ओर बोलीं के अजुसार 
कई छोटे छोटे हुकढ़ों में विभक्त किया जाय | अभी तक जर्मन सभ्यता बछ के आधार 
पर निर्धारित थी । फैसर विलियस प्रशा का बादशाह होने पर जर्मनी का शासन 


( ४ ) 
करता आता था | ऊपर लिखी आछोचना के उत्तर में यह कह गया है कि प्रशा का 
अस्तित्व जम नी के लिय्रे लाभदायक है। प्रशा ही का शासन रहना चाहिये क्योंकि आज- 
कल जम नी की दुशा अत्यन्त शोचनीय है। इसी कारण प्रशा को पृथक नहीं किया गया । 
केन्द्रीय शासन को सीमा परिवतेन करने का अधिकार है। परिवर्तन के लिए 
'राइक्सताग” (८०८॥४६४४ ) सभा के है सत को आवश्यकता पड़ती है। ऐसी 
दशा में प्रशा प्रत्येक परिवर्तन को अस्वीकार कर सकता था इसलिए शासन विधान 
में यह अधिकार दे दिया गया है “स्टेट्स यदि चाहें तो परिवर्तन कर सकती हैं 
और केवल एक स्टेट के असहमत होने से परिवर्तन बिल स्वीकार कर लिया जायगा ।?! 
यदि कोई स्टेट सीमा परिवर्तन चाहे तो उस स्टेट के ह॥ लोगों तो इस परिवर्तन के 
लिये प्रार्थना पत्र देना चाहिये तदुपरानत थह प्रार्थना पत्र स्टेट की समस्त जनता के 
सासने ( जिसको कि वोट देने का अधिकार है ) रक्‍खा जाता है। बहुमत के 
अनुसार द्वी परिवर्तन किया जाता है। इसी सिद्धान्त को 'रेफ़रेन्डस! (२८(९४७- 
८गण्ण ) या जनता निणय कहते हैं। मध्य जमेनी की छोटी छोटी स्टेट्स थूरंजिया 
( पए४ए7००४74 ) में मिल गई हैं । 
सन्‌ ३८७१ के राज्य शासन ने स्टेट्स को यह अधिकार दिया था 

“स्टेट्स अपने सताजुसार शासन कर सकती हैं।!” परन्तु सन्‌ १९१५ के शान 
विधान ने उसके यह अधिकार छीन लिये हैँ । टेट का शासन स्वरूप प्रजातंत्रवाद 
था “रिपब्लिक' ( (०७०४॥८ ) के रूप में होना चाहिये । 

निर्वाचन दली में स्त्री पुरुष को वोट देने का समान अधिकार है। इन देश; 
के शासन विधान में निर्वाचन शैली आजुपातिक निर्वाचन (7090पघंठाव्व ००:८- 
3८7:2007 ) के आधार पर निर्मित है। सभा की अनुसति पर कायकारिणी का 
निर्वाचन होता है और उसका अखित्व भी सभा पर निर्भर है। यह इस कारण 
किया गया है जिससे कि समस्त जमनी की भिन्न भिन्न स्टेट्स का ऐक्य तथा ससा- 
नता बनी रहे । 

राइक्सरात (०८॥४००: जमे नी को प्रधान सभा ) के अधिकार सोभित 
हैं। चान्सछर कार्यकारिणी समिति का मुखिया है। केबिनेट का अस्तित्व केवल 
राइक्सताग ( ८०४०॥७८४४ साधारण सभा ) पर निभर है। 

केन्द्रीय सरकार की शक्ति बहुत बढ़ा दी गई है। इसको स्टेट्स के ऊपर 
समस्त अधिकार हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर कि राइक्सदाग का अधिकार 
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नहीं है। इसको ऐसे विषयों पर अधिकार हैं जिन पर कि स्टेट्स कुछ हसतक्षेप नहीं 
कर सकती हैं। सेन्ट्रले सरकार स्टेट्स के किये समय समय पर नोति का निर्माण 
भो करतो हैं । कुल विषय ऐसे हैं कि जिन पर स्टेट्स वा राइक का सप्तान अधिकार 
है। इन समसत अधिकारों को एडटॉपप्रएट, 707 4६ए९ 400 2०घ८प्र+९०४८ कहते हैं 

यदि स्टेट के निर्भित किये हुए किसी नियम का देश पर बुरा प्रभाव पड़ता है 
तो राइक उस नियम को यथा अवसर निषेध कर सकती है। राइफ को स्टेट के 
समसत आर्थिक विषयों पर पूर्ण अधिकार है। राइक स्टेट के उपाजित द्वब्य के किसी 
भाग को अपने व्यय में छा सकती है । केन्द्रीय शासन को देश में असन चैन फंलाने 
ओर नियस बनाने का पूर्ण अधिकार है। राइक के नियम सर्वोपरि हैं । राइक 
स्टेट के नियमों का निषेध कर सकती है । पारस्परिक विरोध होने से कोर्ट इसका 
अनुसन्धान करते हैं | राइक के प्रबक अधिकारों से जनता को यह सन्देह हो चला 
है कि जसनी एक राष्ट्र ( यूनिटरी स्टेट (77६9797 5६802 ) है अथवा संयुक्त राष्ट्र 
है ( 8८१८८७। 57४0० ) । राइक्स-रात में स्टेट्स के प्रतिनिधि आकर केवल अपना 
मत प्रकट करते हैं । डनको नियस बनाने का अधिकार नहीं है । 

आस्ट्रियन संयुक्त राष्ट्र (4 प5६रंग्रा रीट३९०४। एजां०्) ) को समस्या भी 
उसी प्रकार है जैसी जर्मनी में प्रशा की वजह से हो गई है । इस देश में आड स्टेट्स 
है। दक्षिणी आस्ट्रिया ( [0४८८ 0०७४८०७ ) को जन संख्या समस्त देश की आधी 
से अधिक है इसलिये इस देश के दो भाग कर दिये गये हैं। दोनों देशों की घथक्‌ 
पृथक सभायें हैं। देश की जटिल समस्याओं के अवसर पर दोनों सभाओं का एक 
अधिवेशन होता है अन्यथा अपना अपना कार्य क्रम भिन्न भिन्न होता है। 

रटेट की कार्य कारिणी की नियुक्ति सेन्द्रढ सरकार करती है। सेन्‍्ट्रल सरकार 
स्टेट के किरी नियस को रद नहीं कर सकती; हाँ, कुछ काल के लिए स्थगित 
अवश्य कर सकती है। सेन्ट्रल सरकार को जमनी की तरह से और सब अधिकार 
प्राप्त हैं । 

२-जनता सवमान्य 


(?7क्पौ्वा' 50ए7९7९८४7५) 
समस्त नये विधानों के प्रारम्भ में एक प्रकार की भूमिका है जिनका तात्पर्य्य 
यह है कि शासन विधान जनता का बनाया ६ुआ है ओर उन्हीं के लिये है। यह 


( ६) 


इसलिये कि देश में शान्ति रहे और न्याय सुचारु-रूप से हो। “जमन जनता ने 
अपने देश में न्याय ओर शान्ति सुरक्षित रखने के लिये इस शासन विधान को अप- 
नाया है। ज़ेकोस्लोवेक जनता अपने देश को संगठित फरतो है और न्याय अथवा 
शान्ति को ध्थापित करने के लिये वह शासन विधान का निर्माण करती है।” 
“परेस्टोनियन ( 5:0707 ) निवासियों का दृढ़ मंत्र है कि वह अपने देश का 
संगठन, नियस, न्याय व स्वतंत्रता के आधार पर स्थापित करें जिससे कि देश बाहरी 
आक्प्तणों से सुरक्षित रहे और देश के वातावरण में शान्ति का संचार हा जाय | 
इसीलिये शासन विधान का निर्माण किया जाता है ।” केवर पोलेंड के शासन 
विधान में धार्मिक अंश रक्खा गया है। वहाँ के निवासी इईइवर को घन्यवाद देकर 
प्राथना करते हैं कि उनके देश का भला हो, खतंत्रता चिरंजीव रहे जो कि १५० 
वर्ष के निरन्तर परिभ्रम्त के पश्चात्‌ प्राप्त हुई है । यूगोस्लेविया ( ४छ६०७७४१३ ) में 
अवश्य कडिनाई का सासना करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर राजा अथवा ऐपेम्बली दोनों 
ही शासन करते हैं। देश की सब जातियाँ अर्थात्‌ “सर्ब, क्रोट, स्लोचेन लोग ( 5८7७5, 
(704८ भय 30ए८४९८5४९ ) चैध राजतन्त्र ( (0॥50एपं074 )श0027८॥४ ) 
की स्थापना करते हैं ।”” इस कथन में उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया है कि केवल 
जनता ही अधिकारों की जननी है। फ़िनलेण्ड वारछों ने समस्त अधिकार और 
शक्ति ऐसेम्बली को दे दिये हैं। ऐस्टोनिया में भी समस्त अधिकार जनता को हैं । 
“जनता” में वोट देने वालों के अतिरिक्त वोट न देने वाले भी शामिल हैं । ऐस्टोनिया 
की कार्यकारिणी समिति का निर्माण भी जनता पर निभर है। यहाँ पर भी 
बोट देने का अधिकार अधिकांश जनता को है । 

इन देशों में ऐसम्धली शासन विधान के नियमों में आबद्ध होकर कार्य 
करती है । ज़्ीफोस्लोवेकिया ओर लिथुयेनिया में समा शासन विधान के नियमों के 
विरुद्ध कोई नियस निर्माण नहों कर सकती । इस बात का निश्चय करने के लिये 
देश में न्‍्यायारूय नियुक्त हैं। परन्तु जमेनो में ऐसे कोई न्यायालय नहीं हैं, प्रत्युत 
ऐसे न्‍्यायारूय हैं जहाँ यद्द घोषित किया जाता हैं कि राइक स्टेट के नियमों का 
निषेध करती है, परन्तु उन न्‍्यायाऊूयों को यह घोषित फरने का अधिकार नहीं है 
कि राइक के नियस शासन विधान के विरुद्ध हैं। ऐस्टोनिया में न्यायालय अमरीका 
की भाँति किसी भी अभियोग में यह घोषणा कर सकते हैं कि नियस शासन विधान 
के विरुद्ध हैं । 


( ७) 

राजकीय निम्य ( (2075प८६८प८०६८ .3छ95 ) और उपनियमों में अन्तर 
कर दिया गया है । वध नियमों में संशोधन के लिये विशेष बहुमत (4 ७५०७६० 
]४४]०7४६७) चाहिये। ऐसा ही रेफरेन्डस के समय पर भी आवश्यक है | लेटविया 
और ऐस्टोनिया में बहुत ही थोड़ी जन संख्या “रेफ़रेन्डस! या जनता-निर्णय के लिये 
प्रार्थना कर सकती है। ऐसा ही लिथुयेनिया में भी है। युगोस्लेषिया में यदि किली 
संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तब 'डाइट” ( [)0६ ) को भंग फरके विधान- 
विधायनि सभा बुलाई जाती है जो संशोधन पर अपनी सम्मति प्रकट करती है । 
राजा के हस्ताक्षर आवश्यक दैं। पोलेंड में हर दसचें वर्ष के अनन्तर ढाइट 
उपस्थित मेम्बरों को है संख्या से शासन विधान के किसी नियस को संशोधित कर 
सकती है। सेनेट की आशा आवश्यक है। भ्रति पद्चोसवें वर्ष के अनन्तर सेनेट 
और डाइट का सम्मिलित अधिवेशन होता है। वह वाद-विवाद के अनन्तर किसी 
नियस का संशोघन करते हैं । 


३-आलुपातिक निर्वाचन 


(?7क्र०ःंग्गथा रिब्कृशथ्ड्थाधांगा थाते एऐजांए27४४ 5प्र ०४८) 

समस्त देशों के शासनविधानानुसार समस्त जनता को वोट देने का सम्रान 
अधिकार है । वोट देने के अधिकार किसी प्रकार वंचित नहीं किये जा सकते । राज्य 
शासन जनता के ही आधार पर है। इस कारण वोट देने के सम्बन्ध में जनता को 
अधिक से अधिक अधिकार दिये गये हैं । 

सन्‌ १९१८ के पूर्व स्त्रियों को वोट देने का अधिकार केवल आस्ट्रेलिया, नावें, 
डेनमाक व हा्लेंड के देशों में ही था। इंगलेंड में खियों को वोट देने का अधिकार 
१९१८ में उनकी सेवा से सन्तुष्ट हो कर प्रदान किया गया है| परन्तु उनकी 
अवस्था ३० वर्ष की होनी चाहिये। अन्य देशों में उनके लिये कोई रुकावट नहीं 
रखी गई दें। उनको पुरुषों की तरह वोट देने का समान अधिकार है । केवछ 
यूगोसलेविया में वोट देने का अधिकार स्वीकृत नहीं किया गया हे । 

अवस्था कुछ अधिक नहीं रक्‍्री गई है । फ़िनलेन्ड में २७ वर्ष की अवस्था 
के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है, जमंनी और ऐस्टोनिया में २० वर्ष बालों 
को अधिकार है । जो छोग दुर्बछ, क्षीण या पागल हो गये हैं वे वोट नहीं दे 


(डे: 2) 


सकते दैं। क़िनलेण्ड के अतिरिक्त सभी अदेशों में दीचालियों ([0507९0५$) को 
भी वोट देने का अधिकार है । सैनिक जिस ससय तक सेना में रहते हैं वोट नहीं 
दे सकते। सभी प्रदेशों में यह लछोग नेता अर्थात्‌ 'प्रेज़ीडेन्टर ( 07८४०९॥६ ) 
के निर्वाचन के लिये भी वोट दे सकते हैं । 

वोट देने वालों को स्वयं उस पद पर खड़े होने का भी अधिकार है, भद्डचनें 
बहुत कस कर दी गई हैं। और यह भी आवश्यक नहीं है कि मेम्बर धनी हों 
परन्तु कुछ प्रदेशों में अवस्था की अधिकता अनिवार्य कर दी गई है। ज़ेकोस्लो- 
वेकिया ओर युगोस्लेविया में मेम्बर की अवस्था ३० वर्ष की होनी 'बाहिये; जमनी 
और पोलेंड में प्चीस; लिथुयेनिया में चौबीस; फिनलेन्ड, लेटविया और ऐस्टोनिया 
में जो छोग बोट दे सफते हैं वे खड़े भी हो सकते हैं। 

उज्नीसवीं शताब्दी में सरकारी कप्तचारियों को खड़े होने का अधिकार न 
था | इसका तात्परय था कि शासन दलबन्दी के विवाद से भ्रष्टन हो जावे। 
ज्ीकोस्लोवेकिया और पोलेंड में अफसर लोग इस्तोफा देकर पार्लियामेन्ट के मेम्बर 
हो सकते हैं । ज़ीकोस्लोचेकिया में कुछ अफ़सर लोग जैसे कि 'प्रीफ़ेक्ट्स' (27९९०) 
जिलाधीहा, ट्राइभ्यूनल के मेम्बर तथा विधान सम्बन्धी न्‍्यायारूयों ((.005$0:प- 
६०४०] ८०४०७) के मेब्बर खड़े नहीं दो सकते । युगोस्लेविया में पुलिस अफ़सर, 
अथे व कृषी विभाग के अफ़सर खड़े नहीं हो सकते और अपने केन्द्रवर्ती स्थानों के 
लिये स्थानीय पदाधिकारी खड़े नहीं हो सकते । शिक्षा विभाग के लोग खड़े हो 
सकते हैं और ऐसा करने से वह क्षपना पद नहीं खोते हैं । 

महायुद्ध से पूर्व बहुत ही कम देशों में संख्या-तुल्य-निर्वाचन (:09०7४४०७०) 

.८०7८६5८०४४ ४०४) होता था, परन्तु महायुद्ध के पश्चात सभी देझ्ञों में यह रीति 

अयोग में लाई गई है । इस रीति के अनुसार अरुप संख्यक जातियाँ भी निर्वाचित 
हो सकती हैं । ऐसा न होने के कारण बहु संख्यक जातियाँ बहुधा निष्ठुर द्वो जाती 
थीं ओर अल्प संख्यक जातियों पर अत्याचार करती थीं । प्राय: ऐसा भी होता था 
कि अल्प संख्यक जातियाँ भी एसेम्बछी में अधिक संख्या में प्रतिष्ट हो जाती थीं। 

नये विधानों ने यह प्रयत्न किया है कि जहाँ तक हो सके किसी घ्यक्ति की 
कोई भी वोट बेकार न जावे |. यूरप के सारे अदेश निर्वाचन के ढछिये भिन्न भिन्न 
भागों में विभक्त किये गये हैं। यहाँ पर बेडन ( 820८7 ) देश की निर्वाचन 
रीति प्रयोग में लाई गई है । प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन केन्द्र ((2075४४:५९०८५) 


5 ८) 

के लिये सूची (45६) तथ्यार करती है जिसमें डस दल के मेम्बरों के नाम लिखे रहते 
हैं। जनता पार्टी के लिये वोट देती है न कि किसी व्यक्ति के छिये। पार्टी यदि 
१०००० वोट घा जाय तो उसको सभा में एक पद प्राप्त होता है । सूची में जिसका 
नास प्रथम होता है वही सभा में जाता है। इस प्रकार इस पार्टी को दुस दस 
हज़ार की जितनी संख्या होगी डसी के अनुसार उस दल को एक पदु और प्राप्त होता 
है। मेम्बर लोग ऐसेम्बली नामावलो के अनुसार जाते हैं। सब केन्द्रों की वोट जोड़ 
ली जाती है। और १०,००० की संझ्या के अनुसार डस दल फो सीट प्राप्त 
होती है। यदि वोट १०,००० से फप् हों परन्तु ७७०० से अधिक हों तो डस 
दुकू को $ सीट और दी जाती है । ऐसेम्बली के मेम्बरों की संख्या वोट देने ही पर 
निर्भर है । 

इस रीति के अजुसार मेम्बर ओर वोटर में कुछ सम्बन्ध नहीं रहता । बेवेरिया 
( 89ए०78 ) में वोटर मेम्बर के लिए वोट दे सकता है। यदि कोई मेम्बर पसन्द 
न हो तो दल के लिए वोट दे सकता है । 

जमंनी में केन्द्रीय लिस्ट के अतिरिक्त 'यूनियन लिस्ट! ( एकांत 75६ )* 
और राइक लिस्ट ( 7२०८) 450 ) द्ोती है । इस प्रबन्ध के अजुसार योग्य तथा 
अनुभवी लोग भी ऐसेम्बली म॑ जा सकते हैं । 

जेकोस्लेवेकिया में वोट देना पुण्य का आर कतेव्य है। वोट न देने के कारण 

उन पर जुर्साना किया जाता है। केवल बुद्ध जनों को रोगियों को या जो कार्यवश 
नहीं आ सकते वोट न देने के अपराध के लिए प्राथेना पत्र भेजने पर क्षमता किया 
जा सकता है अन्यथा नहीं । 


४-निर्वाचन विधि ओर राष्ट्रीय दल 


यद्यपि दुल सम्बन्धी विषय शासन विधान से एथक्‌ है परन्तु दछ सम्बन्धी 
दोषों को दूर करने के कारण शासन विधानों में निर्वाचन क्रिया भी स्पष्ट शब्दों में 
लिख दी गई है । 


+थुनियन लिस्ट--जमंनी में ३५ केन्द्र हैं। दो केन्द्रों को मिला कर एक 
यूनियन बनती है। सब यूनियनों को मिला कर राईक की छिस्ट के अनुसार पद 


दिये जाते हैं । 
२ 


( १० ) 
सभी देशों के शासन विधानों में पार्टी बन्दी की सूची (.5६ ) तस्यार 
की जाती है। वोटर केवल अपनी पार्टी की सूची के लिये ही बोट देते हैं। इस 
नियमानुसार वोट स्यर्थ जाने का भय नहीं रहता। इस सिद्धान्त में सब से बढ़ा 
अवगुण यह है कि घोटर्स के स्वतन्त्र विचारों का प्रवाह नहीं रहता । पार्टी के दछ 
समुदाय अपने आतंक से उनको वोट देने को बाध्य करते हैं। मेम्बर अपने दुक का 
ही स्देव समर्थन करता है | जीकोस्लोवेकिया में तो इसके अवगुण बहुत ही अधिक 
हैं क्योंकि वोटर को सजबूरन प्रचलित नियमों में आबद्ध होकर सूची के लिए वोट 
देनी पढ़ती है, वह चाहे किसी मेम्बर को भी न चाहता हो। वोटर रुष्ट होकर 
किसो मेम्बर के नाम को काट भी देता है उसकी वोट ध्यथ्थ नहीं जाती । मेम्बर 
स्वयं खड़ा नहीं होता वरन्‌ दुक के टिकट पर खड़ा होता है। 
इस संख्या तुल्य निर्वाचन के पक्ष में एक बात यह भी है कि पालि यामेन्ट 
देश के छिये फोई भी नियल समस्त देश के भिन्न भिन्न मतों की सम्मति छिये 
बिना नहीं बना सकती । पालियामेन्ट का प्रधान कार्य है, वाद-विवाद और 
निश्चयात्सक्ष परिणास । दीघ संख्या नियम ( )४४|००४८ए 7णॉं८ ) की वजह से वाद 
विवाद करना व्यर्थ है क्योंकि संख्या अधिक होने के कारण अल्प संख्यक दल के 
लोग किसी युक्ति के आधार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते और सूची नियम के 
अनुसार भी वोट देना व्यथे है क्योंकि मेम्बर अपने ही दुरू का पक्षपाती हो 
सकता है । पार्टी का निर्णय किया हुआ ही मत वह सभा में रख सकता है । 
ऐसी अवसर पर डसको अपने विचारों का बलिदान करना पड़ता है। समस्त दासन 
विधानों में यह स्वीकार कर लिया गया है कि मेम्बर जनता के निर्वाचित किये हुए 
हैं और अपना सत प्रकट करने में ह्वतन्त्र हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है | मेम्बर अपने 
दल के पूर्ण पक्षपाती दें । आवश्यक विषयों पर दल की मीटिंग होती है और दर 
का किया हुआ निर्णय ही मेम्बर को सप्र्थन करना पहता है | यदि किसी अवसर 
पर वह अपने दल के विरुद्ध कुछ करता है तो इसका अभिष्नाय यह नहीं है कि वह 
पार्लियामेन्ट का मेम्बर नहीं रहा वरन्‌ यह कि दुल भविष्य में उसको निर्वाचित 
नहीं करेगा। समस्त प्रजातंत्र राज्य शासनों में हम उपरोक्त बात प्रधान रूप 
में देखते हैं । 
संख्या तुल्य निर्वाचन की समालोचना फरते हुये महानुभावों ने बढ़ी 
बढ़ी टिप्पणियाँ की हैं । उनके विचार में उपरोक्त नियमों के अनुसार देश में 


( ११ ) 
अनेकों दरू बन जाते हैं और शनै: शने: पारस्परिक वेसनस्थता में परिणत हो जाता 
है। प्रायः यह बहुत कम होता है कि कोई दो मेम्बर राज के किसी विषय पर 
सहमत हों । समस्त सतों का डीक रूप में प्रद्शन होना असम्भव है । दुछ बन्दी 
का अभिप्राय यह है कि बहुत से एकस्त लोग पररुपर मम्त्रणा करके अपना 
संगठन कर लें। यदि बहुत से मेम्बर अपना खत्ंत्र दल बना लेते हैं तो इनका 
कार्य क्षेत्र भी विशाल हो जाता है | 
जमंनी में १९२४ में ९ दर थे। ज़ीकोस्लोवेकिया में १९२० के निर्वाचन के 

समय २७६ मेम्बरों के १५ दल थे। प्रत्येक दुल के भेम्बरों की संख्या ५ से ७६ तक 
थी। १९२५७ के निर्वाचन के सभय २९ दल बन गये थे। ऐस्टोनिया में १०० 
मेम्बरों के दुस दुल थे । लछेटविया में १९२५ में ४३ दल थे । 

अनेकों दल होने का कारण संख्या तुल्य निर्वाचन ही नहीं है वरन्‌ आर बातें 
भी दैं---उदाहरणार्थ आजकल व्यवसायी छोग भी अपने दल बना लेते हैं और अपने 
अपने मेम्बर भेजने का प्रयत्न करते हैं । छोटे छोटे दुल जिनको बड़ी संख्या शिलना 
कठिन है बड़े दलों में मिल जाते हैं । यह दल राष्ट्रीय विषयों पर अपना अपना मत 
प्रकट करते हैं । ये सदैव साम्प्रदायिक लाभ ( 3८८४००४| 7६९7८४५४ ) की चिन्ता 
में तत्पर रहते हैं । जब तक दुरू राज्य व्यवस्था पर सत प्रकट करते रहेंगे उस समय 
तक अधिक दलों फी उत्पत्ति नहीं होगी । साम्प्रदायिक मतभेद होते ही अधिक दलों 
की सृष्टि हो जाती है । 

जिन देशों का शासन विधान हम आप के सामने रस रहे हैं उनमें उदार 
दक ( [.90745 ) या संकीर्ण दुछ ( (:095८7४४ ८४८५ ) का अन्तर नहीं है वरन्‌ 
सीदागरों ( 807४2९०$ ) व साम्यवादियों ( 50००॥५८५ ) का है। पूर्वी यूरप में 
कृषक दुल ( 0 ४274774॥5 ) भी हैं। पहली पार्टी में तो पूँजीपति, जमींदार, कर्म- 
चारी, तथा अन्य व्यवसायी हैं । दूसरे दुल में कृपक, तीसरे में सज़दूर और अन्य 
लोग हैं । परन्तु उदार दर और संकीर्ण दुल में सदेत्र परसपर विरोध रहता है । 

जमनी में संकीर्ण दुल राष्ट्रीय दुक ( ००००० ७४८ ए९०७।०१४ ?7709 ) 
है जो कि वध राजतंत्र शासन ( (07050६पघंणा4 ००४:०१५ ) चाहता है। 
इसी दल के नाम अन्य देशों में भिन्न भिन्न हैं । यह संकीर्ण दुल वाले घार्मिक विचार 
के हैं और केथोकिफ सत के अज्ुयायी हैं और गिर्जा व स्टेट! ( राज्य ) का संगठन 
चाहते हैं। परन्तु जमनी निवासी महात्सा रूथर ( ].प:67 ) के पक्षपाती हैं। 


( १२ ) 


जसेनी के राष्ट्रीय दुल से कुछ छोग घ्रथक हो गये हैं और इन लोगों ने अपना नाल 
स्वतंत्र दूक ( 776९007 ?97:7 ) रक्‍खा है। यह दर सारी क्रान्ति को दुवाना 
पवाहता है और प्रजातंत्र राज्य शासन के विरुद्ध है । 

फिनलेन्ड में संकीर्ण दुरू वाले रूस के मत के विव्कुल ही विरुद्ध हैं । यह 
देश-विजय चाहते हैं । इस दुल का नाम “'जयगर सोसाइटी” ( ]४8९४ $0८४०६४ ) 
है। जर्मनी में यह दुल राष्ट्र अजातंत्र वादी (]९४४०४व! 077027०४५5 ) के 
नाम से प्रसिद्ध है। जन प्रजातंत्र वादी ( (3९०४॥097 [00770८72:5 ) साधारण 
अथवा उदार प्रजातंत्र राज्य चाहते हैं। इस दल के अनुगामी अधिकतर विद्वान 
पुरुष दें । 

ज़ीकोस्लोवेकिया, फ़िनलेंड, यूगोस्लेविया, लेटविया, ऐस्टोनिया, लिथुयेनिया 
में कृषक सर्व सान्‍य हैं । यह छोग विचारों में बढ़े चढ़े हैं। प्रजात॑त्र राज्य शासन 
चाहते हैं परन्तु साम्यवादी नहीं हैं । इन सब देशों में मज़दूर प्रजातंत्र साम्यवादी 
( $02८्॑चा 70070०८7०५७ ) हैं । इन छोगों का विचार है कि उपज की समस्त 
सामग्रियों राज्य के अधिकार में रहें ओर शने: शने: पूँजोपतियों को नष्ट कर दिया 
जाय । वे क्रान्तिकारी नहीं हैं वसन्‌ू अपने उद्देदय की पूर्ति पालिय!।मेन्ट के नियमों 
द्वारा फली भूत किया चाहते हैं । 

'कम्यूनिस्ट दल! ( (/णगगप्ातं85 ) क्रान्तिकारी हैं। भिन्न भिन्न संस्थाओं 
में युद्ध की प्रेरणा करते हैं ( (.455 ९४०+ ) । अपने गन्तव्य पद पर पहुँचने के 
लिये उन्होंने भिन्न भिन्न मार्ग खोज लिये हैं । यह कार्यक्रम में किंचित उदार हैं परन्तु 
आदुश में नहीं । यह लोग पालियामेन्ट के निर्वाचन में भी सम्मिलित होते हैं। 
ज़ीकोस्छोवेकिया में इनकी संख्या द्वितीय नम्बर है। यह दीर्घ संख्यक दुरू का 
विरोध भी करते हैं। इस कारण यह अशान्ति दुल कहलाने योग्य है न कि 
ऋन्ति दुल । 

फ़िनलेन्ड के 'सोशलिस्ट”' ( $5009॥5६ ) भी १५२४ के पश्चात्‌ किचित 
उदार हो गये हैं। यह छोग रूस से सम्बन्ध तो चाहते हैं परन्तु रूस की भाँति 
खूनी राज्य नहीं चाहते हैं । कम्यूनिस्ट दुल रूस से आर्थिक सहायता पाने के कारण 
गेर कानूनी घोषित कर दिया गया है । 

दल के किसी भी निणेय में जातीयता का बहुत प्रभाव पड़ता है । बहुत से 
देशों में अल्प संख्यक् जातियाँ अपने अपने दुरू बना लेती हैं । 
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थह्‌ दुल अधिक दलों में विभाजित हो गये हैं। दलों की संख्या जैसा 
कि हस पहले लिख चुके हैं बढ़ती जा रहो है और संख्या तुल्य निर्वाचन होने के 
कारण सभी दलों का पालियामेंन्ट में निर्वाचन हो जाता है। बहुत से व्यवसाइयों 
ने भी अपने अपने दुरू बना छिये हैं जेसे की जरमनी में “पृथ्वी संघ” (970 
7.८०४प८ ), कैँषी संघ ( [20953705 (79407 ) । ऐसे ही दुल अन्य देशो में भो हैं । 
ऐसा होने पर भी दलों का भिन्न ्भिन्नश्रोग्राम नहीं होता । उपरोक्त दलों का 
जीवन केवल सतों पर निर्भर नहीं है बल्कि नेता के नाम से भी दल का नास 
प्रसिद्ध हो जाता है। नेता प्राय: सत-भेदु होने के कारण कभी कभी दुल से भी 
प्रथक्‌ हो जाते हैं ओर नये दलों को स्थापना करते हैं । 

अब हम को यह विदित हो गया कि अजुपातिक निर्वाचन प्रजातंत्र राज्य 
शासन के उच्च आदशे के छिये टीक नहीं क्योंकि इस के कारण अनेकों दल बन जाते 
हैं। प्रजातंत्र राज्य शासन का प्रधान उद्देश्य यह है कि किसी प्रकार राष्ट्र का 
कल्याण हो । दुलूबन्दी, सनमानी विडम्बनायें ऐसे राज्य को प्राय: निर्मल कर 
डालती हैं। इसका लाभ यह है कि प्रतिनिधि दल का नेता बनने के अतिरिक्त 
राजनीतिज्ञ भी बन सकता है। बड़े दल के नेताओं के समक्ष बहुत सी समस्‍यायें 
रहती हैं। उनका उद्देश्य कदापि एक नहीं रह सकता | परन्तु जहाँ अधिक दुर 
हैं वहाँ पर नेता लोग ऊँचे विचार के नहीं होते ओर न सहनशील ही होते 
हैं। वरन्‌ शने: शनेैः संकीण विचार के हो जाते हैं । डनका डद्देय केवल साम्प्रदा- 
गिक रहता है उसी के लिये वह भरसक प्रयल करते हैं। तसविये से डनके दुल 
को अधिकार मिलने की सम्भावना रहती है । 

संख्या तुल्य निर्वाचन के कारण स्थिर संख्या ( 5040[6 ॥79]0०४४५ ) 
पलियामेन्ट में कभी नहीं हो सकती । कुछ लोग इस बात को इसलिये अच्छा बताते 
हैं कि भ्रजातंत्र राज्य शासन में राजकीय नियम शने; शने: सुअवसर पर बनने 
चाहिये | सुधार तब तक नहीं होने चाहिये जब तक कि देश की अधिकांश संख्या 
उसके लिये प्रेरणा न करे । इसी प्रथानुसार केविनेट कभी शक्तिशाली नहीं हो 
सकती । प्रबन्ध फारिणी को कुछ शक्ति प्रदान करने की एक बहुत बड़ी समस्‍या हो 
गई है । इस वात का प्रयत्न किया जा रहा है कि किसी एक दल का पालियामेन्ट में 
बहुसत हो सके । इस प्रबन्ध के अनुसार दुल के संचालक भीषण रूप धारण कर लेते 
हैं। डनकी ऋरता से असस्तुष्ट हो कर नये द्ों की उत्पत्ति होती है । 
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जर्मनी प्रदेश में छोटे दुलों को वोट बढ़े दलों में मिलाने का प्रयक्ष किया 
जा रहा है। निर्वाचन केन्द्रों को भो छोटा करने का प्रयत्न है जिससे प्रतिनिधि 
अथवा जनता में अधिक संघर्ष हो सके | ज़ोकोस्लोवेकिया में भी सूची और आवश्यक 
बोट के विरुद्ध आन्दोलन हो रहा है । वोट वास्तव में दुल के प्रोग्राम के छिये होनी 
चाहिये न कि सूची के लिये । 

पोलेंड में कुछ प्रतिनिधि नेता ( 7८४००७८ ) को निर्वाचन नियमों में 
चरिवर्तन करने का अधिकार देना चाहते थे परन्तु असफल रहे । 

इतना आक्षेप ओर आन्दोलन होने पर भी इस शेली का जद्दी परिवर्तन 
नहीं हो सकता क्योंकि कोई नया भागे भी नहीं दिखाई देता। छोटे दुल वाले 
इंगलेंड की भाँति एक केन्द्र एक प्रतिनिधि (9स्‍8/९ पाशा7९7 20750एप९7८ा८5) 
भो नहीं चाहते हैं । ऐसा करने से अन्याय होने की सम्भावना है । 

कुछ लोगों का कथन है कि प्रजातन्त्र राज्य शासन में भिन्न भिन्न व्यवसायों 
का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये । दीघे संख्या निवोचन की स्थापना करना डनको 
अपना ख्तंत्र सत प्रकट करने से रोकना है । इस प्रथा के परिचालन से सर्वे साधारण 
सत ( (८४८४४। ज7]| ) ठीक तरह से प्रकट नहीं हो सकता । निर्वाचन विधि में 
परिवर्तन करने से प्रबन्ध कारिणी की बनावट में स्त्रयं परिवर्तन हो जाथगा | ऐसा 
होने पर दुल संघ प्रबन्ध कारिणी ( (0८४०४ (0०फ८पए्घ्ाट१८५ ) का अन्त हो 
जायगा । 

सन्‌ १९२६ में ऐस्टोनिया के निर्वाचन नियसों में परिवर्तन कर दिया गया। 
यदि कोई दल निर्वाचन के समय पालियामेन्ट में दो प्रतिनिधि भेजने में असमर्थ 
रहेगा तो उसकी ज़मानत ज़ब्त कर ली जायेगी । कुछ दलों ने संगठन कर लिया। 
परिणास यह हुआ कि ३० दुलों के बजाय केवल १४ दुरू रह गये । 


५-जनता-निर्णेय ओर प्रस्तावना 


(०लल्ातपा ग्धवे परंगपं २०) 
नवीन शासन विधान बनाते समय महानुभावषों ने प्रजा के सत्वों पर विशेष 
ज़ोर ही नहीं दिया है वरन्‌ उन्होंने डनको अपने अधिफार कार्य रूप में परिणत 
करने के साधन भी निर्सोण किये हैं | हंगलेंड की जनता केवक निर्वाचन काल में 
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स्वतंत्र है तत्पश्चात्‌ पुनः सेवक बन जाती है। अमरीका की प्रतिनिधि सभा (उतृ०प४८ 
० रि९०7८४८४८४४४८५ ) में शोचनीय दोष हैं जैसे, घूस की प्रचलित प्रथा 
इत्यादि। जमेंनी फी सभा 'राइक्सताग” ( रेलंटडप्यह ) न तो भूत पूर्व सरकार 
( [79609 (००५८:४77८४८ ) की ही सहायता कर सकती है और न प्रजा का 
ही साथ दे सकती है। इस बात से यह स्पष्ट रूप में सिद्ध हो गया है कि निर्वाचित 
प्रतिनिधि नितान्त अयोग्य हैं। उन पर चंशीय राज्य ( सिलल्तीप्वएए ग्राणा- 
27८9 ) और घधनिफ शासन ( 4१5:0०7४८9 ) जैसा अविश्वास है । स्वीट्ज़रलेण्ड 
तथा असरीका में जनता को ख्यं प्रसतावना (702079५० ) का अधिकार दिया गया 
: है। इस बात से वहाँ फी जनता की योग्यता का पता चक्त गया है। 

पार्लियामेन्ट पर अविश्वास होने का कारण यह समझा जाता है कि यह 
केवल अनभिज्ञ, अयोग्य नये रंगरूटों के परस्पर वार्तालाप करने की रंगभूमि है 
क्योंकि अनुभवी कर्मचारी गण इसमें स्थान प्राप्त नहीं कर सकते हैं । इसी लिये 
जनता को खयं नियम बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। जर्मनी में जनता- 
प्रसतावना के अधिकार का अज्लुमोदन सभी पक्षों ने किया है। सगर ज़ीकोस्छो- 
वेकिया, पोलेंड व यूगोस्लेविया में प्रजा को यह अधिकार नहीं दिये गये हैँ । यह 
अधिकार उन्हीं को देना चाहिये जो डचित प्रयोग कर सकते हैं । 

जसनी में यह रैली जनता के शिक्षार्थ प्रचलित की गई है क्योंकि बार बार 
सत प्रकट करने से ज्ञान को वृद्धि होती है। स्वीटज़रलेण्ड में जनता-निर्णय (२८- 
थ्षशातंपा। ) की परिपाटी ने स्पष्टतया दिखा दिया है कि जनता किचित संकुचित 
हृदय है । इस कारण जनता की स्वीकृति बिना किसी नियम की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । लोकमत सभी ससय लाभदायक है । 

स्व्ीटज़रलेण्ड व अमरीका में पार्लियामेन्ट अपने निर्भित नियमों पर 
जनता-निर्णय की घोषणा करती है अथवा जनता की नियमित संख्या की प्रार्थना 
पर 'रेफरेंडस' की आज्ञा देती है। इन अदेशों में जनता को स्वयं नियस बनाने 
का अधिकार है। यह नियम या तो साधारण होते हैं या शासन विधान में परिवतन 
करने के लिये होते हैं । ऐसी प्रार्थना पर पालियामेन्ट अपनी अनुमति प्रकट करती 
है । यदि पालियामेन्ट इसके विरुद्ध हो तो देश के समक्ष यह प्रस्ताव उपस्थित किया 
जाता है | जनता-मत ही सर्व मान्य है। 

परन्तु डन प्रदेशों के शासन विधानों में जिनका हम वर्णन कर रहे हैं यह 
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आवश्यक नहीं है कि समस्त नियम देश के समक्ष उपस्थित किये जायें। ऐस्टोनिया 
में शासन विधान परिवर्तन सम्बन्धी सभी बिल, और लेटविया में शासन विधान 
सम्बन्धी परिवर्तन बिरू जो कि बहुत ही आवश्यक हों जनता के समक्ष रक्‍्खे जाने 
चाहिये । लेटविया, ऐस्टोनिया और जर्मनी में जनता को नियम बनाने का अधिकार 
है । जनता फी एक नियमित संझ्या ठीक रूप में प्रस्ताव बनाती है जो कि पाछिया- 
मेन्ट के समक्ष रक्‍खा जाता है। यदि पालियामेन्ट नामंजूर कर दे तो जनता 
का निर्णय सर्वे सान्‍्य समझा जाता है। जनता फो शासन विधान में संशोधन 
करने का उतना ही अधिकार है जितना कि नियम बनाने का। परन्तु शासन विधान 
सम्बन्धी परिवर्तन के लिये जनता की अधिक संख्या को प्रार्थना करनी चाहिये। 
लिधुयेनिया व आर्ट्रिया में जनता के कुछ छोय प्रस्तावना कर सकते हैं । पार्लिया- 
मेंट को डस पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि वह उसमें संशोधन 
करे या रद कर दे तो जनता की कुछ अधिकार नहीं रह जाता। सभा का निर्णय 
ही सर्वे मान्य है। जब सभा फा निर्णय ही सर्वेमान्य है तो जनता अस्तावना का 
लाभ ही क्या ? 

इस प्रथा का भन्तव्य यह है कि पालिमेन्ट को प्रजा की इच्छाझुसार फार्य 
करना चाहिये। भाव यह है कि पालियामेन्ट का काय क्रम दर्पण की भाँति स्वच्छ 
रहना चाहिये जिससे प्रजा की आकृति विकृृति सदेव उसमें दश्टिगोचर होती रहे । 

ऐस्टोनिया में जनता के पालियामेन्ट के किसी बिल पर विरोध करने पर 
पालियामेन्ट तुरन्त भंग कर दी जाती है और पुनः निर्वाचन होता है। प्रशा, 
( 0:0४ 9 ) बेवेरिया (89ए9779) और जमेनी की अन्य स्टेट्स में जनता यदि 
चाहे तो पालियामेन्ट को भंग कर सकती है। परन्तु ऐसी दशा में अधिकांश भत 
की आवश्यकता पड़ती है । प्रशा में $ वोटरों की संख्या को पार्लियामेन्ट के भंग 
करने की प्रार्थना करनी चाहिये और यदि आधे से अधिक वोटर इससे सहमत हों 
तो पार्लियामेन्ट अवइ्य भंग कर दी जाती है। 

यह तो जनता निर्णय ( रेफ़रेन्डम ) की साधारण रीति है। नये शासन 
विधानों में हम और और नवीन बातें पाते हैं । 

जमेनी, ऐस्टोनिया और लेटविया में सभा का ह भाग किसी भी बिलछ को 
दो मास के लिये स्थगित कर सकता है। उपरोक्त दो महीनों में वोटरों की नियमित 
संख्या को जनता निर्णय के छिये प्रार्थना करनी चाहिये। जमनी फी दोनों 


( १७ ) 

सभायें (7९०४०॥५८४४ 274 रिशट0579६ ) यवि थह कहें कि बिरू अत्यावश्यक है तो 
बिल स्थगित नहीं किया जा सकता । लेटविया में अत्यावश्यक की स्वोकृति के लिये 
पूर्ते से ही बहु-लंख्या को अज्ञुमति देनी चाहिये और बिल पास हो जाने पर है सभा 
को यह अलुमति प्रकट करनी चाहिए। बहु संख्यक जातियों की फ्ुरता से रोकने 
के लिए अल्प संख्यक जातियों के लिए कुछ सुविधायें हैं । परन्तु ऐसा करने से हानि 
होने की संभावना है। भय यह है कि अल्प संख्यक जातियाँ कहीं अपने अधिकारों 
का दुरुपयोग न करें। जसनी के महानुभावों का कथन है दोनों सभाओं में किसी 
बात के पास हो जाने पर अवत्प संख्यक जातियों को कुछ भी अधिकार नहीं रह 
जाता । वह रुकावट डालने के लिये ब्यर्थ के विवाद में रूम जायेंगी । 

नेता किसी मत का पक्षपाती नहीं हे, जिस समय वह यह समझे कि राष्ट्र 
सत ठुकरा दिया गया है उस समय वह जनता-निर्णय की आज्ञा दे सकता है। लेट- 
विया में नेता किसी भी प्रस्ताव को देश के समक्ष रख सकता है। जम॑नो में नेता 
को जनता-निणेय की आज्ञा देने में पूर्ण स्वतंत्रता है । नेता के इस अधिकार का घोर 
विरोध किया गया। परन्तु यह आशा की जाती है कि वह इसका सदुपयोग करेगा । 

आस्ट्रिया ( 0 ए७८४४9 ) में जनता-निर्णय की आज्ञा केवल राष्ट्रीय कौन्सिल 
( रं३घ०ए०) 0०पाालो।ं ) की परासश से हो सकतीं है अन्यथा नहीं । इससे लाभ 
ही क्या ? वोटर छोग नियस निर्माण की प्रस्तावना कर सकते हैं | यदि यह प्रस्ताव 
पार्लियामेन्ट को अच्छा न लगे तो वह रह कर सकती है और जनता-निर्णय की 
आज्ञा भी रोक सकती है । 

ज़ीकोस्छोवेकिया में यदि गवनमेन्ट का कोई प्रस्ताव पास न हो सके तब बह 
जनता-निणंय की प्रार्थना कर सकती है। यह प्रथा गवनंमेन्ट को शक्तिशाली 
बनाने के लिये है जिससे कि पालियामेन्ट बाघायें न डाल सके । तात्पय्यं यह है कि 
सरकारी प्रस्ताव भी आसानी से पास हो सके ओर पालियामेन्ट को भंग करने की 
आवश्यकता न पड़े । 

दोनों सभाओं में मतभेद होने पर नेता को अधिकार है कि वह जनता- 
निर्णय की आज्ञा दे या न दे । राईक्सताग सर्वोपरि है। उसके है भाग के पास कर 
देने पर नेता को उस नियस को या तो कार्यरूप में परिणत करना चाहिये या 
जनता-निर्णय को आज्ञा देनी चाहिये। इसका छाभ यह है कि अनावश्यक नियस 
जनता-निणय के लिए नहीं रक्‍्खे जायेंगे । 

डे 


( १८ ) न्‍ 

स्वीटज़रलेन्ड और अमरीका में और नये शासन विधानों में आर्थिक प्रस्तावों 
पर जनता-निणेय नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय देते समय जनता 
केवल अपने स्वार्थ को सोचती है। नये टेकसों से जनता कदायि सहसत नहीं हो 
सकती ऐस्टोनियन शासन विधान के जनुसार युद्ध घोषणा, सन्धि, ऋण, टैक्स नियस 
पर जनता निर्णय नहीं हो सकता । जमेनी में नेता को कर और ऋण पर जनता- 
निर्णय की आज्ञा देने का अधिकार है। 

कुछ देशों में ऐसटोनिया की भाँति जनता-निर्णय के लिये नियमित संख्या 
की आवश्यकता होती है । राईक्सताग के प्रस्तावों पर जनता-निर्णय के समय केवल 
बहुसत की अवश्यकता पड़ती है परन्तु विधान संशोधन के किए विशेष बहुसत 
( 0०४० ०८८ 774|०7४४ए ) चाहिये। ( विशेष बहुसत समस्त वोटरों के आधे 
वोट्स से होता है । ) 

सन्‌ १९२६ में कुछ जनता ने पूर्व वंश फी पूर्ण सम्पत्ति को ज़त्त करने की 
अस्तावना की । राइक्सताग के रद्द करने पर यह बिल देश के समक्ष रक्खा गया । 
यह बिल शासन परिवर्तन सम्बन्धी समझा गया है। केवछ ४० अतिशत जनता ने 
बोट दी विशेष बहुमत प्राप्त न होने के कारण प्रार्थना पास न हो सफी । इससे यह 
बात विदित हो गई कि अल्प सख्यंक जातियाँ भी शक्ति शाली हैं | हिन्डनघर्ग ने 
प्रस्तावना के सिद्धान्तों की तीच्र आलोचना की परन्तु इस प्रस्तावना को शासन 
विरुद्ध ( [8८005 पप्रधं०ाव्व ) घोषित नहीं किया। इस ससय भव प्रकट किया 
गया कि कहीं अल्प संख्यक दुरू अन्य प्रस्तावनायें उपस्थित न करें | सिक्‍के परिवत्तेन 
पर भी हिन्डनवर्ग सहाशय ने जनता-निर्णय को आज्ञा न दी । 

लेटविया और कछिथुयेनिया में नेता ने कभी जनता-निणेय की आज्ञा नहीं दी 
है ओर न अल्प सख्यंक जाति ने ही इसको श्रेरणा की है। परन्तु अस्तावना 
( ॥मरंपं॥ए९ ) का अधिकार प्रथोग में लाया गया है । 

स्वीटज़रलेण्ड और अमरोका अथवा नवीन शासन विधानों के अनुभव से हस 
को यह पता चकछता है कि अधिकांश संख्या को जनता द्वारा निर्मित नियमों से 
सहानुभूति नहीं है | अधिकांश जनता बोट देने नहीं आातों । लेटविया में अनेकों 
बार जनता-निर्णय की आज्ञा हुई परन्तु कभी भी अधिकांश जनता अत प्रकट करने 
नहीं आई । विधानानुसार विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है परन्तु नेता की 
आज्ञाजुसार नियस विशेष बहुमत से पास होने चाहिये । 


( १९ ) 


जिन देशों में अनेकों दल हैं जनता-निर्णय और प्रश्तावना की प्रथा अत्यन्त 
ही लाभदायक है । क्योंकि स्वतंश्र विचार करके जनता आवश्यक नियमों का निर्माण 
कर सकेगी । 


समह्त विषयों पर जनता-निर्णय नहीं हो सकता। ऐसा करना नितान्त 
असम्भव है । जनता पालियामेन्ट के मेम्बरों से बहुत ही ज़्यादा अयोग्य और अल्ु- 
भव हीन है। पार्लियामेन्ट के मेम्बर अपना सारा समय देशहित में व्यय करते हैं । 
जनता अपनी ज़िम्मेदारी को कभी नहीं जानती | हेगल ( ०४८! ) ने सच ही 
कहा है “जनता स्टेट का वह भाग है जो यह नहीं जानती उसकी क्‍या इच्छा है ।”! 


६-प्रधान सभायें या द्वितीय समभायें 
(9९८० (छाग्र९०४) 


उद्नीसर्वी शताब्दी में व्यवस्थापिका सभाओं पर अविश्वास होने का एक कारण 
यह भी था कि व्याख्यानों द्वारा मेम्बर सभा पर प्रभाव डाल कर मनसानी करते थे । 
भय्र यह था कि घिना विवाद किये हुये नियम पास न हो जाय | फ्रांस की भाँति 
गवन मेन्ट को कहीं अनावश्यक बातों पर पद-त्याग न करना पड़े । समस्त देशों में 
दो सभा-सम्बन्धी ( 8[-८४77०7४ ) प्रथा स्थापित की गई । इसका अभिप्राय यह 
था कि नियमों का निरीक्षण योग्य, अज्ञभवी, संकी्, पुरातन विचारों वाली सभा 
के सामने भी होना चाहिये । 


फ़ान्स की प्रधान सभा 'सेनेट' ( 5०४०४८० ) में अनेकों दोष हैं । सरदारों की 
सभा ( [707६८ ० [.070 ) का खुधार भी बहुत कडिन है। इससे प्रधान सभाओं 
का भी विद्वास जाता रहा । 

आजकल प्रधान सभा के निर्माण की अनेकों रीतियाँ हैं। छा्ड्स सभा के 
अधिकार कस कर दिये गये हैं । पोलेंड और ज़ीफोस्लोचेकिया में पुराने कुटुम्बों का 
प्रतिनिधित्व ब्िल्कुछ स्वीकार नहीं किया गया है । उन्नीसवीं और बीसवबीं शताब्दियों 
में प्रधान सभाओं का बिल्कुल सान नहीं है । 

युगोस्लेविया, ऐस्टोनिया, लेटविया, लिथुयेनिया और फ़िनलेन्ड प्रदेशों में 
अधान सभाये नहीं हैं । 


( २० ) 


यूगोहलेविया में प्रत्येक तियस एक “'सेसन'! ( 505907 ) में दो बार पास 
होना चाहिये। आवश्यक बिलों पर तीन बार बहस तो होती है परन्तु पुनः वोटिंग 
व्यर्थ समझा जाता है । 
फ़िनलेन्ड में तीसरी बार बहस के समय एक मेम्बर भी दूसरी बैठक तक के 
लिए बिल को स्थगित करा सकता है । दूसरी मोटिंग के समय $ मेम्बरों की प्रार्थना 
पर बिल आगासी निर्वाचन तक के लिए स्थगित किया जा सकता है। नई “रिक्सताग! 
सभा (२०४८०॥5:98 ) को बिरू पर पुनः नि्णेय करना पड़ता है । परन्तु गवनंमेन्ट के 
बिल रिक्‍्सताग की एक असाधारण बैंक के सामने पेश करने चाहिये, इसका तात्पर्य 
यह है कि थोड़े से बहुमत से ( (2॥97726 779]0/४४:9 ) होने पर बिल कभी पास 
नहीं हो सकता। इस प्रथा से अल्प सत अपने अधिकारों का दुव्यवहार कर सकता है । 
पोलेंड और ज़ीकोस्लोवेकिया में द्वितीय सभाओं को बहुत कम अधिकार 
दिये गये हैं । 
पोलेंड बाले प्रधान सभाओं के बजाय ऐसी सभा चाहते थ जो कि डाइट! 
( 70)6६ ) ढ्वारा निर्मित समस्त नियसों पर सम्मति प्रकट करे। दोनों में मतभेद 
होने पर नेता हो झगड़े का निपटारा करता है। फिर 'सेनेट”' ( 5८००५८९ ) के लिये 
प्रस्ताव हुआ, इसमें १११ मेम्बर होते हैं । इस स्रभा में डाइट, प्रान्त, धार्मिक, 
आर्थिक और वैज्ञानिक सभाओं के प्रतिनिधि होते हैं। इस सेनेट को डाइट के 
नियम निषेध करने का अधिकार है। तदुपरानत डाइट पुनः निर्णय कर सकती है 
और ३ संख्या से पास कर सकती है । सेनेट के लिये वोटरों की अवस्था ३० वर्ष 
की होनी चाहिये और मेम्बरों की ४० वर्ष की । नेता को डाइट भंग करने के 
लिये सेनेट की परामश लेना पड़ता था परन्तु संशोधनालुसार अब यह परामर्श 
लेना आवश्यक नहीं है । 
ज्ञीकोस्लोवेकिया में भी सेनेट को प्रजातंत्र बनाने का प्रयत्न किया गया। 
प्रस्ताव यह था फि हर चौथे वर्ष सेनेट के आधे मेम्बरों को पद॒च्युत करना चाहिये 
और ३० वर्ष की अवस्था वाछों फो ही वोट देने का अधिकार होना चाहिये। अन्त 
को यह निइचय हुआ कि सेनेट का निर्वाचन आड़ वर्ष के लिये होना चाहिये । बोटरों 
की अवस्था २६ वर्ष की होनी चाहिये और प्रतिनिधियों की ४० वर्ष को । इस 
सभा को नियम निर्माण करने का अधिकार है। सेनेट को डाइट द्वारा निर्मित 
नियमों पर छः सप्ताह के अन्दर अपना सत अ्रकट करना चाहिये और बजट पर चार 
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सप्ताह में । डाइट को सेनेट के प्रस्ताव पर तीन महीने में निणेय करना चाहिये । 
सेनेट का बिल डाइट के अध्वीकृत करने पर ऐक्ट नहीं बन सकता । यदि सेनेट डाइट 
के बिल को अस्वीकार कर दे तो ई डाइट इसको पुनः पास कर सकती है। सेनेट 
को केवल बिल स्थगित करने का ( 5प्5ए८7४ए९ ५४८४० ) अधिकार है । 

जर्मनी में राइक्सरात के सदस्य स्टेट्स के अन्तरंगों के प्रतिनिधि होते हैं। 
प्रत्येक स्टेट को कम् से कम १ मेम्बर भेजने का अधिकार है, अधिक मेम्बर भेजने के 
लिये यह नियम्न है कि प्रति एक छाख जनता में से एक मेम्बर भेजा जाय। प्रशा में 
जन संझ्या बहुत अधिक थी इसलिये किसी स्टेट को भी राइक्सरात के हे मेम्बरों से 
अधिक भेजने का अधिकार नहीं है । व्यवस्थापिका शक्ति राइक्‍्सरात को नहीं दी गई 
है। परन्तु राइक्सरात को नियस निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी नियम 
को राइक्सताग में रखने से पूर्त गवन मेन्ट को राइक्सरात की अननुसति प्राप्त कर लेनी 
चाहिये । सरकार को राइक्सरात के सहमत न होने का कारण भी प्रदर्शन करना 
चाहिये। दोनों सभाओं में सतभेद्‌ होने पर नेता ही उसका निर्णय करता है ओर 
अन्तिम निश्चय जनता के अधिकार में है। नेता बिरू को या तो निषेध ( ५८६० ) 
करता है या जनता-निर्णय की आज्ञा देता है। यदि हं राइकसताग किसी बिल 
को पास कर दे तो नेता निषेध नहीं कर सकता । राइकसरात के विधान संशोधन 
प्रस्ताव का निषेध जनता का बहुमत कर सकती है परन्तु राइक्सताग द्वारा निर्सित 
विधान संशोधन प्रस्ताव का निषेध केवल जनता का विशेष बहुमत कर सकता है । 

विधायक प्रजातांश्रिक होने के कारण अधान सभा निर्वाचन के लिये किसी 
नवीन नियस का विकास नहीं कर सके । ज़ीकोस्लोवेकिया और पोलेंड में सेनेट 
अथवा डाइट की निर्वाचन विधि समान है । इस विधि के अज्लुसार डाइट और सेनेट 
में एकमत होने की अधिकांश संभावना है।यह सभायें स्वतंत्र सत प्रकद करने में भी 
असमर्थ हैं | पोलेंड और डाइट का निर्वाचन एक ही समय होता है, इसलिये जनता 
सेनेट के निर्वाचन में कोई विशेष भाग नहीं लेती है । ज़ीकोस्लोवेकिया में निर्वाचन 
भिक्ष भिन्न समय होने के कारण सभाओं के एकसत होने की अधिक संभावना नहीं है । 

जर्सनी में भी राइक्सरात, राइक्सताग के विरुद्ध मत प्रकट नहीं कर सकती 
है । स्टेट के प्रतिनिधियों को स्वतंत्र सत प्रकट करने का कुछ अधिकार नहीं है । यह 
प्रतिनिधि केवल डेलिगेट की हैसियत से आते हैं। इसलिये यह सभा राइक्सताग 
के निरंकुश शासन में कुछ भी बाघा नहीं डाल सकती । 
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इतिहास इस थात का साक्षी है कि प्रधान सभा की कुछ आवश्यकता नहीं 
है । कुछ देशों में नेता को बिक स्थगित करने का अधिकार है । प्रेज़ीडेन्ट के ऐसा 
करने से डस बिल पर पुन: निर्णय होता है । 

इस बात का भी प्रयत्र किया गया है कि अ्रधान सभा का निर्वाचन व्यवसायों 
द्वारा होना चाहिये । जमनी वाले इस सभा में प्रोफेसरों का भी प्रतिनिधित्व चाहते 
थे। ऐसी संस्था अवश्य ही प्रभावान्वित हो सकती है। यह सभा दछ्ठ के चंगुल से 
भी बची रहेगी। यह बात प्रजा तंत्र के विरुद्ध होने के कारण पास न हाँ सफी । 

लेटविया की विधायनी समिति ( (0०5४४पर४0ा ० (700977:६6 ) ने 
देश के अन्तर्गत व्यवसायों की सभा बनाने का निइचय किया। यृगोस्लेविया में 
यह प्रस्ताव किया गया कि इस सभा में दो सौ सदस्य होने चाहिये। परन्तु थदद 
निइूच्य न हो सका कि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विषयों पर सतभेद होने 
पर कोन निपटारा करेगा और इसका निर्वाचन किस प्रकार होगा। अन्त में यही 
निइचय किया गया कि सभा 'स्कूपटिना” (9/छ०४८॥०) ही समस्त देश की प्रतिनिधि 
है । पोलेंड में श्रमजीवी और पूँजीपतियों की देखभाल के लिये सभा बनाने का 
प्रस्ताव किया गया था जिसका निर्वाचन वृतीय वर्ष होना चाहिये। यह प्रस्ताव 
रह कर दिया गया। 

यदि प्रधान सभा को अधिकार ही प्रदान करना था तो विधायकों को किसी 
नवीन निर्वाचन विधि की खोज करनी चाहिये थी । पोलेंड में प्रधान सभा नितानन्‍्त 
अनावश्यक समझी गई । जिन प्रदेशों में मंत्री मंडल का अस्तित्व साधारण सभा पर 
निर्भर है वहाँ पर प्रधान सभा की प्रतिष्ठा बहुत कम रह जाती है। अमरीका में 
पार्लियामेन्टरी शासन न होने के कारण सेनेट शक्तिशाली है | सेनेट और प्रतितिधि 
सभा के समान अधिकार हैं। जन्म पर निर्धारित सुश्मिय सभा (&77570८72८५) 
के बजाय ज्ञानवान अनुभावी मुश्सिय सभा होनी चाहिए। 


७-नेता के व्यवस्थायिक कतंव्य 


([०ट्टांडंगरएर पारतंगा8 ण॑ ऐ० ?7९2&9८7) 


अतिनिधि सभाओं पर अविश्वास होने के कारण अधिकार एक व्यक्ति को 
सोंप दिये गये हैं। शक्तिशाली प्रधान सभाओं वाले देशों में नेता के अधिकार 
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कम्त हैं, जैसा कि हम पोलेंड में पाते हैं। जमनी में प्रत्येक संस्था के अधिकार 
दूसरे के विरुद्ध घटा बढ़ा दिये गये हैं । इसी कारण राइक्सरात के रहते हुए भी 
नेता को असीस अधिकार प्रदान किये गये हैं। ऐसा ही ज़ोकोस्लोवेकिया में भी 
किया गया है। 

यूगोस्लेविया में राज्य अथवा राष्ट्रीय सभा के अधिकार समान हैं। राजा 
को नियम निर्मूछ करने का पूर्ण अधिकार है। परन्तु वास्तव में पद त्याग के भय 
से वह ऐसा नहीं कर सकता । निरीक्षण करने पर हम को यह बविदित होता है कि 
निर्वाचित नेता के वेधानिक राजा ((075घ६प४०४ व #॥08) से अधिक अधिकार 
हैं। यदि राजा नियस निपेध करेगा तो खलबली सच जाने का भय है । 

पोलेंड में नेता फो निषेध ( ५०४० ) का विल्कुल अधिकार नहीं है। सन्‌ 
१९२६ के संशोधन के बाद नेता को धारा सभा की अनुपस्थिति में छोटे छोटे नियम 
बनाने का अधिकार मिल गया है। परन्तु नेता द्वारा निर्भित नियमों पर कोन्सिल 
के सभापति और मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये और अधिवेशन ( $९४४०7 ) के 
प्रारम्भ में ही सभा की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये। नेता को निर्वाचन शेली, 
युद्धघोषणा, विधान संशोधन, सुलह करना, सेना की नियुक्ति, बजट, ऋण, व्यव- 
सायिक सन्धि इत्यादि में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है । नेता की शक्तियाँ 
निश्चित समय के छिये बढ़ाई जा सकती हैं । 

प्रतिनिधि सभाओं पर अविश्वास प्रकट करना ठीक भी था क्योंकि पोलेंड 
में प्रतिनिधि पारस्परिक विरोध, कटाक्ष अथवा दुल संघ में ही अपना समय नष्ट 
करते थे । देश का काम बहुत कम कर पाते थे। आवश्यक बिल न्नुटियों के कारण 
नहीं वरन्‌ कलह के कारण पास नहीं हो पाते थे। नियमों की देख भाल के लिये 
कसीशन नियुक्त किया गया है । 

पोलेंड में बजट के मामलों में भी डाइट ने अपनी अयोग्यता दिखलाई है । 
डाइट को ३६ भहीने के अन्द्र अपनी सम्भति देनी चाहिये। इस अवधि के ब्यतीत 
हो जाने पर बजट सेनेट को भेजा जाता है। तीस दिन बाद बजट फिर डाइट के 
प्रास आता है। यदि सिनेट ने कुछ संशोधन किया है तो डाइट १५ दिन में उसको 
निर्मूल कर सकती है। इस अवधि के भी व्यतीत हो जाने पर नेता बजट को 
स्वयं पास करता है ओर बजट को कार्यान्वित करता है चाहे डाइट ने उसमें सम्सति 
दी होयानहो। 
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लेटविया और लिथ्ुयेनिया में नेता को नियम स्थगित करने का अधिकार है। 
दोनों ही देशों में नेता-प्रतिनिधि सभा को पुनः विचार करने के छिये आज्ञा दे 
सकता है । परन्तु डसको आज्ञा लेटविया में बहुमत से और लिथुयेनिया में विशेष 
बहुमत से नामंज़र की जा सकती है। परन्तु यदि है सभा पहले से ही नियम 
को अत्यावइ॒यक घोषित कर दे तो नेता डस नियम को निषेध कदापि नहीं कर 
सकता । लेटविया सें नेता नियम को कार्यान्वित करने से भी रोक सकता है। और 
जनता को मत अफट करने का अवसर देता है। परन्तु यदि हे सभा इसको अत्या- 
वश्यक घोषित कर दे तो नेता स्थगित नहीं कर सकता । लेटविया और लिथरुयेनिया 
के नेताओं के अधिकार लगभग समान हैं। 

ज़ीकोस्लोवेकिया में नेता नियमों को अपनी टिप्पणी सहित सभा में 
पुनः निर्णय के लिये भेज सकता है। परन्तु यदि दोनों सभायें डसको पुनः 
पास कर दें था केवल है 'डाइट” पास कर दे तो नेता फो नियम कफार्यान्वित 
करना पढ़ता है। यदि सेनेट किसी नियस पर अपनी अलुसति प्रदान न करे 
और डाइट केवरू बहुमत से पास करे तो नेता डस नियम को निषेध ( ५७६० ) 
कर सकता है। 

फ़िनलेंड में नेता के अधिकार असीम हैं। यहाँ पर हसको स्वेडन देश 
( $ज८्त॑धा ) का प्रभाव दीख पड़ता है स्वेडन में अधिकार एथक्‌ फरके भिन्न 
भिन्न संख्याओं को देने के बजाय बॉट दिये गये हैं ( [)ए480॥ 4950०४0 ०07 
3८7479६07 ) समस्त नियमों के पास होने के उपरान्त नेता की अनुमति छेनी 
चाहिये। थदि नेता सहसत न हो तो सभा पुन: निर्वाचन के पश्चात्‌ उस नियस को 
बिना संशोधन किये हुए विशेष बहुमत से पास कर सकती है। “यदि नेता तीन 
मास के भीतर अनुमति प्रदान करने में असमर्थ रहे तो यह नियम स्वीकृत समझा 
जायगा ।” सभा भंग को शक्ति अत्यंत ही भयावह है । यदि डनको बहुसंख्या 
( )/०]०४४६४ ) जनता समर्थन फी जाशा भो हो तब भी वह ऐसा नहीं कर सकते 
जब तक कि विषय अत्यावर्यक न हो । यह लोग अकारण घन नष्ट के भय से 
जनता को सभा भंग करने के लिये बाध्य नहीं करते । 

जमनी सें नेता राइक्सताग अथवा राइक्सरात के समस्त झगड़ों का निपटार 
करता है। और सतसेद द्वोने पर तो वह नियस को निषेध कर देता है, या जनता- 
निर्णय को आज्ञा देता है | परन्तु हे राइक्सताग के पास कर देने पर उसको नियस 
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कार्यान्वित करना पड़ता है या जनता निर्णेय की आज्ञा देनी पड़ती है। इससे नेता 
अधिकार सम्पन्न हो गया है । 

नवीन विधानों में कुछ मतभेद हो गया है। नेता को निषेध ( ५८८० ) का 
अधिकार दो प्रकार है--स्वतंत्र या सरकार की आज्ञा से। यदि निवेध अधिकार न 
हो तो अन्तरंग शक्तिशाली हो जाथगी और प्रतिनिधि सभा पर उसका पूर्ण आधिपत्य 
स्थापित हो जाने की सम्भावना है | तब तो सरकार निरंकुश शासन कर सकेगी । 
ज़ीकोस्लोवेक सरकार यह भी निश्रय करती है कि नेता किन विषयों को अस्त्रोकृत करेगा। 

जर्मनी ओर फिनलेंड में नेता इन शक्तियों का प्रयोग यह समझ कर करता है 
किसभा का निर्णय अनुचित है। जर्मनी में इस वात का भी प्रयत्ञ किया गया है कि नेता को 
जनता निर्णय की आज्ञा देते समय मंत्री के हस्ताक्षर प्राप्त करने की आवश्यकता न ॒पड़े। 

समस्त नवीन विधानों ने पालियामेन्टरी शासनशली को स्थापना की है । 
शासन प्रवन्ध एक अंतरंग सभा के हाथ सोंपा गया है जिसका अस्तित्व प्रतिनिधि 
सभा के ऊपर निभेर है | अतप संख्यक जातियों शासन प्रबन्ध का भार नेता को 
सोंपता चाहती थी जिससे कि नियभ्न निर्माण आर उनके कार्यान्व्रित करने की 
संस्था प्रथक्‌ और स्वतंत्र हो। बाधाओं के भय से किसी प्रदेश ने इस प्रथा का परि- 
चालन नहीं किया है। ऐसी शैली का अर्थ होता महायुद्ध से पूर्व जेसे शासन को 
स्थापना करना क्योंकि निर्वाचित नेता वही कर सकता था, जो कि केसर कर सकता 
था। पू्े में जनता और पालियामेन्ट में किसी प्रकार का संबंध नहीं था। इस समय 
तो विशेष आवश्यकता पालियामेन्टरी गवनेमेन्ट की थी। यही नहीं कुछ देशों में 
पालियामेन्टरी शासन के विरुद्ध भी आन्दोलन है, विशेषकर पोलेन्ड में। यहाँ के 
सर्वेमान्य नेता पिलसुदस्की ( ]:005:) असरीका की भाँति शासन चाहते थे 
अर्थात्‌ कार्यकारिणी ओर व्यवस्थापिकः के सतंत्र अधिकार चाहते थे । इस प्रबन्ध 
के अज्जुसार नेता स्वतंत्र हे आर बिना किसी झंझट के अपनी केविनेद में भी 
परिवर्तत इत्यादि कर सकता है। 


पनेता 


( ?7224८जा ) 


यरोपीय महाद्वीप के प्रमुख लेखकों ने फान्सीसी शासन की कट॒वाक्यों में 
तीव्र आलोचना की है। क्योंकि यहाँ पर नेता के अधिकार हीन होने के कारण 
४ 
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पालियामेन्ट सनझ्ाना शासन करती है। इंगलेंड का राजा नास सात्र होते हुए 
भी स्वतंत्र है लेखकों का कथन है कि इंगलेंड में अच्छा शासन होने का कारण यह 
है कि राजा शिरोसणि है इसीलिये जमनी में भी नेता शक्ति सम्पन्न बनाया गया है । 

परन्तु प्रेज़ीडेन्ट को अधिकार देते समय यह भय प्रकट किया गया कि कहीं 
बह नेपोछियन तृतीय की भाँति साम्राज्य की स्थापना न कर बैठे । प्रेज़ीडेन्ट केवल 
राईक्सताग के ऋफ्‌र शासन में बाधा डालने के लिये बनाया गया है। यूगोस्लेविया 
में वेधानिक राजा है। पोलेंड और ज़ीकोस्छोवेकिया ने नेता निर्वाचन विधि में 
क्रान्स की शैली का अनुकरण किया है| लेटविया, लिथरुयेनिया, ऐस्टोनिया में जनता 
की रक्षा के लिये यहीं डीक समझा गया कि वही निणेय करें । 

कफिनलेंड में नेता का निर्वाचन जनता नहीं करती है । परन्तु जनता के 
निर्वाचित किये हुए ३०० प्रतिनिधि नेता का निर्वाचन करते हैं | यदि नेता के दो 
बार निर्वाचन में किसी को विशेष बहुमत प्राप्त न हो तो तीसरी बार केवल प्रथम 
दो उम्मेदवारों का पुनः निर्वाचन होता है। इस प्रकार नेता दल के चंगुरू से 
निकले क़र राष्ट्र का सच्चा नेता होता है। सन्‌ १९२७५ में सहाश्यय स्टालबर्ग 
( 5४४090८78 ) ने पुन; निर्वाचित होने से सना कर दिया क्योंकि वह इसको प्रजा- 
तंत्र-वाद के विरुद्ध समझता था। 

राजनतिक दृष्टि से नेता अपने कार्यो के लिये उत्तरदायी है। उसके निर्भित 
नियमों पर सेव संत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये । उस पर देश द्वोही जुर्म के अति- 
रिक्त किसी अन्य जुमम का अभियोग नहीं चलाया जा सकता । 

जरम॑नी में नेता का निर्वाचन जनता द्वारा होता है। वह राष्ट्रपति है, देश 
का प्रतिनिधि है, नागरिकों के अधिकारों का अधिष्ठाता है। अस्थायी सरकार का 
प्रमुख व्यक्ति है ओर वह शासन प्रबन्ध करता है। इसी कारण डसका निर्वाचन 
जनता द्वारा सात वर्ष के लिये होता है। राइक्सताग सभा ओर नेता की उत्पत्ति 
एक द्वी संस्था द्वारा होनी चाहिये। क्‍योंकि यदि इन दोनों में से कोई भो 
अपना कफर्त्तव्य करने में चूके तो दूसरा उसकी सेभारू करेगा। नेता का कार्य बहुत 
बड़ी ज़िम्मेवारी का है इसीलिये उसका निर्वाचन जनता के बहुमत द्वारा होना 
चाहिये। प्रजा को दुल से सम्बन्ध न रखने वाले व्यक्ति को ही अपना नेता निर्वा- 
दित करना चाहिये । यदि प्रथम बार निर्वाचन में डसके पक्ष में जनसम्भति विशेष 
बहुमत में न होवे तो पुनः निर्वाचन होता है। इस ससय केवल बहुमत ही डसका 
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निर्वाचन करता है। पुनः निर्वाचन के समय दर संघ बना लेंगे और नेता के पक्ष 
में विशेष बहुमत होना सम्भव है । इस दशा में जनता दूसरा निर्वाचन अनिवार्य 
समझकर प्रथम निर्वाचन में अधिकांश संख्या में मत प्रकट न करेगी | सन्‌ १९२५ 
में नेता के प्रथम्न बार निर्वाचन में केवल ६५९ प्रति शत जनता ने भाग लिया और 
पुन; निर्वाचन में ७८ प्रति शत जनता ने । 

जर्मन नेता पर किसी प्रकार का अभियोग नहीं चलाया जा सकता । यदि 
राजनतिक दृष्टि से देखा जाय तो उसकी ज़िम्सेवारी कुछ भी नहीं है क्योंकि उसके 
सभस्त कार्यों पर मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं । केवल राइक्सताग ही उसका चालान 
कर सकती है। नेता के विधान विरुद्व काम करने से राइक्सताग न्यायालूय में डस 
पर अभियोग चला सकती है। मंत्री के हस्ताक्षर का होना यह सिद्ध करता है कि मंत्री 
ही ज़िम्मेवार है | नेता को स्वतंत्र अधिकार भी है। शाइकक्‍्सताग को पथ-अ्रष्ट देख 
कर वह नियमों का निषेघ कर सकता है। यदि राइक्सताग और नेता में मतभेद 
हो तो जनता निणय ही इस समस्या का समाधान करती है। यदि दोनों में विशेष 
सतसभेद होता है तो जनता यह भी निश्चय करती है किसको पद त्याग करना 
चाहिये। यदि जनता निणेय सभा के विरुद्ध हो तव सभा भंग कर दी जाती है और 
नेता का सात साल के लिये निर्वाचन हो जाता है। इस रीति के अनुसार नेता 
जनता के प्रति उत्तरदायी है। 

पोलेंड और ज़ीकोसलोवेकिया में नेता का निर्वाचन राष्ट्रीय सभा 
( ]प८८ं०तवी ॥55००४७)9 इसमें सेनेट और डाइट की संयुक्त बैठक होती है ) द्वारा 
होता है। नेता को निर्वाचित होने के लिग्रे ई राष्ट्रीय सभा का बहुमत पाना चाहिये। 
थदि दो बार निर्वाचन सें इतनी संख्या पाने में अससर्थ रहे तो तीसरी बार केवल 
प्रथम दो उम्मेदवार खड़े होते हैं । सभा द्वारा निर्वाचित नेता सभा का कैसे विरोध 
कर सकता है । पोलेंड का नेता नितानत सामर्थ होन है इसी कारण वहाँ निर्वाचन 
करने की विधि में परिवर्तन की आवश्यकता है । 

लेटविया, लिथुयेनिया, ऐस्टोनिया में विधायकों ने धारा सभा 'सीमाल! 
( $0४79$ ) को ही सर्वाधिकारी बनाया है। इसका उत्तरदायित्व का भार प्रजा 
को है। इसका अम्तित्व भी प्रजा पर निर्भर है। 

लेटविया और लिथुयेनिया में प्रेज़ीडेन्ट का निर्वाचन सभा द्वारा तीन वर्ष 
के छिये होता है। उसका शासन काल सभा के शासन कारू पर ही निर्भर है। 
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लेटविया में नेता को सभा से सहानुभूति रखनी चाहिये। यदि नेता सभा भंग 
के लिये जनता-निर्णय की आज्ञा देता है और जनता उसके विरुद्ध मत प्रकट करे 
तो उसको पद्‌ त्यागना पड़ता है। निर्वाचन पुनः होता है। दोनों देशों में उसका 
निर्वाचन सभा के विशेष वहुमत से होना चाहिये। डसका राजनेतिक उत्तरदायित्व 
बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसके कार्यों पर संत्री के हस्ताक्षर आवदय्क हैं। प्रधान मंत्री 
की नियुक्ति और सभा भंग के समय किसी मंत्री के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती 
है। दोनों देशों में ह सभा को प्राथना पर और जनता की अलुम॒ति प्राप्त होने से नेता 
को हटाया जा सकता है । इसका अभिप्राय यह है कि दो संस्थाओं के झगड़े का 
निपटारा जनता ही कर सकती है । लेटविया ओर लिशथुयेनिया में नेता स्वतंत्र नहीं 
है वरन्‌ सभा के आधीन है। अभी तक तो उसने सभा के बहुमत का ही सहयोग 
किया है । 

ऐस्टोनिया में नेता का पद नहीं है । राज का अध्यक्ष ( 5090९ ]९४0-- 
ए।९०४७४००८॥ ) और प्रधान मंत्री दोनों ही काम करते हैं । राज्याध्यक्ष ऐस्टोनियाँ 
की सरकार का प्रतिनिधि है, प्रजातंश्र शासन का संगठन करता है और अन्तरंग का 
सभापति होता है। सभा ही उसका निर्वाचन करती है और जब ञहे पदच्युत कर 
सकती है। लेटविया में नेता को अपनी जननी सभा के विरुद्ध अधिकार दिये गये हैं । 

ऐस्टोनिया की इस शली से अशान्ति फेल गई है। क्योंकि जिस समय संश्रो 
संडरू से विश्वास हट जाता है। देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रह जाता जो इन 
कठिनाइयों का सामान कर सके । कुछ काल के लिये सभा का 'स्पीकर! 
( $9८०८८४७ ) ही देश काय करता है। वह नेता के अधिकारों का प्रयोग करता 
है। बही भिन्न भिन्न दल के नेताओं को बुला कर संघ बनाने की आज्ञा देता है। 
सन्‌ १९२४ में नेता बनाने का प्रस्ताव एक कसीशन के सासने रक्‍स्ा गया परन्तु 
यह बात पास न हो सकी । 


६-समभा भंग 
( 9880ए67 ) 
प्रजा तंत्र बाद के अनुसार सभा तीन प्रकार से भंग होती है । 


( १ ) यदि सभा ने जनता का विद्रवास खो दिया है तो नेता की आज्ञा 
से सभा भंग हो सकती है । 
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( २ ) सभा व सरकार मे सतभेद होने पर सरकार जनता-निर्णय को प्रेरणा 
कर सकती है। 

(३ ) यदि दुरलू सभा पर अपना आतंक जमा कर सभा का काम्न ठीक तरह 
से न होने देवे तो सभा तंग आकर स्वयं-भंग की आज्ञा दे सकती है । 

प्रत्येक शासन विधान में किसी न किसी प्रकार की भंग रोति है। जर्मनी 
में तीनों ही प्रकार की विधि रखने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु इन तीनों 
विधियों में हमको किसी प्रकार का अन्तर नहीं दीख पड़ता है। इस झमेले का 
कारण यह है कि सभा भंग का तात्पय चाहे जो हो भंग करने का अधिकार और 
पुनः निर्वाचन की आज्ञा केवल राज्य के अध्यक्ष, वेधानिक राजा या निर्याचित नेता 
द्वारा होती है। नेता इत्यादि सभा को केवल एक बार भंग कर सकते हैं । 

सभा भंग विशेष कर ऐसे समय होती है जब सरकार सभा के बहुमत के 
विरुद्ध जनता-निर्णय की प्रार्थना फरती है। इस अधिकार का भ्रयोग ही हमको 
केबिनेट की योग्यता का पता देता है। इंगलेंड में सरकार बहुत शक्ति-शाली होती 
है। प्रधान मंत्रों अविदवास प्रकट होने पर या किसी प्रस्ताव के रह होने पर सभा 
भंग की प्रार्थना करता है। मेम्बर स्देव निर्वाचन के व्यय और ना-उम्मेदी से डरते 
हैं । इस कारण भंग की धमको से बहुधा बहुमत प्राप्त हो जाता है । 

क्रान्सोसी सरकार के इतने शक्तिहीन होने का विशेष कारण यह है कि नेता 
ई सेनेट को अज्युमति से ही सभा भंग कर सकता है । हारी हुई सरकार ने कभी 
सेनेट में बहुमत नहीं पाया है। सरकार को भंग अधिकार प्राप्त न होने के कारण 
वह शक्ति हीन है। इसी कारण केबिनेट आधीन नोकर को भाँति है । 

पोलेंड में ३ सभा की अजुसति प्राप्त करके या है सेनेट को अनुमति से 
सभा भंग हो सकती है। सभा अंग होने पर सेनेट का भंग होना आवश्यक हे, 
इसलिये सेनेट ऐसी अनुमति क्योंकर दे सकती है। इस प्रथा के दोष जरुद ही दीख 
पड़े ओर विधान संशोधन की आवश्यकता पड़ने लगी । डाइट ज़िस्मेवारी को मूल 
गई और देश का विश्वास खो बैठी । गवनमेन्ट का शासन बिना लोक मत प्राप्त किये 
हुए हीं निर्मेंडल कर दिया जाता था । जुलाई ११२६ के संशोधनानुसार नेता डाइट 
को नियत समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। इस आज्ञा पर भ्रधान मंत्री ओर 
समस्त संत्री मंडल के हस्ताक्षर होने चाहिये। सभा भंग का अधिकार गवन मेन्ट के 
हाथों में शक्ति रूप समझा जाता है। नेता के अधिकार बहुत अधिक न बढ़ जायें 


( ३० ) 

इसी लिये मंत्री मंडल फी आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक समझा गया है। इससे सभा 
के अधिकारों की पूर्णतया रक्षा हो सकती है | डाइट स्वयं भंग की आज्ञा प्रदान नहीं 
कर सकती क्योंकि सेनेट का भी मंग होना आवश्यक है। ( इसका प्रयोजन डाइट 
की शक्ति कम करने का नहीं है। ) 

जमेनी में नेता को पूर्व वेघानिक राजा को भाँति अधिकार देने का प्रयत्ष 
किया गया है | भंग का अधिकार वास्तविक होना चाहिये। जब कि राइक्सताग 
मंत्री संगल में विद्रास खतरो बैठे तब केबिनेट को सभा भंग करने का अधिकार प्राप्त 
होना चाहिए । नेता को आज्ञा पर प्रधान मंत्री के हस्ताक्षर होने के कारण वह कोई 
काम स्वतंत्रता के साथ नहीं कर सकता है। 

नेता संत्रो मंडल की इच्छा पर सभा भंग कर सकता है या नहीं यह हस 
को कुछ सन्देह-जनक मालूल पड़ता है। परन्तु विधान का तात्पय्य थहीं है कि 
उसको ( नेता को ) यह अधिकार प्रयोग में लाना चाहिग्रे । वह सभा के लिये बाघा 
स्वरूप है अथवा जनता का अधिष्ठाता। “यदि वह सचमुच ही यह समझे कि 
राईक्सताग जमन राष्ट्र भत फी प्रतिनिधि नहीं है तब उसे राइक्सताग को अबइय 
ही भंग कर देता चाहिये ।” यह अच्छा होता कि लेटविया की भाँति भंग आज्ञा 
घर प्रधान मंत्री के हस्ताक्षरों की आवश्यकता न पड़ती । 

लेटविया और लिथुयेनिया में नेता को सभा भंग करने का खतंत्र अधिकार 
है। यह अधिकार सरकार से हाथ में अखर स्वरूप नहीं है। परन्तु नेता सनसानी 
नहीं कर सकता है। यदि वह ग़लत मत प्रकट कर तब उसको भी अपने पद्‌ पर 
रहना कढिन हो जाता है। लेटविया में सभा भंग पर नेता का पुनः निर्वाचन होता 
है। लेटबिया में यदि जनता का निणेय भंग के विरुद्ध हो तो नेता को पद्‌ त्याग 
करना पड़ता है। जैसे पोलेंड में सेनेट का भंग की आज्ञा देते हीं सनेट का भंग 
होना आवश्यक है । 

फिनलेण्ड में नेता ओर भी स्त्तन्त्र है। वह अपनी ही सति अजुसार सभा को 

भंग करता है। सन्‌ १९२४ में सहाशय स्तालवगे ने “रिक्स्ताग! ( २7॥5:४8 ) सभा 
को सरकार के विरोध करने पर भी भंग कर दिया। २७ विश्वववादी प्रतिनिधि 
गिरफ्तार कर छिये गये । कुछ ने कहा शेष सभा देश का मत प्रकट नहीं करती है । 
परन्तु नेता ने किसी की भी न सुनी । 

ज़ीकोस्लोवेकिया और यूगोस्लेविया में भंग प्रथा अंग्रेज़ी प्रथा से मिलती 


( 3११ ) 

जुछती है। भंग का अधिकार सरकार के हाथ में श्त्र रूप है। नेता अपनी पति 
अजुसार सरकार के विरोध करने पर सभा भंग नहीं कर सकता। यूगोसलेविया 
के राजा का कथन है कि यदि वह केविनेद का मत प्राप्त किये बिना सभा भंग 
नहीं कर सकता है तो वह सभा भंग फरने के लिये वाघ्य भो नहीं किया 
जा सकता है। सन्‌ १०२४ में उसने पसिक ( 749८ ) सहाशय के कहने पर भी 
सभा भंग नहीं की । 

नेता हीन प्रदेशों के शासन विधानों के निरीक्षण करने से हमको सर्वथा नई 
बातों का पता चलता है । ऐस्टोनिया के शासन विधायकों ने स्त्रीटज़रलेण्ड का अजु- 
करण करते हुए शक्ति उन्होंने कलीजियेट मंत्री मंडल ( (:0]]९880९ प्रांततं$६7ए ) 
को नहीं दी है--जिसका कास मुखिया अथवा अन्तरंग दोनों का ही है । ऐस्टोनिया 
में सभा का अस्तित्व जनता पर निभर है आर सरकार का सभा पर । अविश्वास प्रकट 
होने पर सरकार इस्तीफ़ा देती है । जनता निणेय के समय लोक सत सभा के विरुद्ध 
होता है तो सभा भंग कर दी जाती है। सरकार सभा के कर्मचारी की भांति है न 
कि किसी लीडर की भाँति । डसी प्रकार सभा भी जनता की सेवक है | 

जर्मनी के आन्तरिक राज्यों में से नेता का पद हटा दिया गया है जिससे कि 
कभी छोटे राज्यों के नेता का राष्ट्रीय नेता से झगड़ा न होवे। जनता-प्रसतावना 
( 7र04४४० ) दीक प्रकार का आइवासन नहीं समझा गया है। इन अन्‍्तर्गेत 
( 00९८:४४ ) राज्यों का शासन विधान किंचित सनोरंजक है । यहाँ पर राज्य का 
अधिष्ठाता न होने के कारण कोई भी सभा भंग नहीं कर सकता है--सभा भंग की 
विधि अन्याय विधानों से भिन्न है । 

प्रशा में डाइट सभा के बहुमत से या जनता-प्रसतावना से भंग की जा सकती 
है । सभा भंग के लिये ६ वोटरों को प्रार्थना करनी चाहिये । तदुपरान्‍त जनता निर्णय 
( १८९वावंणया ) के समय यदि विशेष बहुमत (0७५०[०८८ 772]०7707 ) इससे 
सहमत होवे तो सभा भंग कर दी जाती है । बेवेरिया में आधे से अधिक जनता को 
इसमें सम्सिलित होना चाहिये ओर वोटरों की है संख्या इससे सहमत होवे तो सभा 
भंग की जा सकती है। अथम दृष्टि से तो हसको यह भ्रजातंत्र वाद का सच्चा स्वरूप 
दीख पड़ता है। परन्तु वास्तव में इन देशों की जनता ऐसी प्रस्तावना करने में 
सर्वंधा अयोग्य है। केबिनेट डीक तरह से शासन तव कर सकता है जब कि 
इसके दाथ में सभा भंग करने का अधिकार हो । बेवेरिया, धुरंजिया ( [9७:०7873 ) 


( देर ) 


आदि कुछ राज्यों में सरकार को अधिकार नहीं दिया गया है। अशा में चांसलर नेता 
को अनुमति प्राप्त करके ऐसा कर सकता है। 

कुछ राज्यों में गवरनमेन्ट जनता-निर्णय की आज्ञा देकर इस बात का पता 
चलाती है कि सभा भंग की जावे या नहीं। उदाहरणार्थ उदमबर्ग (ए४७८६४९४४४८:४) 
अमछुगे ( ॥9770078 ) ओवक्डनबुर्ग ( 06०09प7४ ) सेक्सनी ( $45075 ) हैं । 

इंगलंड में केघिनिट सभा भंग की धमकी देकर अविश्वास प्रकट होने को 
रोक सकता है । इस कारण केबिनेट को नियम निर्माण करने में भी सुविधा रहती है। 
परन्तु इन देश में आय व्यय अनुसान पत्र ( 8002०८ बजट ) का न पास होना या 
किसी अत्यावइ्यक बात का न पास होना अविश्वास प्रकट होने के तुल्य है । 

सच पूछा जाय तो यूरोपीय देशों में सरकार को उपरोक्त अधिकार देने से 
क्या छाभ ? यहाँ पर दरू के मेम्बरों का विशेष रूप से संगठन है । जब संगठन है तो 
मेम्बर केसे टूट सकते हैं । जब नहीं टूट सकते हैं तो इस साधन की आवश्यकता ही 
क्या ? इस बात का भी ध्यान रखना जावश्यक है कि सभी यूरोपीय देशों में शासन 
दल संघ ((.0४]पं०त (5०ए८४777०॥८) द्वारा होता है। सभी नियमों पर सभा में 
भेजने से पूर्त ही अन्तरंग तथा दुल के नेताओं में प्रथक प्रथक विचार होता है । 
इसलिये ऐसा तसपिया किया जाता है जो सभी दलों के मन का होता है । सब बातों 
को दृष्टि गोचर करने से हमको यह्‌ पता चलता है कि इन सब साधनों का प्रयोजन 
जनता को शिक्षा देने का है । यह अधिकार सभा द्वारा निर्वाचित अन्तरंग के हाथों में 
न रह कर जनता द्वारा निर्वाखित नेता के हाथों में होना चाहिये । भंग का अधिकार 
जनता, नेता या प्रधान सभा के हाथों में होने से जनता के अधिकारों की रक्षा हो 
जाती है। यह अधिकार केवल किसी विशेष समय पर काम में लाने चाहिये।इस कारण 
इनका प्रयोग होता ही नहीं। थोड़े से समय में लोकस्नत में परिवर्तन होना कठिन है । 


१०-केबिनेट 
( (००४०६ ) 
केबिनेट को नियुक्ति-- 


पाछियामेन्टरी राज्यों में मंत्री मंडल पर सभा का विश्वास होना चाहिये । 
इसी बात पर पार्लियामेन्टरी राज्य शासन की नींव स्थित हे । इसका अभिप्राय यह 


( रे३ ) 


है घारा सभा तथा शासन सरकार में सदेव सहयोग रहे । समसत नवीन विधान 
इस बात पर जोर देते हैं कि सरकार सभा को उत्तरदायी है। सभा का अविश्वास 
अकट होते ही केबिनेट को पद्‌ त्याग करना चाहिये, परन्तु फ़िनलेन्ड में ऐसा नहीं है । 

भंग अधिकार के अतिरिक्त वेजशञानिक राजा और नेता का कर्तेध्य शासन सर- 
कार को नियुक्त करना भो है | बहुत से लेखक गण ओर राजनीतिजशञ यह चाहते हैं 
कि शासन सरकार फो नियुक्त करने के लिये एक अन्य संसथा होनी चाहिये । 

आजकल छोग फ्रान्सीसी ग्रथा को नहीं खाहते हैं जहाँ पर कि नेता केवछ 
घारा सभा द्वारा निर्धारित नियमों पर हस्ताक्षर फरके केवछ उनका अन्तिस संस्कार 
करता है। वह यह भी नहीं चाहते हैं कि नेता के हाथों में अधिकार भी अधिक आ 
जाये। इंगर्लेंड में राजा मनसानी नहीं करता है । वह केवल बहुमत दुरू के नेता को 
ही प्रधान संत्री का पद सौंप सकता है। अन्य मेम्बरों की छॉट प्रधान संत्री के हाथों 
में है और उसी की मंजूरी पर राजा उनको भो नियुक्त करता है । परन्तु जब बहुम्न॒ल 
दल अपना नेता नहीं चुन सकता है तो वह अवश्य किसी को भी चुन सकता है। 
यूरोपीय प्रदेशों में अनेकों दुल होने के कारण नेता का अभाव अधिक है । वह इस 
बात का निर्णय करता है कि किस संघ को शासन सौंपा जाय-और किस व्यक्ति को 
उनकी नियुक्ति सौंपी जाय । इन सब बातों के निरीक्षण से हमको यह पता चछता 
है कि नियुक्ति या पदच्युत करने का अधिकार नेता को होना चाहिये । 

अ्धान मंत्नो---जिसको चॉसलूर ( (.॥97८८!०7 ) कहते द्ैँ--मंत्रीसंडरू को 
नियुक्त करता है । नेता को संत्री मंडछ के पद अष्ट करने का वेसा ही अधिकार है 
जैसा कि उसको सभा भंग करने का है। अन्तिम निश्चय जनता के हाथ में है जिसकी 
कि नेता प्रेरणा कर सकता है। विदवास रहने पर भो सन्‍्त्री संडल पद्‌ अ्रष्ट फिया 
जा सकता है। इंगलेंड में अन्तिस्न बार जाजे तृतीय ने ऐसा सन्‌ १७८२ में किया था 
जब कि उसने शासन का भार पिट ( एक 20८ ) को सौंपा था। सन्‌ 
१८३४ में चतुर्थ विलियम की ऐसी कार्यवाही नाजायज़ क्तरार दी गई। जिन देशों 
में नेता फो सभा भंग करने का अधिकार दिया गया है उनमें डसको मंत्री संडल को 
यद अष्ट अथवा नियुक्त करने का भो भधिकार दिया गया है। अन्तिम निम्वय प्रजा 
के हाथ में है। ऐसे अधिकार जनता द्वारा निर्वाचित नेता को सीोंपना दीक है । थदि 
बह छोकसत जानने में कोई ग़छूती भी करे तो वह बिना शासन में परिवर्तन किये 


हुए हटाया जा सकता है । यदि राजा ( तिल्ाल्कांध्वाड़ ग्ग०08:०) ) ऐसा करे तो 
्छु 
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उसके कार्यो' पर तीच्र कटाक्ष होगा और देश के शासन विधान भथवा प्रबन्ध में 
खलबली सच जाने का भय है । 

जमनी में नेता अपने अधिकार स्वतंश्रता से काम में ला सकता है । केबिनेट 
इस प्रकार नेता तथा पार्लियामेन्ट के बीच की सॉकल है। नेता को चांसलर 
( प्रधान संत्री ) को चुनने का पूर्ण अधिकार है और वह चांसलर को पदच्युत भी 
कर सकता है । यह अधिकार प्रयोग में भी छाया गया है। यदि नेता किसी ससय 
भी यह समझे कि सभा छोकमत के अलुसार काम नहीं कर रही है तो वह मंत्री 
संडल को पदच्युत कर सकता है, राइक्सताग को भंग कर सकता है, ओर जनता 
को नई सरकार चुनने का अवसर देता है। यदि अपने निर्वाचन के समय वह यह 
समझ जाय कि लोकसत में पहले से अब परिवर्तन हो गया है तो ऐसा करने में वह 
और भी समर्थेशाली हो सकता है। नेतां का चाहे दरू से कुछ सम्बन्ध न हो 
परन्तु राइक्सताग और नेता में पूर्ण सहयोग होना चाहिये। 

नेता को सभा भंग करने का अधिकार तो है परन्तु चान्सलर के हस्ताक्षरों 
की आवश्यकता है | चांसलर ऐसा क्योंकर करेगा ? ऐसी परिम्थिति में नेता किसी 
अरूप दुह वाले को च्योसलर बनाकर सभा भंग पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त करेगा । सन्‌ 
१९३२ में प्रेज़ीडेन्ट हिन्डनबर्ग ने चांसकर श्रूनिग ( 87प८७ए४ ) को सभा के 
विश्वास रहने पर भी निकाल दिया । 

बहुसत का विरोध करके नेता को अत्यन्त ही विशेष समय पर सभा भंग 
करनी चाहिये । यह अधिकार नेता को विधान द्वारा प्राप्त है परन्तु उसकी ऐसी 
कार्यवाही विधान विरुद्ध ( (77007500एघ८०४० ) कहलायी जायगी । भूतपूर्व 
चॉसलर साक्स का फहना है--“जब तक गवरनमेन्ट इस्तीफ़ा न देवे, नेता दूसरा 
केबिनेट नहीं बना सकता है ।”” 

कुछ भी सही नेता का केबिनेट के बनाने में काफी प्रभाव है । संकीर्ण दल 
का कथन है कि भविष्य में नेता इन अधिकारों का पूर्ण रोति से प्रयोग करेगा । 
जमेनी में बहुधा अल्प मत शासन स्थापित हुआ है। नेता को मंत्री संडल को 
बदल कर अठप दुक को बहुसत बनाने का प्रयल् करना चाहिये। 

फ़िनलेन्ड में नेता का पद अत्युक्ति पू० है। इसका फारण है स्वेडन देश का 
प्रभाव । स्वेडन में कुछ ही वर्ष हुए पार्लियामेन्टरी शासन की स्थापना की गई है । 
य्रहाँ पर समान अधिकारों की दो संस्थायें हैं--'रिक्सताग” सभा और राजा । राजा 
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शासन में सख्तन्त्र है, वह ज़िस्मेवार नहीं है और उसके कार्यों पर एक मंत्री के 
हस्ताक्षर होने चाहिये। मंत्री चाहे तो हस्ताक्षर करने से सना कर सकता है| राजा 
को मंत्री मंडल की राय लेनी चाहिये परन्तु उसके अनुसार काम करे था न करे यह 
उसके आधीन बात है । अभी तक तो राजा की नीति सन मानी रही है । वह डन 
मंत्रियों को छुनता था जो कि सभा में अच्छी दृष्टि से देखे जाते हैं परन्तु यह आवश्यक 
नहीं था कि वह उनको बहुसत दल में से ही चुने । गवनंमेन्ट की स्थापना दल के 
आधार पर नहीं होती थी। मंत्री मंडल की ज़िम्मेवारी बहुत कम थी । रिक्सताग 
मेग्बरों से प्रश्नों द्वारा जाँच पड़ताल करती थी। यदि मंत्रियों की नीति पसन्द 
नहीं आती थी तो उनमें अविश्वास प्रकट किया जाता था ऐसे मंत्री संडल में 
राजा किस प्रकार इन मंत्रियों को उनके पदों पर स्थिर रख सकता था ! सन्‌ 
१९१७ के पश्चात्‌ पालियामेन्टरी राज्य प्रथा की स्थापना की गई है। मंत्रियों का 
चुनाव दुरू के आधार पर होता है । 

स्वेडन में तो राज्य परिषद्‌ ( (-०ए्राथंं 0६ $६0० ) मंत्रियों को उनके 
पद्‌ से हटाने की प्राथना कर सकती है। यह निइचय हुआ है कि प्रतिनिधि सभा 
((.)४7४7८/ 0 २००/८४९८४६४ ४४८७) को विश्वास राज्य परिषद्‌ में होना चाहिये । 
(पालियामेन्टरी शासन तो है) परन्तु अन्तरंग के उत्तरदायित्व का भार किस के 
ऊपर है ? नेता के प्रति या रिक्सत्ताग के प्रति ! सन्‌ १९२५ में नेता स्टालबर्ग के 
पद त्याग करने के उपरान्त यह झगड़ा हुआ कि कोंसिल अब किस के सामने 
ज़िम्मेवार है पार्लियामेंट के या नये नेता के ? नये नेता ने अंतरंग में विश्वास प्रकट 
कर दिया । परन्तु छोग इससे भी सन्तुष्ट न हुये क्योंकि पालियामेंट की शक्ति कम 
हो जाने का भय था। 

फ्निलेंड के विधान में भी हम यही पाते हैं। नेता शासन में भी भाग ले 
सकता है । राज्य परिषद्‌ ओर नेता के कर्तब्यों में मेद कर दिया है “काउन्सिल 
नेता के प्रस्तावों को कार्यान्वित करेगी और विधानालुसार नियमों का निर्माण 
करेगी । काउन्सिक शासन या नेता के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती ।”” 
नेता का कतंव्य है नियम निर्माण करना, विटो को काम में छाना, राइक्सताग को 
भंग करना और उसके अधिवेशन की तिथि नियत करना, आडिं नेन्‍्स (0:07997०८) 
( इनसे भारतवासी भर्ती भाँति परिचित होंगे ) बनाना, परदेश से प्रश्न व्यवहार 
करना । काडन्सिक आफ़ स्टेट कोई भी कार्य नेता की अनुपस्थिति में नहीं कर 
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सकती । नेता की विज्ञप्ति पर परिषद्‌ के सभापति और एक मंत्री के हस्ताक्षर होने 
चाहिये । संत्रीमंडल की बैठक नेता की अनुपस्थिति में तब हो सकती है जब कि 
यह राज्यनीति पर विचार कर रहा हो। झंश्री गण प्रतिनिधि सभा को अपने शासन 
कार्यो के लिये ज़ि्मेवार हैं। नेता फो शास्तन पर ज़ोर जमाने का वैसा ही अधिकार 
है जैसा कि राज्य शासन का निरीक्षण । वह विभागों के अध्यक्षों को बुलाकर पूछताछ 
कर सकता है । ऐसे समय मंत्री के हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं रहती । 

लेटविया और किथुयेनिया में भी नेता को स्वतंत्र बनाने का प्रयल किया 
गया है ताकि वह सभा के निरंकुश ब्यवह्दारों को रोक सके। परन्तु इसमें ज्रा 
सन्देद है कि वह सभा के ऊपर निर्भर रह कर ऐसा कर भी सकता है था नहीं । 

पोलेंड, युगोसस्‍्लेविया, नीकोस्लछोवेकिया में नेता का कतेध्य केवल यही है 
कि वह समय समय पर दल के नेता को चुने ओर संघ बनाने फी जाज्ञा दे। यदि 
एक बार किसी मंत्री की नियुक्ति कर दी जाय तो वह पालियामेन्ट के विश्वास डड 
जाने पर ही हटाया जा सकता है । 

ऐस्टोनिया में नेता के न होने के कारण मंत्री मंडल का चुनाव सभा के 
हाथ में है । स्वीटज़रलेण्ड का अनुकरण करने का प्रयक्ष किया गया है। सरकार 
सर्देव सभा के सामने जिम्मेवार है । 

ऐस्टोनिया और प्रशा में प्रधान मंत्री को सभापति ( 59९३/९४ ० ६९ 
८0०779०7 ) ही नियुक्त करता है। विधानानुसार तो वह ऐसा नहीं कर सकता 
है क्योंकि सभापति को नियुक्ति के अधिकार होने से वह देश का वास्तविक नेता बन 
जाता है। सभापति तो किसी दर का नहीं होता है तब वह पेसा किस प्रकार कर 
सकता है ? परन्तु वास्तव में तो प्रधान मंत्री की नियुक्ति सभापति के हाथ में ही है । 
प्रधान का मंत्री मंडल से सम्बन्ध-- 

प्रधान का संत्री संडल से क्या सम्बन्ध होना चाहिए ? इस अ५इन का उत्तर 
देना जरा कठिन है। इज्ललेंड में ऐसा किसी प्रकार का नियम नहीं है। राजा प्रधान 
को नियुक्त करता है और प्रधान भिन्न विभागों पर सदस्य नियुक्त करता है । 
सरकार के समस्त प्रस्ताव गुप्त होते हैं। हमको इस बात का पता नहीं चर सकता 
कि कितना बहुसत रहा, कहाँ तक तसविया छुआ और प्रधान का कितना अभाव 
पड़ा । यह बातें तो प्रत्येक वर्ष बदुछती रहती हैं । आस तौर से प्रधान बहुसत का 
साथ देता है। कोई भी विषय उसकी अनिच्छा से पास नहीं हो सकता । यदि ऐसा 
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न होवे तो दल में फूट मच जाने की संभावना है । समस्त मंत्री मंडल अपने प्रस्तावों 
के छिये जिस्मेवार है। यह पूण कलीजियेट सिस्टस नहीं है। कलीजिय्रेट प्रथा के 
अलज्ुसार प्रधान मंत्री को बहुमत की आज्ञा माननी पड़ती है। स्वयं वह कुछ भी 
नहीं कर सकता है । 

जम॑नी में युद्ध से पहले मंत्री मंडल की स्थापना नोकरशाही (0/८४ए८८४८४) 
प्रथा के अजुसार थी । राज्यों के सदसय वेतन भोगी ( (५छा $7५३78$ ) थे जो 
कि चान्सरर के भाधीन थे । किसी बात में मतभेद होने पर चाॉंसलर फी सति सर्व 
मान्य समझी जातो थी। नवीन विधानों ने इस परिपषाटी का परिचालन नहीं किया 
है। उन्होंने किसी न किसी रूप में कलीजियेट प्रथा को विधान में रक्खा है। कुछ देशों 
ने अंग्रेज़ी केविनेट प्रथा को काम में लाने की सोची परन्तु ऐसा करने में असमथ रहे । 

जमनी के शासन विधान में केबिनेट की ध्याख्या नहीं की गई है। इसका 
कारण यह है कि समयानुसार यह अपना रूप ग्रहण कर छेगा। उन्होंने केवल 
डसफा ख़ाका (00:॥7८) दे दिया था। चान्सलर आस नीति (500९४० 7०॥८५) 
के छिये ज़िम्मेवार ऐ अन्य मंत्री गण अपने अपने विभाग के लिये। इससे सभा दर 
विभाग फी जाँच कर सकती है, और किसी मंत्री की नोति नापसंद करके उसको 
हटा सकती है। चांसलूर और जनन्‍्य मंत्रियों का सम्बन्ध नोकरशाही जैसा न होगा 
वरन्‌ कछी जियेट जैसा । यदि दो विभागों में किसी बात पर क्षगड़ा हो तो उस झगड़े 
का निप्टारशा कप्म से कस समय में हो जाना चाहिये | कुछ विषयों पर समस्त केब्रिनेट 
की सीटिंग होनी चाहिए और डसमें बहुमत ही प्रधान समझा जायगा । चांसलर के 
समभापतिल्व में मीटिंग होती है जो कि समान राय होने पर ही वोट दे सकता है 
(((॥०४४८९०४ ॥95 ॥7९72८ए ३ ००६धा ९ ४०८८ ) ) 

पोछेड, लेटविया, लिथुयेनिया में जमेंनी की भाँति नेता प्रधान संत्री को 
नियुक्त करता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों को । कछीजियेट प्रथा पर ही 
ज़ोर दिया गया है। पोलेंड और लिथुयेनिया में प्रधान मंत्री केश्वीनेट को सीटिंग का 
सभापति होता है । समस्त मंत्री संडल आस नीति के छिये ज़िम्मेवार है और अपने 
विभागों के छिये प्रथक एथक । लेटविया में केबिनेट मंत्रियों के बनाये हुये बिलों पर 
और डनके शासन व नीति पर विवाद करता है । 

लिथुयेनिया में यदि किसी मंत्री को अपने बिल के लिये केबिनेट में बहुसत न 
सिले तो वह डस बिल को सभा में केबिनेट की सम्मति समेत पेश कर सकता है । इमरेंड 
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में समस्त मंत्री संडल का एक सत होना चाहिये, यदि वास्तव में न हो तो दिखावटी 
तो ऐसा ही होना चाहिए । यदि इस प्रकार का सतभेद भज्जरेज़ी केबिनेट में होगा तो 
शवनमेंट में फूट हो जायगी । यूरोप में सरकार का धाराओं पर इतना प्रभुल्व नहीं 
होता जितना कि इज्जलेंड में होता है। सभा बिल में संशोधन भो कर सकती है और 
नासंजूर भी कर सकती है, परन्तु सरकार फो इस्तीफ़ा देना आवश्यक नहीं है । इस 
प्रकार सभा समसत मंत्रियों फा सत जान सकती है । 

यूगोस्लेविया व ज़ीकोस्लोवेकिया में राज्य नेता स्वयं ही मंत्रियों को नियुक्त 
करता है । ज़ीकोस्लोवेकिया में तो नेता इसका भी निर्णय करता है कि कौन सा 
सदस्य कौन से विभाग का अध्यक्ष होगा । दोनों ही देशों में प्रधान संश्री के कोई 
विशेष अधिकार नहीं हैं, वह केवल अन्य मंत्रियों की भाँति हैं। युगोस्लेविया में 
राजा की विज्ञप्ति पर विभाग मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये, प्रधान के हस्ताक्षरों 
की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र सभा भंग फी आज्ञा पर या नियम कार्यान्वित होने 
के लिये समस्त मंत्री मंडल के हसताक्षरों की आवश्यकता है । मंत्री राजा के आधीन 
तो अवश्य है परन्तु प्रधान के नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि राजा को शासन में 
भाग लेना चाहिये । 

उपरोक्त प्रथा के विरुद्ध ज़ीकोस्लोवेकिया में समस्त नियमों पर केबिनेट में 
विवाद हो जाना चाहिये और उन पर पूर्ण रीति से निइचय हो जाना चाहिये जिसमें 
कि सन्‍्त्री दुरुपयोग न कर सके । सरकार को बहुत अधिकार हैं | अधिवेशनकाल में 
सरकार नेता की विटो पर, राजनेतिक विषयों पर, राजकर्मचारी अथवा सेना के 
सफ़्सरों की नियुक्ति पर विचार करती है। मंत्री सिविल सर्वेन्टस की नियुक्ति में 
कुछ भाग नहीं ले सकते। इस प्रकार अब्प संख्यक जातियों की रक्षा होती है । 

फिनलेन्ड राज्य परिषद्‌ ( (१०फ्राठलों ० $६40९ ) का संगठन कली जियेट 
प्रथाजुसार है। नेता मंत्रियों को छुनता है। प्रधान मंत्री केवल नेता की अनुपस्थिति 
में परिषद्‌ की बेठकों में सभापति का आसन ग्रहण करता है। पाँच मेम्षरों 
की उपस्थिति से कोरम ( (9४०:प7 ) पूरा होता है। जिन मंत्रियों ने विवाद में 
भाग लिया है ज़िम्मेवार होते हैं बशरतें कि उसका विरोध अंकित न करलिया जाय । 

ऐस्टोनिया में समस्त संत्रियों की नियुक्ति सभा द्वारा होती है। प्रधान संत्री 
जो कि राज्य का अधिष्ठाता है सरकार के काम में सहयोग देता है। वह केबिनेट 
मीटिंक का सभापति बनता है ओर किसी भी मंत्री को पद॒च्युत कर सकता हैं । 
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प्रतिनिधि सभा का केबिनेट पर प्रभुत्व-- 

जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं केबिनेट का अस्तित्व सभा के ऊपर निर्भर 
है और अविश्वास प्रकट होने पर इसको इस्तीफा देना चाहिये | परन्तु इसको सभा 
के प्रद्दारों से बचाने के लिये कुछ साधन ढँँढ़े गये हैं । फ्रान्स में प्रइनोत्तर के समय 
धरकार की वहुधा हार हो जाती है। नये शासन विधानों ने इन बातों को दूर 
करने का प्रयत्ञ किया है । 

यगोस्लेविया में प्रइनोत्तर के लिये केवल एक दिन निय्त है। जर्मनी में 
किसी प्रइन के १३ मेम्बरों को प्रार्थना पत्र भेजना प्वाहिये।इन प्रइनों पर 
७० मेम्बरों को अनुसति घिना विवाद नहीं हो सकता । विवाद के समय ३० मेम्बरों 
की मीटिग के लिये प्रार्थना करनी चाहिये! ज़ीकोस्लछोवेकिया में प्रइन के लिये या 
तो २१ डिप्टी या ११ सेनेटरों को प्रार्थना करनी चाहिये । मंत्री को दो महीने के 
भीतर लिख कर या ज़बानी उत्तर देना चाहिये। मेम्बर यदि चाहें तो वह किसी भी 
नियत दिन उत्तर माँग सकता है। सेनेट भें ऐसी पूछ ताछ से सरकार को कभो पद 
त्याग करना नहीं पड़ता और न व्यर्थ समय ह्वी नष्ट होता है । 

ज्ञीकोस्लोवेकिया में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर १०० मेम्परों 
को प्रार्थना करनी चाहिये । तदुपरान्त यह प्रस्ताव एक कमेटी के पास भेजा जाता है । 
इस कमेटी को आठ दिन के भीतर अपना निणेय भेजना चाहिये। सभा में यह प्रस्ताव 
विशेष बहुमत से पास होना चाहिये । प्रशा में अधिहवास प्रस्ताव के लिए ३० मेस्बरों 
को प्रार्थना करनी चाहिये । दो दिन तक इस प्रस्ताव पर वोट नहीं छी ज्ञा सकती । 
इसका अभिप्राय यह है कि अकारण ही शासन सरकार एक दल से अल्प बहुमत 
से निमूंल न कर दी जाय । पोलेंड में सन्‌ १९२६ के संशोधनाजुसार एक ही बैठक में 
प्रस्ताव ओर वोटिंग नहीं हो सकती । 

इस प्रकार सरकार के अधिकारों की बिल्कुल वृद्धि नहीं हुईं। केवल कमेटियों 
की स्थापना हो गई है । जप्तनी में आवश्यक प्रश्नों को जाँच के लिये कमेटी बनाई 
जाती है। यह कमेटियाँ है राइकसताग को प्रार्थना पर बनाई जाती हैं। दो स्थायी 
कमेटी ( 50४797॥78 (००णाां:८००5 ) होती हैं जो कि विदेशी नीति अथवा सभा 
के अधिकारों को रक्षा के लिय्रे होती हैं। विदेश नोति कमेटी का कर्तव्य है, विदेश 
नीति को सभा के सामने रखना । दूसरी कमेटी राइक्सताग की छुट्टियों के दिनों में 
केबिनेट को अपने अधिकार में रखती है। प्रशा ( ?70६४० ) में भी नियन्त्रण 


( ४० ) 
समितियाँ ( (१०४८४० (:०ण्र7४६६८८४ ) हैं। 


ज़ीकोस्लोवेकिया में १६ डिप्टी और ८ सेनेटरों की एक कमेटी है जो कि छुट्टी 
के दिनों काम करती है। इसके अधिकार जर्भन कमेटी से अधिक हैं। इसको 
पार्लियामेन्ट के पूर्ण अधिकार हैं। यह केवल नेता को निर्वाचित नहीं कर सकती है; 
टेक्स नहीं बढ़ा सकती है; युद्ध की घोषणा नहीं कर सकती है या विधान 
संशोधन नहीं कर सकती है । सभा के अधिवेशन के प्रारम्भ में ही सभा की अनुमति 
से यह नियम जारी समझे जाते हैं । 


इन देशों में पार्लियामेन्ट का अधिवेशन बहुत काल तक होता है और 
सरकार इतनी शक्तिहीन है कि इस बात का भय नहीं है कि वह अधिकारों को 
हड़प कर छेगी । परिणास उद्टा ही हुआ। मंत्रों मंडल के रास्ते सें इतनो बाघायें 
पड़ी कि वह विशेष कार्य करने में असमर्थ है। इसलिये छोग अब केविनेट के ऊपर 
सभा का अधिक प्रभुल्व नहीं चाहते हैं । पा्लियामेन्ट का अधिवेशन आय व्यय 
अनुसान पत्र ( 8५०8८ ) के पेश करने के बादु चार महीने तक हो सकता है । 
डसके बाद बजट स्रयं पास होजाता है । 

आज कल प्रजा तंत्र वाद ऐसी संस्थाओं का निर्माण चाहता है जो कि विश्वस- 
नीय हों । उनको शॉतिपूवंक कास करने देने के बजाय उसके सारण में देख भाल 
और जाँच से उसके कार्य में बाधा डालना चाहते हैं । जर्जनो में राइक्सताग प्रजा 
निर्वाचित है परन्तु इस पर भी बाघा रूप जनता-निर्णय और जनता-निर्माण हैं । 
सरकार राइक्सताग को प्रतिनिधि है परन्तु इसकों सी रस्सी में बॉध रखने के लिये 
कमेटियाँ हैं। आजकल के प्रजा तंत्र काल में शायद्‌ ही कोई शासन संस्था प्रजा विरोध 
का कोई कास करें। नवीन विधान विशेषज्ञों का शासन चाहते हैं। विधानों ने 
प्रजा के अधिकारों को स्वीकृत करके उनको किसी न किसी रूप में ले लिया है । 
बाधा रूपी संस्थाओं के स्थापन से अपना सतलब खो देना है। 


११-पालियामेन्टरी शासन का वास्तत्रिक स्वरूप 


एब्ल्पंटनों 39एॉटबपंगा रण रिब्रलीशामल्याँाए (एएटफशशएलिा 
इस परिष्छेद में हम देश का आन्तरिक इतिहास नहीं दे रहे हैं धरन्‌ 
उनके शासन विधान का उल्लेख कर रहे हैं। पेचीदा नियम होने के कारण केबिनेट 
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भ्रजा की बढ़ोत्तरी नहीं हो सकी है। विछायती प्रथा को अजुकरण करने में 
असफलता रही । 

इंगलेंड में पालियामेन्टरी शासन केवछ दो दुलों पर निर्भर हे। यदि एक 
बहुमत में हो तो दूसरा सदेव विरोध करने के छिये तय्यार रहता है । प्रधान जो कि 
बहुमत से होता है अपने सदस्यों से सहयोग की आशा रखता है | यहाँ पर विरोध 
का संगठन भी भक्ती प्रकार है। यरोप की दशा बिल्कुल भिन्न है। संख्या तुल्य 
निर्वाचन होने के कारण अनेकों छोटे छोटे दल हैं । कोई दल बहुमत नहीं पा सकता 
है । केबिनेट के निर्माण में भी अनेकों कठिनाइयाँ पढ़ती हैं ! दलों के नेताओं में 
परस्पर परामर्श होता है। शासन सरकार को छनने की अनेकों विधि होने पर भी 
दलों के नेता द्वारा ही सरकार की नियुक्ति होती है। 

दलों में घोर मतभेद होने के कारण सरकार बहुसत से नहीं चुनी 
जा सकती । राजनीतिज्ञ फिसी पद को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं वरन्‌ केवल उस 
प्रथा की समालोचना करते हैं। शासन का भार अल्प दुक को सौंपा जाता है । वह 
भो इस शर्त पर कि कोई दूसरा दल इसके विरुद्ध वोट न दे । पार्लिंयामेन्टरी शासन 
की ढीक स्थापना न किये जा सकने के कारण मंत्री पद्‌ अफ़सरों को या विशेषज्ञों 
को सोंपा जाता है जिनका दुल से कुछ सम्बन्ध नहीं रहता परन्तु अपने साधनों के 
लिये बहुमत चाद्वते हैं । 

शासन सरकार स्थापित हो जाने पर भी शक्तिशाली नहीं होती । केबि- 
नेट की बनावट में विभिन्नता आ जाती है। सदस्यों में बहुधा मतभेद रहता है । 
प्रधान मंत्री को निश्चित सशवर के अनुसार काम करना पड़ता है। नवीन सांधनों 
के निर्माण होने के कारण विवाद होते हैं, झगड़ा होने की संभावना रहती है। इस 
लिये इसका प्रोग्राम सारहीन रहता है। सदस्य अपने विभाग का शासन अपने दछ के 
मताजुसार करेंगे न कि प्रधान संत्री की आज्ञा अनुसार | संघ प्रथा के अनुसार 
केबिनेट को कछीजियेट बनाने फा प्रयत्न हो रहा है । 

जमेन चांसलर अपने सदस्य संघ के समस्त दलों में से इुनता है । नेताओं में 
वार्तालाप उपरान्त यह निइचय हो जाता है कि फौन कौन से दल कितना कितना भाग 
शासन में लेंगे । केबिनेट में दल के सदस्य संख्यालुसार दोते हैं । तदुपरानत सदस्यों 
के पद पर झकझक होती है । चासलर सदस्यों पर अपना प्रभुत्व केसे जमा सकता है 
जब कि उसको दुल की सहायता चाहिये। सतभेद होने पर वह विषय केबिनेट के 

हि 
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सामने रक्‍खा जाना चाहिये परन्तु इससे भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता 
क्योंकि अल्प दुछ वाले क्‍यों अपनी हार सानने लगे ? केबिनेट की नियुक्ति के समय 
बहुधा किसी दल को उस दर की सहायता करनी पढ़ती है जिसका कि उन्होंने 
निर्वाचन के सम्रय विरोध किया है। मध्य दल ( (१८०८८ ?970ए ) तो अधिकतर 
शासन में सम्मिलित होता रहा है । शासन विधान के प्रथम वर्ष में प्रजात॑श्री, 
साम्यवादी, तथा मध्य दुल का संघ बना । इन सब के आदेश एक दूसरे से भिन्न थे । 
सन्‌ १९२० से १९२४ तक चार संघ बने । सन्‌ १९२४ में विशेषज्ञ रिपोर्ट (२४७८८८४? 
0०००:४) के बाद सभा भंग कर दी गई । इस रिपोर्ट पर जनता का है बहुमत नहीं 
मिल सका । केबिनेट निर्माण के छिये कई सप्ताह तक बातचीत हुई परन्तु कुछ न 
तथ हो प्राया। विदेश नीति के कारण दुल अपना पारस्परिक विरोध नहीं त्याग 
सकते थे । अतएवं जनता दल और प्रजातंश्रियों का संघ बना जिसकी ४७२ में केवल 
१३७ वोट थीं । 

द्सिम्बर १९२४ में केविनेट निर्माण में फिर दिक्तत हुईं। डाक्टर साक्स ने 
छः बार केथिनेट बनाने का प्रयत्ञ किया । अन्त को डाक्टर लूथर ने राष्ट्रवादी, जनता 
दुल तथा सध्य दुल का संघ बनाया | इस संघ के बहुत से मेम्बर या तो सभा के 
मेम्बर नहीं थे या राजनीति से सम्बन्ध नहीं रखते थे। इसी कारण यह सरकार 
विशेषक्षों की कही गयी है । 

फिनलेण्ड में १९२१ से १९२३ तक कृषक अथवा प्रोग्रेसिव (2/087०४४४८) 
दुल के अल्प संघ ने शासन किया । इस संघ के दो सो में से केवछ ६८ वोट थीं । 
यहाँ पर शक्तिशाली नेता होने के कारण अधिक हानि न पहुँच सकी | सन्‌ १९२४ 
में नेता ने नान-पालियामेन्टरी शासन स्थापित किया। सन्‌ १९२४ में सहा संध 
बनाया गया परन्तु आन्तरिक विवाद होने के कारण हृट गया। तदुपरान्त अल्प 
दुक शासन स्थापित किया । 

बाल्टिक देशों में भो कठिनाइयाँ अनेकों हैं। विधानाजुलार प्रतिनिध सभा 
मंत्रियों का चुनाव करने में असमर्थ है । केविनेट के गड़बडी कार में सभापति नेता 
का काम करता है और किसी बड़े राजनीतिज्ञ को केबिनेट बनाने का आदेश करता 
है । दुरू के नेता एक ससविदा तयार करते हैं जिसको कि सभा संज़र कर लेती है । 

लेटविया में केबिनेट परिवतेन पर लगभग एक महीना था इससे अधिक 
समय तक बात चीत होती है। घूस का भी प्रयोग किया जाता है । एक समय 
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अक्टूबर १९२२ से जनवरी १९२३ तक कुछ तथ न हो पाया । अन्त में मध्य दुक 
और साम्यवादियों का एक बड़ा संघ बना । संझ्या तो इसकी अधिक थी परन्तु झत- 
भेद हो जाने का भय सदेव रहता था। साम्यवादियों को सरकार से सई साल में 
अलग होना पड़ा । जून के अंत तक कुछ तय न हो पाया । १९२५ के निर्वाचन के 
पश्चात्‌ दुछों की संझ्या में वृद्धि हो गई । नेता ने दल नेताओं को बुलाकर केबिनेट 
बनाने का आदेश किया | यह कास बढ़े दिन ( (.$07795 ) से पहले ही समाप्त 
हो जाना चाहिये था। सबों ने अपनी भयोग्यता प्रकट को ॥ तदुपरान्त नेता ने 
अधिक संख्या वाले साम्यवादी ओर कृषकों को दुल बनाने का आदेश किया। दोनों 
ही ने केधिनेट की दो तालिकायें उपस्थित कीं। दोनों का दावा था कि बहुमत 
उनका है । साम्यवादियों को ४७ वोद प्राप्त हुए और कृषकों को ४८ । इसलिये 
कृषक दल ने शासन संगठन किया । 

राजनतिक मत के अतिरिक्त जातीय सामलों पर भी झगड़ा होता है । संघ 
बन जाने के साने यह नहीं हैं कि सतभेद का अन्त हो गया | सदस्य सरकार की 
इतनी पर्वाह नहीं करते हैं जितनी कि दुक की । ऐस्टोनिया में फलीजियेट प्रथा होने 
के कारण दुरू संगठन शक्तिशाली हो गया है । मंत्री गण राज्य से सहानुभूति न रस 
कर दर से सहानुभूति रखते हैं । वह अपने विभागों का कास अपने दल के आदेशा- 
जुसार करते हैं | यदि वह ऐसा न करें तो दल किसी अन्य व्यक्ति को उस पदु पर 
नियुक्त करेगा । 

यगोस्लेविया, ज़ीकोस्लोवेकिया और पोलेड में आन्तरिक विवाद के कारण 
पालियामेन्टरी संस्थाओं का काम बहुत मुश्किक हो गया है । कुछ जातियाँ शासन में 
भाग लेकर केवल बाधा डालती हैं । असफलता का कारण विधान की खराबी नहीं 
है बरन्‌ कुछ राजनेतिक कारण हैं । 

यूगोस्लेविया में स्थिति अल्यन्त हो शोचनीय है । राष्ट्रीय भव्ष दुलू तो बाघा 
नहीं डालते हैं परन्तु युगोस्कव छोग स्वयं बहुत झगड़ाल्‌ हैं । चार साल तक सर्विया 
के रेडिकल्स तथा क्रोट दुल में निरन्तर झगड़ा होता रहा। क्रोट छोग निर्वाचन उप- 
रान्त पार्लियामेन्ट में नहीं जाते थे। १९२४ में जब वह आये भी तो आपस में 
झगड़ा कर बैठे । इस कारण अल्प दुछ शासन कर सका । विरोध का अन्त न हुआ। 
राजा ने संगठन करने का प्रयत्न किया। अन्त में उसको पालियामेंट भंग करनी 
पदी। सन्‌ १९२५ में निर्वाचन के बाद क्रोट छोगों को गिरफ्तारों का भय था। इस- 
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लिये उन्होंने विरोध त्याग दिया । पालियामेंट में पूर्ण संगठन से आये | सर्व क्रोट 
छोगों का भी संगठन किया गया। एक ने अपने एफतंश्री विचार व्यागे, दूसरे ने 
अपने क्रान्ति के विचार | इस संघ को भी रेडिकल नेता ( ]२५०7८४) ) की भदूर 
दर्शिता के कारण सफलता न मिल सकी । १९२६ में सरकार सात बार बनाई गई 
और तोड़ी गई । 

ज़ीकोस्लोवेकिया में राष्ट्र अल्प दुकों ने तथा सस्‍्लोवक दुल ने छ: वर्ष तक 
घोर विरोध किया । इन दलों ने अपने प्रतिनिधि तो सभा में भेजे परन्तु शासन में 
भाग न लिया । समुदायवादी ( (०ग्प्रगप7०75८5 ) भी प्रतिद्वन्दिता में छम गये । 
इस कारण ज़ेक दुरू ही बहुसत पा सकता था। सन्‌ १९२० में जनता दुल, राष्ट्र 
भ्रजा-त॑त्रवादी, कृषक, राष्ट्र-साम्यवादी और साम्यवादी दलों का संघ बनाया गया 
जो कि १९२५ तक रहा। ऐसे संघ के टूटने का सदेव भय रहता था। परन्तु विरोध 
का संगठन ठीक नहीं था । संघ तभी जीवित रह सकता है जब कि सरकारो बिलों 
पर पहले से संघ के दलों की अनुमति ले छी जाय । इस प्रकार शक्ति दुलों के हाथ 
में थी न कि केबिनेट के हाथ में । नियस ऐसा बन गया कि जिसके अनुसार पहले 
पहल पाँचों दलों के नेता एक साथ बिलों पर विचार फरने छगे। इसी सीटिग का 
नास 'पेटका? ( ?८८८७ पाँच आदभियों की कोन्सिक ) पड़ गया। केबिनेट तो 
शासन सम्बन्धी एक कौम्सिल था। १०२७ में संघ में सतभेद होने लगा। पुन; 
निर्वाचन हुआ लेकिन इससे विशेष छाभ नहीं हुआ। कृषक, जनता और अब 
च्यवसायी दुर के संघ की केवल १८ वोट अधिक थों। पूर्व की भाँति शासन बनाया 
गया। पेटका अब चेस्का ( (.॥०८६८७ छः आदभियों की कौन्सिक ) बन गया। 
१९२६ में जानवरों पर ड्यूटी छगाने के प्रस्ताव के कारण केबिनेट में खलश्॒ली पेदा 
हो गदहे । शासन सरकार स्थिर न रह सकने के कारण विशेषज्ञ शासन की स्थापना 
हुई । कुछ सास बाद पुनः संघ: बनाया गया। 

पोलेंड में दुल की दृशा और भी शोचनीय है बहुत फाल तक देश में किसी 
का आधिपत्य स्थापित नहीं किया जा सका। सन्‌ १९२६ में नानपालियामेन्टरी 
शासन की स्थापना की गई । सन्‌ १९३६ में साम्यवादियों में और ब्यवसाइयों में 
झगड़ा हुआ । 

इन देशों ने इंगलेंड का अनुकरण करना चाहा परन्तु असफल रहे । फ्रान्स 
की ही प्रथा स्थापित की गई अन्तर केवक यही रहा कि दुरू संगठन अधिक शक्ति- 
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शाली रहा । जैसे भी समझ छीजिये शासन सरकार शक्तिहीन रही। इंगलैंड में 
भी तो शक्ति साधारण सभा ( [095८ ०६ (:०गा०7०75 ) के बजाय दलों के हाथ 
में है । साधारण सभा का बहुत कम्न सम्मान है। जनता तो अगले निर्वाचन घक 
के किये शासन सरकार को चुनती है | सरकार का साथ देने के लिय्रे संगढित 
बहुसत है । सरकार अपनी नीति का पालन खच्छन्दता से कर सकती है । परन्तु 
अंग्रेज़ी प्रथा और संय्या तुल्य निर्वाचन की क्या तुलना ? एक का सतलब है दुल शासन 
और दूसरे का है सत मतान्‍्तरों का प्रतिनिधित्व स्वीकार करना । यूरोपीय प्रदेशों 
में तो सभा की बैठक तक कुछ निश्चय नहीं हो पाता है। देश का बहुमत पाने 
से अंग्रेज़ी सरकार बलवान होती है। परन्तु यूरोप में दक के नेता ही सब कुछ करते 
हैं। इंगलेंड वाले संघ शासन नहीं चाहते हैं । 

यूरोपीय देशों में भंग का अधिकार बहुत कस प्रयोग में छाया गया है। 
हस तो यह देखते हैं कि भंग का प्रस्ताव न होते हुए. भी परिवतन की आवश्यकता 
रहती है । इससे सदस्यों की उलट फेर की जाती है। यदि एक संघ असफल होता 
है तो शासन बिना छोकमत में परिवर्तन हुए बदुल दिया जाता है। अनेकों दुल 
होने के कारण यह बात कभी दूर नहीं हो सकती । निर्वाचन उपरात्त भो कढि- 
नाइयों का अन्त नहीं होता । निर्वाचकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
वह शासन सरकार बना रहे हें और न कि एक सभा । 

धारा सभा के अनुचित व्यवहारों को बन्द करने के लिये नेता को शक्ति दी 
गई है। शास्त स्थिर रहने के लिये यह आवश्यक है कि इसको जनता का आदेश 
होना चाहिये तथा इसका बहुसत । 

इन देशों में केबिनिट के दोष अनगिन्ती हैं। उदाहरणार्थ; शासन एक दम 
शिथिल हो जाता है; नीति का अन्त होता है; विदेश में राज्य का सम्मान जाता 
रहता है। यदि कर्मचारीगण न हों तो ईश्वर जाने क्‍या परिणास होवे। जमेनो में 
युद्ध के बाद अनेकों कठिनाइयाँ पढ़ीं। परन्तु विद्वान तथा भध्यस श्रेणी के छोगों 
ने शासन को संभाला है। लेटविया, लिशुयेनिया और ऐस्टोनिया में विभागों पर 
यह दोषारोपण लगाया गया है कि यहाँ पर भी दुरू के सतालुसार कार्य क्रम होना 
चाहिये । यूगोस्लेविया का कुछ हाल चाल ही ढीक नहीं है। मंत्रीगणों को निर्दिष्ट 
अवधि तक रहने को आज्ञा नहीं रहो इसीशिये वह ऐसी ज़िम्मेवारी छेते ही नहीं 
हैं। घचह अब झतगड़ों में भाग लेने छगे हैं । 
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इन सब का परिणास यह हुआ कि प्रजातंत्र शासन में से विद्वास ही उठ 
गया है। यह राज्य अभों तक किसी नवीन विधान के निर्माण करने में असमर्थ 
रहे हैं। प्रजातंत्र शासन को हो निर्मूल करने फा प्रथल किया जा रहा है। नान- 
पालियामेन्टरो शासन की स्थापना तो हम देख ही उुके हैं। फिनलेन्ड में फासिस्ट 
वाद ( 7४5८»7॥ ) का आरम्भ हुआ जिसका उद्देश्य है 'डिक्टेटरशिप” ( [9)009007- 
४99 ) को स्थापना करना। इटली का उदाहरण देते हुये लोग यह भूल जाते हैं 
कि उसने अभी तक किसी ऐसी शेछी की स्थापना नहीं को है जिसका कि अलु- 
करण किया जा सके। भय इस बात का है कि कहीं इन राज्यों को राजनतिक 
शक्तियाँ शिथिक न हो जायें, राजनीतिश कुछ होता हुआ न देखकर राजनीति से 
अपना मुख न सोड़ लें। 

मुमकिन है कि कोई नया विधान भी बना लिया जाय । यह किस 
अकार का होगा हस अभी से अनुमान लगा सकते हैं--दुलू तोड़ दिये जायेंगे, 
केबिनेट शिथिल हो जायेंगे और नेता की शक्तियों में बढ़ोत्तरी होगी जैसा कि हस 
इटली में पाते हैं । 


१२-राज्य के सामाजिक और आध्िक कतंव्य 


(0पं०६ ० पाल $६घ४८०९--३०टांथ्ों बाते रिट०ाण्णाां० ) 


नवीन विधान नागरिकों की सामाजिक भलाई और राष्ट्र की व्यावसायिक 
उन्नति की प्रेरणा करते हैं। तिजारत रशहघ्ट्र की भराई के लिये होनी चाहिये और न 
कि किसी एक व्यक्ति की भलाई के लिये। जमन विधान के अनुसार “आशथिक 
संगठन न्यायाजुसार होना चाहिये जिससे कि सब को खाने पीने के लिये फाफ़ी 
मिल जाय ।” ऐस्टोनियन विधानाजुसार “आर्थिक संगढन न्यायानुसार होना 
चाहिए जिससे कि सब भसनुष्यों को जीविका सिल जाय ।” 

श्रम ही इस नियस का मुख्य अंग है । इस कारण श्रम की छाँट राज्य को 
करनी चाहिये। जन विधानानुसार “स्टेट का कतंव्य है श्रम जीवियों की रक्षा 
करना ।?? विद्वान श्रसजीवी तथा साधारण श्रसजीवी ससान हैं । राज्य को “स्वास्थ्य, 
कार्य्य सामथ्ये, साताओं, वृद्धावस्था तथा बीसारी का ध्यान रखना चाहिये । 

पोलछेंड के विधानानुसार श्रसजीधियों की पिशेष तौर से रक्षा की गई है 
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और अधिकार दिये गये हैं । फ़िनलेन्ड में नागरिकों के अधिकारों के अतिरिक्त उनकी 
रक्षा करना भी स्टेट का कर्तव्य है। परन्तु अ्रप्षजीवी अपनी आर्थिक दशा सुधारने 
तथा रक्षा के योग्य होने चाहिये। व्यक्तित्व ( 0ए74४०६८ए ) की रक्षा के लिये 
कुछ नहीं किया गया है वरन्‌ व्यवसायी संस्थाओं की सहायता के लिये ही सब 
कुछ किया गया है | जन विधान ने उन समितियों को शक्ति प्रदान की है जो कि 
देश की आर्थिक दशा सेंभालेंगी और श्रमजीबियों की दशा सुधारेंगी । ऐस्टोनिया के 
विधान ने समितियों को हड़ताल का अधिकार दिया है । 

थूगोस्लेविया, जर्मनो और फ़िनलेंड के विधान ने 'टेकनिकल स्कूल! 
(४८।४ांट४ं $८0००0$ ) खोलने को हिदायत की है जिनमें कि नागरिक 
व्यवसायी शिक्षा प्राप्त कर सकें। निर्धन माता पिताओं के बच्चों की धन से भी 
सहायता करनी चाहिये। जन विधानानुसार नागरिकों को अपनी शारीरिक और 
सस्तिष्क की शक्तियों को देश की भलाई के लिये छगानी चाहिये । जब तक कोई 
व्यक्ति डीक काम न पा सके राज्य डसका उस ससय तक भरण पोषण करेगा । राज्य 
को शिक्षा का प्रबन्ध भी करना चाहिये। 

राज्य के भले के लिये यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता में 
बाधा डाली जाय । सरकार इस कारण नागरिकों के आर्थिक अधिकारों में हस्तक्षेप 
कर सकती है । राज्य की निर्धनता दूर करने का भी प्रयत्न करना चाहिये । 

ज़ाती जायदाद्‌ का नियस सान लिया गया है परन्तु हर कोई सनसानी 
नहीं कर सकता । सम्पत्ति रखने से देश के प्रति हमारा कर्तव्य बन जाता है । 
सम्पत्ति सब के लाभ के लिये होनी चाहिये। यदि बिना परिश्रम किये हुये या 
चूँजी लगाये किसी धरती को क्नोमत बढ़ जाय तो यह लाभ सब के भले के लिये 
होना चाहिये। यगोस्लेविया के विधानानुसार जनता को ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है । 
इसके इस्तेमाल से जाति को कुछ हावि नहीं होनी चाहिये । 

राज्य किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार स्थापित कर सकता है। नियमा- 
जुसार उसके विक्रय के लिये विवश कर सकता है। जर्मनी में एवज़ देकर सम्पत्ति 
ली जा सकती है परन्तु देशद्ित के छिये बिना मुआवज़े के भी छीनी जा सकती है । 
घरती भी सकान या उपनिवेश बनाने के लिये छीनी जा सकती है। धरती की 
बाँट और इस्तेमाल राज्य के हाथ में है । सिपादियों का विशेष ध्यान रक्‍्खा जायगा । 

ब्यवसायों को स्टेट अपने हाथ सें ले सकता है । क्रान्ति के समय साम्यवादी 
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ब्यवसायों फा साम्यवाद चाहते थे । श्रसजोवियों के हाथ में ही समस्त प्रबन्ध रहना 
चाहिये । इसके लिये कमेटी नियुक्त की गई जिसने यह रिपोर्ट दी कि राज्य को 
सभस्त व्यवसाय शने; शने: अपने हाथ में ले लेने चाहिये। प्रतिस्पर्धा के बजाय 
सहयोग होना चाहिये । 

समस्त व्यवसाय खतंत्र हैं ओर उनका प्रबन्ध नौकरों और माछिकों के प्रति- 
निधियों ह्वारा होना चाहिये। संयुक्त आशिक फौन्सिल ( ए९१6४०| 2८00० रांट 
(०ण्णरत ) आर्थिक विषयों पर निर्णय करेगी । सन्‌ १९१५९ की हृइतालों के बाद 
पोटाश और कोयले के व्यवसाय राज्य ने अपने हाथ में ले लिये । और अन्य 
व्यवसायों को अपने हाथ में ले लेने का वायदा किया । सरकार भिन्न भिन्न व्यवसायों 
को संगठन करने के लिये वाध्य कर सकती है । डन सब के प्रतिनिधि प्रबन्ध करेंगे । 
राज्य केवल निरीक्षण करेगा | जो लोग उपज में भाग लेंगे प्रबन्ध में भी भाग लेंगे। 
डपज और बॉट जाति के छाभ के लिये होगी । 

अन्य विधानों ने भी सम्पत्ति के छिये कुछ नियम बना दिये हैं। यूगोस्ले- 
विया में ( जो कृषि प्रधान देश है ) यह नियम केवल पैतृक सम्पत्ति के लिये है । 
पैठक सम्पत्ति की सीसा राज्य द्वारा नियत कर दी गई है। कुछ सम्पत्ति राज्य ने 
ले ली है जोकि ज़रूरतमन्दों को देदी गई है। बेँटवारा करते हुए सिपाहियों का 
( जोकि युद्ध में लड़े हें ) विशेष ध्यान रक्‍्खा जाता है। इस ज़ब्त के छिये मसुनासिव 
मुआपज़ा दिया जाता है। समस्त बड़े बढ़े जंगल राज्य ने अपने भले के लिये अपने 
हाथ में ले लिये हैं । 

पोलेंड में धरतो छोनी जा सकती है परन्तु मुनासिब मुआवज़ा देने पर । 
ज़ीकोस्लोवेकिया में भी मुआवज़ा देना आवश्यक है। परन्तु एवज़ के विरुद्ध 
नियम बना देने से मुआवज़े की आवश्यकता नहीं रहती है । 

बाल्टिक देशों में आथिक प्रक्ष केवक कृषि सम्बन्धी था। ऐस्टोनिया, 
लिधुयेनिया और लेटविया में कृषि सम्बन्धी नियम निर्भाण किये गये हैं जिनके 
अजुसार सम्पत्ति जनता छाभ के लिये छीनी और विभाजित की जा सकती है । 
पेस्टोनिया में ७५ प्रतिशत जनता के पास कुछ भी पृथ्वी न थी। सन्‌ १९१९ के 
बाद समस्त सम्पत्ति राज ने अपने अधिकार सें ले ली परन्तु इस पर अधिकार धोरे 
धीरे स्थापित किया जायगा--पहले बंजर धरती अधिकार में ली जायगी। ऐसे 
ही सुधार लेटविया और लिधुयेनिया में भी किये गये । 
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किसी का सम्पत्ति पर क्या अधिकार है ? यह जाति लाभ के छिये होनी 
चाहिये। धरती बाँट से हानि होने की सम्भावना है । छोटे छोटे टुकड़े अनभिज्ञ 
निधेन कृषकों को देने से कुछ मतलब सिद्ध नहीं होता है । 

पुत्र पिता की झत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति का झालिक वन सकता है परन्तु 
मत्यु कर ( 0090॥ 8०८9 ) देने के बाद । 

इन सब बातों का क्‍या फ़ायदा हुआ ? तिजारतों को राज्याधीन बनाने का 
क्या प्रयत्न किया गया ? जमनो में छोटी ओर बड़ी तिजारतों का संगडन तो किया 
गया है परन्तु व्यक्तियों के स्वयं परिश्रम और प्रयत्न करने से ही ऐसा हो खका। 
इन सब में विशेष कर श्रसजीवियों का ध्यान रक्‍खा गया है। सब बातों में उनसे 
परासश ली जाती है। प्रवन्ध ओर अधिकार पूँजीपतियों का है। फिर साम्यवाद 
केसे हुआ ? 

कुछ बातें विधान में केवल उपदेशाजुसार हैं जेसे कि जरमनी में “अत्येक 
नागरिक को सब कास जाति को भलाई के लिये करने चाहिये |?” कुछ विधान भावी 
सरकार के लिये शिक्षा छोड़ गये हैं । जिनके लिये सरकार वाघ्य नहीं है | भिन मिश्र 
स्थानों पर हम साम्यवाद ओर व्यक्तित्व का प्रभाव देख सकते हैं । 


१३--आथिक विधान 


पूरे परिच्छेद में हमने व्यवसाय संगठन के सम्बन्ध में कुछ लिखा है । हसने 
राज्य के क॒र्तेंब्य भी बताये हैँ । डनको किस प्रकार कार्य में परिणत किया गया 
इसका सारांश हम इस परिच्छेद में लिख रहे हैं । 

जमनी में तीन विशेष समस्‍यायें हैं-- 

( १ ) शअ्रसजी वियों की सामाजिक मोँगें और समस्‍यायें । 

( २ ) अध्य श्रेणी वालों की आवश्यकतायें। 

( ३ ) तिजारत और कृषि का भावी सुधार । 

राष्ट्रीय आर्थिक कौन्सिल ( ३४०४4] ००४०77८ 0०ए्फ्लो ) जिसमें 
श्रमजीवियों के और ज़िला आर्थिक कौन्सिल के प्रतिनिधि आते हैं. घोर विवाद होता 
है । इस सभा में समसत ब्यवसायों के प्रतिनिधि होते हैं । 


इस कौन्सिल के कतंब्य हैं वेतन ढीक करना, उपज की सामग्रियों का 
छ 


( ५० ) 
संगठन करना भिन्न भिन्न संगठनों को स्वीकृति देना और डनका आपस में समझौता 
करना । 

इस कौम्सिल का निर्माण इस प्रकार होगा-- 

( १ ) अमसजोवियों की कौन्सिल---वेतन भोगियों के प्रतिनिधि राष्ट्र, श्रस 
जीवी कौन्सिल ( 7र४६०४र<्श ०7९८४ (2०प्क॒ता। ) बनायेंगे । 

( २ ) सालिकों और नोकरों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय आर्थिक सभा बनायेंगे 
जो कि आ्िफ उद्देश्यों की पूति करेगी और साम्यवाद के कास में सहयोग देगी। 
सभी व्यवसायों को अपनी अपनी आवश्यकतानुसार प्रतिनिधित्व सिलता है । 
इसके ( $ ) आर्थिक कर्तव्य है, ( २) व्यवसायों की देख भाल करती है, ( ३ ) 
इसके अधिकार राइक्सरात के समान हैं । इससे श्रप्षजीवियों को अधिकार मिल 
गये हैं । अद्वारह वर्ष वारों को वोट देने का अधिकार है ओर चौबीस वर्ष वाले 
मेम्बर बन सकते हैं । 

बड़े बड़े तिजारती केन्द्रों में मो छोटी छोटी कोन्सिल बनाई जा सकती हैं । 
जिनका फास है-- 

( $ ) वेतन की शरायतों की देख भाल करना । 

( २ ) फास की देख भाल करना । 

( ३ ) श्रम्मजीवियों के छाभ के साधन करना--जैसे पेन्शन आदि | 

(४ ) वेतन भोगियों में और सालिकों में मेल रखना । 

यह कोन्सिल गड़बड़ी न करें इसलिये सरकार को उनके ऊपर पूर्ण अधिकार 
है । रूस की भाँति पूर्ण साग्यवाद नहीं हो सकता । इसके ३३६ मेम्बर थे जो कि १० 
ग्रपों के प्रतिनिधि थे--कृषि, फ़ेक्टरी, व्यवसाय, बाहर साल भेजने वाले 
( #फए07:००७ ), दसस्‍्तकार ( .ब्ाताज्०:7४ ), बरतने वाले ((:078प्रा८३$ ) 
पदाधिकारी ( 0#0८४५७ ), अन्य व्यवसाय अथवा राइक्सरात और सरकार के 
नामज़द । 

कौन्सिछ का काम तीन कमेटियों द्वारा होता है। बाहर चालों से मशवरा 
लिया जा सकता है। इन कमेटियों में नंकरों और मालिकों के प्रतिनिधियों की 
संख्या समान होनी चाहिये । इनमें सरकार के मेम्वर भी होते हैं । 

कौन्सिल अन्तिस निर्णय नहीं करतो है परन्तु सरकार को अपनी सम्सति 
देती है । 


0, 

ज्ीकोस्लोबेक में केबल एक सम्प्ति दायिनी कॉन्सिल (8 0ए507ए (0०एशर्लो) 
है जिसकी शक्ति कुछ नहीं है। १९१९ में कुछ राजनतिक कारणों वश सफलरूता प्राप्त 
न हो सकी । १९२१ में इसका पुनः संगढन किया गया। इसमें १५० मेम्वर थे । 

कौन्सिक का कास्त कमेटियों द्वारा होता है । आवश्यक विपयों पर कौन्सिल 
से भी राय ली जा सकती है | अठप स्रत का भी ध्यान रखना पड़ता है। कोन्सिल 
का काम प्रशंसनोय है । 

युगोस्लेविया और पोलेंड में अर्थ कौसिल हैं । 


फ़ान्स 
१-ऐतिहासिक परिचय 


आधुनिक क्रान्स का श्रीगणेश सन्‌ १७८५९ की क्रान्ति से होता है। ऋ्रान्स 
में एक भाष्र स्वेच्छाचारी शासन था। राजा ही राज्य का साँ बाप था। उसकी 
आज्ञा नियस बद्ध समझी जाती थी । उसका उल्लंघन घोर पाप तथा देश-द्रोह के 
तुल्य समझा जाता था। राजा ही एकता के सूत्र में आबद्ध करके प्रजा फा 
शासन फरता था | यहाँ पर न कोई पालियामेन्ट थी न कोई मंत्री संडल था 
आऔर न कोई विधान ही था। खच्छन्द भाव से राजा निरंकुशता के आश्रय होकर 
प्रजा पर शासन करता था । एक प्रकार की पालियामेन्ट स्टेटस जनरल? ([7559६25 
6०४८४ ) थी। इसमें पादरियों, धनिकों के अतिरिक्त कुछ सवे साधारण जनता 
के प्रतिनिधि होते थे । डनका अधिवेशन राजा की इच्छा पर निर्भर था। वास्तव में 
राजा स्टेटस जनरल का अधिवेशन तब करता था जब उसको किसी घोर 
विपत्ति का सासना करना पड़ता था, जब उसको धन फी विशेष आवश्यकता 
पड़ती थी या किसी आशभ्यन्तरिक युद्ध की संभावना होती थी। राजा भेम्बरों 
के ऊपर अत्याचार करके अथवा घूस का अयोग करके उनको उनके पथ से 
डिगाता था और मनसाने प्रस्ताव पास करा लेता था, जब उसका मतलब सिद्ध 
हो जाता था तब वह उस सभा को चिरकाल के लिये भंग कर देता था। फिर 
कभी मेम्बरों की पूछ न होती थी । सन्‌ १६१४ से १७८९ तक स्टेट्स जनरल का 
कोई अधिवेशन नहीं हुआ था । फ्रान्स के राजा चौद॒हवें छई (.00४७ जाए ) ने 
देश पर नितान्त निरंकुश शासन किया | वह अपने को ही देश या राज्य समझता 
था ( (४7 ८6 5090०! ) । वह अपने आप को शासन काल के स्वच्छ प्रकाश का 
सूर्य समझता था जिसके चारों ओर नक्षत्र विचरण करते हैं। उसके मंत्री नौकरों की 
भाँति थे। वह कोई क्रास राजा की आज्ञा लिये बिना नहीं कर सकते थे। राजा 
फंशन की धुन में मस्‍त था । उसके वारसाई ( ए८:5०४[८६ ) नगर के दर्पन-सदल में 


ण्र्‌ 
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भोग विलास की समस्त सामग्रियाँ प्रस्तुत थीं। यहाँ पर नप्न व्यभिचार होता था। 
प्रथ्वीपतियों को अपनी प्रजा था किशान से कोई सम्बन्ध न था। वह राजा के 
साथ आकर रहने लगे । उसकी अनुपस्थिति में उसके एजेन्ट ही जिले का सारा कास 
करते थे। यह प्रध्वीपति इस देश में 'ऐबसेन्टी लेंड छाड्स! ( 8|७५९॥६९९ !.900 
]0705$ ) के नाम से भ्रसिद्ध थे । इनके एजेन्ट किसानों पर घोर अत्याचार करते थे, 
सनसाना लगान वसूल करते थे। करता पराकाष्टा को पहुँच गई थी। यह सब 
अत्याचार केसे सहन हो सकते थे । इससे भो सन्‍्तुष्ट न हो कर चोदहवें लुई ने 
हयगेनोज़ ( फ्रण28०70:5 ) को जो प्रवक घर्मावलम्बी थे देश निकाला दिया। 
यह लोग व्यवसायी और उद्यमी थे इनके निर्वासन से प्रजा वर्ग में हाहाकार मच 
गया । सारी तिजारत चोपट हो गई | इन लोगों ने विदेशों को अपनी पितृ- 
भूमि ( [२४८)८४]४०7० ) के विरुद्ध भडकाया। चोदहवें छुई ने अपने शासन काल 
में विदेशी जातियों से तारतम्थ युद्ध किया। वह प्थ्वी के हुकड़ों को जीतने की 
अभिलाषा रख कर डच, स्पेन, इंगलेंड, आरिट्रिया आदि अनेकों देशों से लड़ा | सन्‌ 
१६५० के लगभग उसका सूर्य सध्याकाश में चमकने लगा था। डसी समय से 
अवनति शुरू हुई । चौदहवाँ लुई स्पेन के राज सिंहासन पर भी अपना आधिपल्य 
जमाना चाहता था। उसकी यह नीति यूरोपीय जातियों को पसन्द न थी। 
यूरोपीय देशों से लगातार युद्ध होता रहा । अन्त में सन्‌ १७१३ को यूट्रेक्ट सन्धि 
( +८४८ए ०४ ए४८८४८ ) से उसको घोर हानि पहुँची । कोष बिलकुल ख़ाली 
हो चुका था धा्भिकता के पाश में आकर और भी घोर अत्याचार करने लगा। 
सन्‌ १७१५ में चौददवें लई ने स्वर्गारोहण किया | 

पन्‍्द्रहवें लुई ने किसी बात की भी परवाह न की । उसने राज्य शासन 
से मुख्य ही मोड़ लिया। वह किसी की न सुनता था। डसके शासन काल में 
स्त्रियों का प्रभुत्व अधिक था (02८ ० !४३५८८०५७८४ ) | डसने देश की 
दुक्मा खुधारने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया। उसका पूर्ण विश्वास था कि उसके 
घाद ही फ़ास्स का सर्वनाश होगा ( 3/६९० 77९ (१९ (९०४० ), वास्तव 
में ऐसा ही हुआ । उसकी करनी उसके बाद सोलहतवें लुईं को डढानी पड़ी । 
सोलदयें छुई ने दशा सुधारने का कुछ प्रयत्त अवश्य किया । परन्तु अब इससे क्या 
हो सकता था। जनता को इससे क्या सन्‍्तोप सिक सकता था “का वर्षा 
जब क्रषी सुखानी” । वर्षों से बजट देश के सामने नहीं रक्‍खा गया था। 


( "8 ) 

चूहं की साँ कब तक खेर सनायेगी । अन्त को बजट प्रकाशित करना ही पढ़ा । 
बजद से पता चलता था कि देश दिवालिया हो गया। इतना अधिक व्यय 
देख कर छोग दंग हो गये, दाँत तले उंगली दबा छी। स्टेटस जनरल की 
शरण ऐसे समय में ही ली जाती है। शासन अब किस प्रकार आगे चल सकता 
था । स्टेटस जनरल बुराई गई । सदस्यों ने अपनी अपनी मसति अलुसार साँगें पेश 
की । किसी एक की भी न सुनी गई । बस फट गया जिसकी चिन्यारियाँ देश भर 
में फेल गई । फ्रान्ति का आरम्भ हुआ। 

इसमें सन्देह् नहीं कि असन्‍्तुष्ट प्रजा के हाहाकार से ही क्रान्ति की उत्पत्ति 
होती है, परन्तु इस देश के विद्वत्‌ समाज ने कृषक शमरूह की अपेक्षा क्रान्ति में स्वयं 
अधिक भाग लिया है । विद्वानों ने अपनी छेखनी द्वारा गरीबों फी निधर्नता का 
शोचनीय नप्न चित्र खींचा । उन्होंने देशभर में स्वाधीनता, समानता और अञातृत्व 
(4967८9, >िवृण्भाए ब०व० 779६०८एा८७ ) के भाव फैछा दिये। उनके सावे- 
जनिक उपदेशों से जनता में जागृति उत्पन्न हुईं। इस में सहयोग देनेवाले मानटेसक्यू 
( ॥(०7६८5१४८८ ), वाब्टेयर ( ए०]६७१:८ ) रूसो इत्यादि बढ़े बड़े महानुभाव थे | 
सान्टेसक्यू वेधानिक राज्य शासन चाहते थे । महाशय रूसो ने अपनी नाभी पुसतक 
सोशल कान्ट्रेक्ट “(502८७ (207072८८ ) का श्रीगणेश इन शब्दों से किया ““सलनुष्य 
स्वतंत्र पैदा होता है परन्तु सब जगह #ंखलाओं में आबद्ध है ।” उपरोक्त विचारों के 
कारण सन्‌ १७८९ के कान्तिकारियों को सामभी प्राप्त होगई । 

सन्‌ १७८५९ की क्रान्ति की साँग थी--स्वाधीनता, समानता और आतृत्व । 
१८ जुलाई सन्‌ १७८९ को अचानक जनता के एक बड़े समूह ने बेस्टिल नामक 
कारागार पर आक्रमण किया। इस फ्रान्ति की तुलना हस १९१८ की रूस की 
क्रान्ति से कर सकते हैं । कुछ हो सप्ताह में पुराना शासन निर्मल कर दिया गया। 
राजा रानी को पूवेजों के दुष्क्सों का फल भोगना पढ़ा। केवल झृत्यु-छुरा 
(5०॥॥०४४८) ही डनका साथ दे सका--दोनों झ॒त्यु को प्राप्त हुये । रियासतों का 
अन्त कर दिया गया । गिर्जा घरों की समस्त सम्पत्ति ज़त कर छी गईं । जंतम्री और 
केलेन्डर में भी परिवर्तन किया गया। नागरिकों की स्वतंश्रता घोषित कर दी 
गई । रत्यु-छुरा ( 0घ70076 ) रात दिन जपना कास करने छगे | हज़ारों नर 
नारियों की घछ्ि इस सहायज्ञ में चढ़ाई गई । 

क्रान्तिकारियों ने कई विधान रचे । सन्‌ १७८५९ के विधान ने नागरिकों के 


आल, 

अधिकारों की घोषणा की । सन्‌ १७९१ के विधान ने संश्री मंडल और धारा सभा का 
निर्माण किया । परन्तु सताधिकार केवल टेक्‍्स देनेवालां को दिया गया | यह विधान 
सन्‌ १७८९ फी घोषणा के विरुद्ध था जिसने प्राणी मात्र में साम्यवाद घोषित 
किया था। रोबसपियर ( ]१०9८६७४८४४९८ ) और डान्टन ( [)970:09) जैसे गर्म 
विचार वाले इससे सन्तुष्ट न हो सके | यह छोग पूर्ण प्रजातंत्र राज्य चाहते थे । 
सन्‌ १७९३ में एक और नवीन विधान बनाया गया। देश के सामने जनता की 
अजुसति के लिये पेश किया गया । पास भी हो गया परन्तु कार्यान्वित न किया जा 
सका । राब्सपियर स्वयं कर्ता धर्ता या डिक्टेटर ( [)0:400+ ) बन बेटा और 
शोणित की नदी बहाने रूूगमा | परन्तु जब अत्याचार सीमा को उल्लंघन कर जाता 
है तब भत्याचारी का भी पतन स्वयं होने लगता है। सन्‌ १७९५ में एक और नवीन 
विधान बना जिसको कि जनता ने स्वीकृत कर लिया। इस विधानानुसार दो सभाओं 
का घुनाव सम्पत्ति-दाताओं द्वारा होता था। शासन के लिये सम्पूर्ण अधिकार 
सम्पन्न पाँच आदर्मियों की डाइरेक्टरी बनाई गई । विद्वान पुरुष इसके सदस्य बनाये 
गये । उन्हीं को सारा शासन का काम सोंपा गया । सन्‌ १७५९ में डाइरेक्टरी को 
हटा कर 'कान्सुलेट” ( (20050४८८ ) की स्थापना की गईं । नेपो लियन बोनापार्ट 
इसका अध्यक्ष बना। सारे शासन की बागडोर उसने अपने हाथ में लेली । 
नेपोलियन प्रजात॑त्र का अनुयायी न था। सन्‌ १८०० में धारा सभा के अधिकारों 
को फम कर दिया गया और कार्य कारिणी के अधिकार बढ़ाये गये । सन्‌ १८०२ 
में नेपोलियन आजीवन के लिये कौन्सल बन बेटा और दो वर्ष पश्चात्‌ उसने अपने 
को महाराजाघिराज घोषित किया । पन्द्रद वर्ष के अन्दर हो फ्रान्स ने राजतंत्र, गण 
तंत्र ( 7१९०७०!० ) और साम्राज्य सभी का स्वाद चखा। नेपोछियन का साम्राज्य 
१८०४ से १८१७५ तक रहा । वाटरल्‌ के युद्ध में हार जाने के बाद नेपोलियन 
का पतन हुआ । उसके साम्राज्य की भी अधोगति हुई | उसने पुनः धर्म की स्थापना 
की । वह कहता था कि घर्म शासन संचालन के लिये परम्ावश्यक है | नेपोलियन ने 
ला कोड्स ([.4ज (0१65) बनाये जो बहुत प्रसिद्ध हो गये । नेपोलियन बहुत बड़ा 
राजनीतिज्ञ था। उसका आदर उसकी राजनीति के लिये द्ोता है न कि उसके युद्ध 
के फारण | डसका नास अभी तक जीता जागता है । उसका नाम समय सस्रय पर 
देश वासियों को चेतावनी देता है । 

नेपोलियन के अधःपतन के बाद उसके साम्राज्य का भी पतन हो गया। 
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शासन पुन; बूरबन वंश ( 80पघा०ए०7९४ ) के हाथों सौंपा गया | सोलहवें छुई का 
भाई अद्टवारहवाँ लुद्े राजा बनाया गया। विधान बनाया गया । विधान बनाने में 
इंगलंड का अनुकरण किया गया | कुछ काल बाद राजा ने लापरवाही शुरू की । 
विधान का भी सम्मान नहीं किया। सन्‌ १८३० के झुलाई मास में क्रान्ति हुई 
और उसी वर्ष आरलियन्स वंश ( (00:0405 ) फा छई फ़िछिप शासनारूढ़ हुआ । 
पार्लियामेन्ट और मंत्री मंडल दीक तरह से शासन न कर सके। प्रजा को यह 
शासन पसन्द न था। चह पुनः प्रजातंत्र की प्रेरणा करने लछगे। सन्‌ १८४८ में 
पेरिस में पुनः क्रान्ति की लहर दौड़ गई । लुईद फिलिप गद्दी से डतार दिया 
गया | सन्‌ १८४८ में प्रतातंत्र की पुनः नींव डाली गई। इस विधान ने एक 
प्रतिनिधि सभा की आयोजना की, ओर चार वर्ष के लिये एक राष्ट्रपति बनाथा 
जो कि यरोप में क्रांस का सम्मान बढ़ाये । द्वितीय नेपोलियन चार वर्ष के लिये 
राष्ट्रपति ुुना गया। सन्‌ १८०२ में डसने अपने आपको सम्राट घोषित किया। 
द्वितीय प्रजातंत्र विनष्ट होकर एकतंत्र राज्य शासन आरम्भ हुआ। वह नेपोलियन 
बोनापार्ट की भाँति शक्तिशाली और सम्मानशाली बनना चाहता था। देश ने 
भी उसको सम्राट स्वीकार कर लिया। वह अपने मंत्नी स्वयं नियुक्त करता था 
जो कि सभा को उत्तरदायी न थे। वह नेपोलियन दी ग्रेट की भाँति निरंकुश शासन 
करने लगा । सन्‌ ६१८७० में वह सीडन के युद्ध में प्रशा से हार गया । उसकी हार ने 
नेपोलियन के साम्राज्य का ही अन्त कर दिया। शत्रुओं ने पहले उसे बन्दी कर लिया 
बाद को डसको छोड़ दिया । नेपोलियन सन्‌ १८७५ में इं गलेंड में भर गया। तृतीय 
अजातंमत्र की घोषणा की गई। नये शासन विधान की आवश्यकता पड़ी । ऋान्स 
को जमंनों के आक्रमणों से अपनी रक्षा करना परमावशइ्यक था। इस से तुरन्त एक 
स्थायी सरकार की स्थापना की गई । परन्तु जमेन लोग फिर भी चढ़ आये और पेरिस 
को अपने अधिकार में लेलिया। जमनी से सन्धि को गई । इस सन्धि के अन्लुसार 
अव्सेस लोरेन का प्रान्त जलनी को देना पड़ा ओर साथ में भारी इर्जाना भी और 
जबतक सारे हर्जाने की अदायगी न हुई जमन लोग कऋरान्स के कई भागों में 
अधिकार जसाये रहे । तीन वर्ष के अन्दर सारा हर्जाना चुका दिया गया और 
जात्रु के चंगुल से मुक्ति पाई । खतंत्रता की साँस ली । 

इसके अनन्तर देश की शान्ति की #इंखला बद्ध रखने के लिये राष्ट्र सभा को 
अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा । सभा में ७०० मेम्बर थे। इतनी बड़ी 
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सभा ऐसे महान कार्य में केसे सफल हो सकती थी। इसमें से अधिक संख्या एक तंत्री 
(१(०४०:८7४5८5) दलवालों को थो परन्तु इसमें आपस में ही संगठन न था। इसमें 
से कुछ बूरबन वंश का झासन चाहते थे, कुछ आलियन्स वंश' का और कुछ बोनापाट 
वंश का । सन्‌ १८७१ में थेरिवेट लासे महाशय थियर्स ( 7%८:$ ) राष्ट्रपति बनाये 
गये । यह भरद्दाशय सभा के मेम्बर भी बने रहे । सन्‌ १८७३ में एक तंत्रियों ने 
प्रजातंत्रियों के बनाये हुये प्रस्तावों को रद कर दिया । थियर्स ने अपने सतालुसार 
काम करने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु सभा ने इनकी एक न चलने दी । उनको 
अपना पद॒त्याग करना पड़ा। उसके बाद महाशय मेकसोहन (]५८ (०॥शा7) 
सात साल के लिये राष्ट्रपति बनाये गये। मेम्बरों से प्थक्‌ प्थक्‌ डनको सम्भति छी 
राई । तदुपरानत येन केन अकारेण उपयुक्त सभा ने सन्‌ १८७५७ में तीन विधान 
बनाये । यह विधान या कानून ही फ्रान्स के वर्तमान विधान हैं। 

इस देश का शासन-विधान अन्य देशों से भिन्न है। इगंलेड से भिन्न इस 
कारण है कि इंगलेंड का विधान अलिग्बित है और फ्रान्स का “लिखत!” है। 
अमरीका से भित्र इस कारण है कि फ़ान्स के तीन विधान हैं ओर अमरीका का 
केवल एक है । फ्रान्स के विधानों ने नागरिकों के अधिकारों के सम्बन्ध में, अदालत के 
संगठन, मंत्री मंडल की नियुक्ति हत्यावि के सम्बन्ध में कुछ निश्चित नहीं किया है । 
सन्‌ १७५१ से १८७७५ तक फ्रान्स ने सात विधान बनाये । पुराने विधान सुप्रतिष्ठित 
समझे जाते थे परन्तु वह अधिक दिन तक न रह सके । 

विधान में संशोधन साधारण विधि से हो सकता है। वेघानिक नियस 
और साधारण निथयसों में कुछ सेद नहीं है। किसी सम्य भी चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ 
और 'सेनेट' मिला कर विधान में संशोधन कर सकते हैं | संशोधन होने से पहले 
दोनों सभायें यह निहचय करती हे कि वह दूसरे विभाग से मिल कर संशोधन 
करेंगी या नहीं । यदि दोनों विभाग एक साथ मिल कर विचार करने को सहमत 
हो जाते हैं तो वरसाई के राजभवन में इनकी एक संयुक्त सभा होती है । इस 
सभा को राष्ट्रीय सभा कहते हैं। प्रत्येक सेनेटर ( सेनेट का सदस्य ) और प्रत्येक 
ढिपुटी ( चेम्बर का सदस्य ) का केवल एक वोट होता है | अन्तिम निर्णय बहुमत 
से किया जाता है। परन्तु प्रत्येक विभाग संयुक्त सभा में बेठने से इनकार कर सकता 
है। फलत: किसी भी संशोधन के किये दोनों विभागों में बहुमत द्वोना आवश्यक है 
और संयुक्त सभा में भी । यद्यपि संशोधन की इतनी सरल विधि है परन्तु इस समय 

ढ़ 
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तक केवल दो संशोधन हुए हैं। प्रभस संशोधन सन्‌ १८७५ में किया गया भा | इस 
संशोधन द्वारा वरसाई की अपेक्षा पेरिस गवनमेन्ट की राजधानी नियुक्त हुईं । सन्‌ 
१८८४ के संशोधनानुसार सेनेट द्वारा निर्मित नियमों में संशोधन किया जा सकता है। 

ऋ्रान्स देश की राष्ट्रीय सभा ही सर्वोच्चतम क्ानूनी संस्था है। इसके 
अधिकारों की सीमा नहीं है। यद्यपि सेनेट चेम्बर से संख्या में फस हैं परन्तु संयुक्त 
सभा के लिये तबतफ प्रस्तुत नहीं होती जब तक कि चेम्बर की ओर से सह वचन 
न सिल जाय कि संयुक्त सभा में कौन से प्रस्ताव उपस्थित होंगे। सभा के निर्णय में 
कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है | कोई संस्था राष्ट्रीय सभा के बनाये हुए 
नियमों को अवेध ( ए70८०00५:५७४०४४ | ) घोषित नहीं कर सकती | सभा के 
निर्णयों को राष्ट्रपति या नेता की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती और न इस 
सभा द्वारा निर्मित नियम जनता के समक्ष रक्खे जाते हैं। सेनेटर और डिपुटियों के 
प्रभुल्व होने पर भी जनता का ही बोल बाला है । 

२-नेता या राष्ट्रपति 
वृफ€ #छएटा ?2९5४06॥६ 4$ 8 िबरशाणा 
दंजड़ शतितपा 8 ८००छशप् 

इंगलेण्ड के एक प्रसिद्ध विद्वान और भ(रतवर्ष के भूतपूर्व एक ला मेम्बर ने 
कटाक्ष पूर्ण शब्दों में फ्रान्सीसी नेता के सम्बन्ध में लिखा है “फ्रान्स के भूतपूर्व राजे 
हुकूमत करते थे और राज्य भी करते थे । आधुनिक काल के पेघानिक राजे ( ()08- 
5धपधंगात। 785 ) राज्य करते दें. परन्तु हुकूमत नहीं करते हैं । अमरीका का 
राष्ट्रपति हुकूमत करता है परन्तु राज्य नहीं करता है और क्लान्स के प्रजातंत्र का 
राष्ट्रपति न हुकूमत ही करता है और न राज्य ही करता है ।” 

फ्रान्स के नेताओं पर ससलय ससय पर जनेकों कटाक्ष हुए हैं। सहाशय 
लेन्टेन ने तो इस पद को बिल्कुल व्यर्थ समझा इस कारण फ्रान्स सम्बन्धी पुस्तकों 
में नेता का कुछ हाल नहीं दिया है। इसमें अणुसान्न सन्देह नहीं कि नेता वास्तव 
में देश का शासक है। वह देश के सबसे बड़े पद का अधिकारी बनता है। वह 
बूरबन और बोनापाट के सिंहासन पर सुप्रतिष्ठित होकर समस्त देश का शासन 
सब्बाकलन करता है। क्रान्स के सेना विभाग का अध्यक्ष बनता है। वह राष्ट्र का 
प्रथम्त नागरिक है । इसके अधिकार हरूम्बे चोड़े न होने पर भी बढ़े बढ़े राजनीतिज्ञों 
ने इस पद को पाने की चेष्टा की है । 
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राष्ट्रीय सभा ही बहुमत से नेता का निर्वाचन करती है। समस्त जनता 
इसमें वोट नहीं देती । सन्‌ १८४८ के नेता में निर्वाचन से विधायकों को जनता की 
अयोग्यता का पता चल गया था। अब जनता को सताधिफकार देना उन्होंने 
मुनासिब न समझा। प्रेज़ीडेन्ट का शासन काल सात्त वर्ष के लिये नियमित है। 
और उसका पुनः निर्वाचत भी हो सकता है। परूतु इस समय तक केवल एक ही 
नेता ( 57०९५ ग्रेवी ) का पुनः निर्वाचन हुआ है । 

प्रेज़ीडेन्ट का निर्वाचन १८७७ के विधानानुसार होता है। जब किसी प्रेज़ोडेन्ट 
के कार्य काल समाप्त हो जाने में एक सास रह जाता है तब वह राष्ट्रीय सभा को 
आश्ष॑प्रित करता है। डसके ऐसा न करने पर दोनों सभायें स्वयं संयुक्त बेठक 
करती हैं और प्रेज़ीडेन्ट का निर्वाचन कर लेती हैं। यह संयुक्त सभा प्रायः वारसाई 
नगर में होती है । 

चुनाव में किसी प्रकार के व्याख्यान या तकंवाद की आवश्यकता नहीं 
होती । परन्तु सभी चाले चली जाती हैं। दल संगठन होता है। दुल संघ अपने 
अपने उम्मेदवार चुन लेते हैं। अन्त में केवल दो ही दुल रह जाते हैं। दलों की 
शक्तियों का पता सर्वलाधारण को पहिले से ही चल जाता है । उम्मेद्वार कभी कभी 
बिल्कुल नया आदमी होता है । इन दुरू बंदियों के कारण डम्मेद्वार शक्तिहीन 
और अयोग्य होते हैं । 

निर्वाचन के दिन सेनेटर और डिप्टी पेरिस जाते हैं। सेनेट का सभापति 
सभा फो शान्‍्त रहने की प्रार्थना करता है। समस्त डिप्टी और सेनेटरों के नाम 
पुकारे जाते हैं । सब मिला कर संयुक्त सभा के ९०० सदस्य होते हैं। नाम पुकारते 
ससय प्रत्येक सेम्बर अपनी पसन्द के उम्मेद्वार का पत्र गोलक में डाल आता है। 
फ्रान्स का प्रत्येक नागरिक इस पद के लिये उम्मेद्वार बन सकता है यदि किसी कोर्ट 
ने उसके राजनैतिक अधिकार संदिग्ध नहीं किये हैं। राजवंश का व्यक्ति इस पद पर 
खड़ा नहीं हो सकता । 


वोट गिनने वाले संयुक्त सभा के मेम्बरों में से छाटरी डाल कर चुने जाते 
हैं। अगर वोट गिनने के पश्चात्‌ फिसी उसम्मेदवार के पक्ष में विशेष बहुसत 
( 0७४०।४४८ ए्2]०मं८9 ) ह्वोता है तो वह प्रेज़ीडेन्ट चुन लिया जाता है। यदि 
किसी उम्मेदवार की तरफ़ विशेष बहुमत नहीं होता है तो दोबारा वोटिंग होती 
है और जब तक किसी एक पक्ष में विशेष बहुमत न होवे तब तक वोटिंग होती 


( ६० ) 

रहती है। बहुधा एक ही बार के वोटिंग से काम चल जाता है। इस समय तक 
केवल तीन बार पुनः वोटिंग हुई है । तिबारा वोट पड़ने की नौबत अभी तक नहीं 
आई। पुराने प्रेज़ीडेन्ट के कार्य काल समाप्त हो जाने पर नये प्रेज़ीडेन्ट को शासन 
कार्य सौंपा जाता है। अगर अकस्सात रूत्यु या स्तीकफ़ के कारण जगद्ट खालीं होती 
है तो तुरन्त नया निवाचन होता है और बिना विलस्ब किये हुये उसको पद 
सौंपा जाता है। एक नेता के प्थक होने पर उसके उत्तराधिकारी के आने पण्य॑न्‍्त 
संत्री मंडल ही सारा काम करता है । 

निर्वाचन समाप्त हो जाने के बाद प्रेज़ीडेन्ट को ततक्षण सौ तोपों की सलामी 
दी जाती है। अमरीका के प्रेज़ीडेन्ट को केवल २१ तोपों की सलामी मिलती है। 
फ्रान्स के नेता का देश भर में राजा को भाँति आदर सत्कार और सम्मान होता है । 
अपने शासन काल में सुविशाल ऐलायजी भवन ( 8]५५5९९ ?92८९ ) में निवास 
करता है। यहीं से देशभर फा शासन करता है। इसके अतिरिक्त उसको अन्य 
सुविधायें मिलती हैं। उसको रहूगभग ३२,००,००० क्राक वाषिक वेतन मिलता 
( १२,००,००० क्राॉक के लगभग ६६६६०० रुपये होते हैं ) इसके अतिरिक्त 
१०,००,००० क्रांक सफर और धर ख़र्च के लिये मिलते हैं । 

तृतीय प्रजातंत्र के १८७० से १९३१ तक १३ प्रेज़ीडेन्ट हुए हैं यद्यपि उनके 
कार्य काल की अवधि सात वर्ष है। केसिसिर पेरियर और देशानछ ( (_३नंया7 
ए&४९८ 970 ]0९४50097४ ) ने कुछ ही काछ शासन करने के बाद स्तीफ़ा दे दिया 
था । थियर्स, मेकमोहन, ग्रेवी, झिलरेंड नेताओं को इस्तीफा देने के लिये वाध्य किया 
गया था। तीन प्रेज़ीडेन्टों का डनके शासन काल में ही भीषण हत्याकांड हुआ 
था--फानंट, फौर और डुमूरिये ( (७४0०६, सिब्रणार 2ाते स्‍0070फ77८5 )। 
केवल तीन प्रेज़ीडेन्ट अपनी अवधि समाप्त कर सके हैं छूबे, फ़ेलिये और पोयनकेयर 
(.0फ९६, रबक्‍6ाट5 बयात॑ ऐ0ग्रटका९ ) । 

नेता के अधिकार प्रायः इगंलेंड के वेधानिक राजा की भाँति हैं | वह दोनों 
सभाओं को आमंत्रित करता है। वह सभा द्वारा निर्भित किसी नियस को 
स्थगित कर सकता है । परन्तु वह कभी इस अधिकार को प्रयोग में नहीं छाता 
है। बड़े अफसरों को वहीं नियुक्ति करता है, बाहर प्रास्तों से सन्धि की बात- 
चींत करता है, नियमों को कार्यास्वित करता है। वह जल और थल सेनाओं का 
सेनाध्यक्ष बनता है । इसको क्षमता प्रदान करने का पू्े अधिकार है । सेनेट के सहमत 


( ६१ ) 


होने पर चेम्बर आफ दिपुटीज़ को भी भंग कर सकता है । परन्तु गत आधी शताब्दी 
में ऐसा कभी नहीं हुआ है । उपरोक्त अधिकार प्रेज़ीडेन्ट को विधान ने दिये हैं । 
परन्तु वह इन अधिकारों का प्रयोग ज़िम्मेवार मंत्रियों की सलाह से कर सकता है । 
इसी एक शत के कारण प्रेज़ीडेन्ट के अधिकार सीमित हो गये हैं। और वह स्वयं 
अपने सतानुसार किसी बात के करने में असमर्थ है। डसके समस्त कार्यों पर मंत्री 
के हस्ताक्षर होना आवश्यक है । 

नृतन वर्ष के आरस्भ में जनवरी के द्वितीय मंगलवार से पूर्व ही वह स्देव दोनों 
सभाओं को आमंत्रित करता है। थदि वह ऐसा न करे तो दोनों सभायें अपना 
अपना अधिवेशन स्वयं करती हैं। प्रेज़ीडेन्ट पाँच सहीने तक उनके अधिवेशन का 
अल्त नहीं कर सकता है। अधिवेशन काल में वह सभा का अधिवेशन केवल एक 
सहीने के लिये स्थगित कर सकता है। ओर साल में वह ऐसा केवल दो बार 
कर सकता है। 

सन्‌ १८७५ के विधानानुसार भ्रेज़ीडेन्ट को नियम निर्माण करने का भी अधिकार 
प्राप्त है, परन्तु इस अधिकार का प्रयोग वह केवल मंत्रियों द्वारा कर सकता है । 
वह किसी सभा में ज्ञाकर अपना मत प्रकट नहीं कर सकता है, यह काम भी 
मंत्री ही करते हैं ॥ गत पचास वर्षा में किसी प्रेज़ीडेन्ट ने किसी प्रकार का कोई 
संदेश ( ](८५७३४६८ ) सभाओं के पास नहीं भेजा है। उन्होंने केवछ निर्वाचन के 
लिये धन्यवाद प्रकट किया है या अपना त्याग पत्र भेजा है। संदेश भेजने से भी 
क्या छाम उनपर भी संत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये। 

दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत हुआ कोई नियम तत्क्षण क्रानून का स्वरूप धारण 
नहीं कर लेता है। प्रेज़ीडेन्ट की स्वीकृति और प्रकाशित होने के अनन्तर ही 
क़ानून का स्वरूप घारण करता है । यह काम प्रेज़ीडेन्ट को एक सास के अन्दर फरना 
चाहिये और यदि नियम अत्यावश्यक होवे तो तीन दिन के भीतर ही डसको यह 
फास करना चाहिये | थदि कोई क़ानून प्रेज़ीडेन्ट को न पसन्द होवे तो वह उसको 
सभा के पास पुन; निर्णय के छिये भेजता है। यदि चेम्बर डसको पुनः पास करदे 
तो नेता को हुरन्स डस नियम को पास करना पड़ता है। सन १८७५ से अब सतक 
किसी प्रेजीडेन्ट ने कोई नियम सभा के पास पुनः निर्णय के छिये नहीं भेजा है । 

उपरोक्त बातों से हमको ऐसा भास होता है कि प्रेज़ीडेन्ट नितान्त अधिफार 
शझूल्य है परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। वह नियमों को कार्यान्वित करने के छिये 
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आ्डिनेन्स और डिक्री बनाता, विभागों को शिक्षा आदि भी देता है । कार्य कारिणी 
समिति नियस को यथेच्छ कार्य में परिणत कर सकती है। नेता का इस प्रकार 
नियसों पर पर्याप्त प्रभाव पढ़ता है। 

पअज़ीडेन्ट सेनेट की अनुमति प्राप्त करके चेग्बर आफ डिपुटोज़ को भंग कर 
सकता है। परन्तु ऐसा केवल एक बार सन्‌ १८७७ में हुआ था जब कि राष्ट्र पति 
मेकभोहन को फर स्वरूप इस्तीफ़ा देना पड़ा था । 

ऊँचे पदाधिकारी नेता के नाम पर नियुक्त किये जाते हैं परन्तु वास्तव में 
इंगलेंड की भाँति संत्री मंडल ही उनको नियुक्त करता है। नेता किसी अम्लुक व्यक्ति 
के लिये सिफारिश कर सकता है परन्तु संडल इस सिफारिश से वाध्य नहों है। 
प्रेज़ीडेन्ट को सूचना प्राय: नियुक्ति हो जाने पर मिलती है। प्रेज़ीडेन्ट कासिमिर 
पेरियर इस बात से बहुत रुष्ट होते थे। उनका कथन था कि नियुक्ति के सम्बन्ध में 
पत्नों में पढ़ने के अनन्तर मुझसे उसकी स्वीकृति के लिये हस्ताक्षर कराये जाते हैं । 
छोटे छोटे पदों की नियुक्ति के लिये प्रेज़ीडेन्ट के इस्ताक्षों की आवश्यकता नहीं 
पढ़ती । मंत्री ही उनको नियुक्त करता है। नेता मंत्रियों के परामर्श से अफसरों 
को पदच्युत कर सकता है। देशान्तरों से पत्र व्यवहार नेता के नाम से होता है, 
परन्तु सारा काम विदेश मंत्री ही करता है। प्रेज़ीडेन्ट को केवल सब बातों की 
सूचना सिलती है। सन्धि पन्नों पर सभा की अनुमति होना आवश्यक है । 

साधारण न्यायालयों का प्रेज़ीडेन्ट पर कोई अधिकार नहीं है। यह अदालतें 
प्रेज़ीडेल्ट पर किसी प्रकार का अभियोग नहीं चलछा सकतीं केवल चेम्बर आफ 
डिपुटीज़ किसी उत्कट अपराध पर प्रेज़ीडेन्ट पर अभियोग चला सकती हैं और 
केवछ सिनेट डसकों सुन सकती है। सेनेट के बहुमत से प्रेज़ीढेन्ट दंडित किया 
जा सकता है | दंड पद॒च्युत के अतिरिक्त किसी प्रकार का आर्थिक था शारीरिक 
नहीं होता है। क्रान्स में अभी तक किसी प्रेज़ीडेल्ट पर किसी प्रकार का अभियोग 
नहीं चलाया गया है। 

समय ससय पर नेता को अपने अधिकार काम में छाने का अवसर प्राप्त 
होता है । क्रान्स में अनेकों दल हैं। किसी दल का सभा में बहुमत नहीं होता है । 
ऐसे समय में प्रेज़ीडेस्ट प्रधान मंत्री के चुनने में स्वतंत्र हो जाता है। परन्तु ऐसे 
अवसर बहुत कम प्राप्त होते हैं। वह प्रधान मंत्री की नियुक्ति के समय दोनों 
सभाओं के सभापतियों से परामर्श लेता है । 
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फ्रान्स के बहुत से लोग नेता की इस स्थिति से सन्तुष्ट नहीं हैं । वह अधिकार- 
हीन है। इस कारण उसका सम्मान जाता रहता है । बहुत से छोग तो यह चाहते 
हैं कि प्रेज़ीडेन्ट का पद ही उड़ा दिया जाय क्योंकि व्यर्थ इतने रुपयों का व्यय 
होता है। इस सम्बन्ध में एक वार राष्ट्रीय सभा में प्रस्ताव भी पेश किया गया 
था परन्तु विवाद की आज्ञा न दी जा सकी । कुछ लोग यह चाहते हैं कि उसके 
अधिकारों की वृद्धि होनी चाहिए। क़ान्स के प्रेज़ीडेन्ट के अधिकार बढ़ाने से पालि- 
थामेन्ट के अधिकार कम हो जायेंगे। पार्लियामेन्ट कभी अपने अधिकार कम्न करना 
न चाहेगी । “न होगा नो सन तेल न राधा नाचेंगी।”! 

२३-मंत्री मंडल 

“बबद सें आट सहीने क्रांस का शासन पालियामेन्ट करती है और चार 
महीने संत्री संडल |?! 

नेपोलियन के पतन के पश्चात्‌ फ्रेंच छोग यह समझने लगे कि इंगलिश 
शासन की सफलता का कारण यह है क्ि अंग्रीगण पालियामेन्ट के प्रति ज़िम्मेवार 
हैं। इसी का अनुकरण उन्होंने अपने विधान में किया है। सन्‌ १८७७ के विधाना- 
नुसार पत्येक कृत्य पर ज़िम्मेवार मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये और सारा मंत्री 
मंडल साधारण नीति ( 5०7८:4। ?0॥८9 ) के लिये ज़िम्मेवार है । 

प्रेज़ीडेन्ट सन्त्रियों को नियुक्त अवश्य करता है परन्तु उनको झुनता नहीं है । 
प्रेज़ीडेन्ट प्रधान मंत्री पद के लिये ऐसे व्यक्ति को बुलाता है जिसका कि सभा में 
बहुमत होता है| इस ब्यक्ति से प्रेज़ीडेन्ट मंत्री संडल बनाने को कहता है। प्रधान 
के इससे सहमत होने पर वह चुनने का काम आरम्भ करता है और अगर वह सह- : 
मत न होने तो अन्य व्यक्ति बुलाया जाता है। एक दफ़ा तीन आदभियों ने लगा- 
वार मंत्री संडल बनाने से इन्कार फर दिया। परन्तु बहुथा प्रेज़ीडेन्ट पहली ही बार 
सफ़ल हो जाता है । भावी प्रधान मंत्री भिन्न भिन्न दर के नेताओं से परासर्श करता 
है। इनको अपने मंश्री संडल का सदसय वनाने का वचन देता है। और इस प्रकार 
सभा में बहुसत पाने का प्रयत्न करता है। उसको केविनेट निर्माण करने में कई 
सप्ताह छग जाते हैं। यदि वह असफल होता है तो वह प्रेज़ीडेन्ट से किसी अन्य 
व्यक्ति को पद्‌ सौंपने को कहता है । प्रेज़ोडेन्ट का संत्रियों के चुनाव में कुछ अधि- 
कार नहीं है। वह मंत्री संडल में से किसी को भी अछग नहीं कर सकता। मंत्री 


( ६४ ) 


संडलू बनाने के पश्चात्‌ प्रधान मंत्री सभा से विश्वास प्रकट करने को कहता 
है । इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद मंत्री संडल अपना फार्य आरम्भ 
करता है । 

यह आवश्यक नहीं है कि समस्त संश्रीगण पार्लियामेन्ट के मेम्बर हों । 
बाहर के आदमी भी मंत्री पद पर नियुक्त किये जा सकते हैं । इस सम्बन्ध में विधान 
ने कुछ नहीं कहा है। परन्तु उप मंत्री बहुधा सभा के मेस्बर होते हैं । प्रधान मंत्री 
की सलाह से नेता यह निश्चय करता है कि मंडल में कितने सदस्य मेम्बर होंगे। 
चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ मंत्री मंडल के सदस्यों की संख्या घटा बढ़ा सकती है क्योंकि 
चेम्बर हो डनके वेतन का बिल पास करती है। सब सदस्यों को समान वेतन 
सिलता है, इंगलेंड की भाँति कम और अधिक नहीं मिलता है। सबों को प्रधान 
सहित ६०,००० फ्रांक वार्षिक वेतन मिलता है। सब सदस्यों को राज्य की ओर से 
निवास स्थान भी सिलता है। 

महायुद्ध से पहले मंत्री मंडल के बारह सदस्य .थे । सन्‌ १९२७ से निम्न- 
लिखित चौदृह पद हैं । (१) न्याय, (२) विदेश काय, (३) आन्तरिक दशा, (४) अर्थ, 
(७५) युद्ध, (६) जल सेना, (७) शिक्षा, (८) डाकख़ाना और तार इत्यादि, (९) 
ब्यवसाय ओर ध्यापार, (१०) कृषि, (११) उपनिवेश, (१२) श्रम और स्वास्थ्य, 
(१३) पेन्शन और (१४) मुक्त देश । प्रधान अपने छिये इनमें में एक विभाग चुनता 
है । यदि वह न्याय विभाग नहीं चुनता है तो न्याय संत्री का पद दूसरी श्रेणी का 
समझा जाता है । न्याय मंत्री कोंसिल का वाइस प्रेज़ीडेल्ट बनता हे और “राज्य 
परिषद्‌! ((20प्रावश ०0६ 5६4६८) का प्रेज़ीडेन्ट होता है । 

मंडल के सदस्य केबिनेट और चेम्बर की बेढकों में उपस्थित रहते हैं । 
आवश्यकताजुसार समय पड़ने पर सेनेट में भी जाते हैं । जो मंत्री किसी सभा के 
प्रतिनिधि नहीं हैं सभाओं में जाकर व्याख्यान दे सकते हैं। मंत्रियों पर कास का 
बढ़ा भारी बोझ आ पड़ता है । डनकी सहायता के लिये सहयोगी कर्मचारी होते हैं । 
यह सहकारी मंत्री संडल के मेम्बर नहीं होते हैं परन्तु इसफी बैठकों में सदेंव डप- 
स्थित रहते हैं ताकि वह आवश्यकतानुसार विभाग के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना दे 
सकें। परन्तु इंगलेंड और असरोका में सहयोगी ( [70067 5९८:९८०८४९५ ) कभी 
मंत्री मंडल को बैठकों में भाग नहीं लेते हैं | क्रान्स में सहयोगी सभा के प्रइनों का 
भी थयेष्ट उत्तर देते हैं | यदि प्रइनों का सन्‍्तोष जनक उत्तर न देवें तो सभा डनको 
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पद-ध्युत कर सकती है । मंत्री संडछ के हृटा4थ जाने पर सहयोगी भी हटा दिये जाते 
हैं परन्तु अन्य पदाधिकारी नहीं हटाये जाते हैं । 

प्त्री मंडल की सप्ताह में दो बेठकें होती हैं। राष्ट्रपति भ्रेज़ीडेन्ट ही इन 
बैठकों फा सभापति बनता है । परन्तु केबिनेट कौन्सिल की सीटिगों में प्रधान मंत्री- 
ही सभापति बनता है ओर उसकी अनुपस्थिति में न्याय मंत्री । मंत्री मंडह अपनी 
नीति निश्चय करता है। इन बैठकों की कार्यवाही कहीं अंकित नहीं की जाती है, 
और बाहर वाछों को इसकी कार्यवाही का कुछ पता नहीं चलता है । 

प्रधान-संत्री संश्री-संडल के सदस्यों पर किसी प्रकार का आतंक नहीं जप्ता 
सकता है । यदि वह ऐसा करे तो सदस्य उससे असन्तुष्ट होकर अपना पद त्याग देते 
हैं और अपने दलवाल्ों को उसके विरुद्ध भड़का देते हैं। इससे प्रधान को अपना 
चद खोने का भय सदेव रहता है | 

फ्रान्स में सन्‍्त्री संडल दोनों सभाओं को उत्तरदायी है । वह दोनों सभाओं 
का उत्तर देते हैं। परन्तु सेनेट के अविश्वास प्रकट होने पर पद-त्याग करना 
आवश्यक नहीं है । परन्तु सेनेट के अविश्वास प्रकट होने पर तीन भनन्‍्त्री मंडलों ने 
अवश्य अपना पदु-त्याग किया है। १८९६ के बूरजियाज़ (800०/8००१$० ) मंडल ने, 
सन्‌ १९१३ में ब्रांड मंडल ( ऐ८४४7० ) ने, सन्‌ १९२५ के हेरियट मंडल ने । सेनेट 
का और चेम्बर का निर्वाचन भिन्न भिन्न समय पर होता है। सेनेट संकी्ण हृदय 
होता है और चेम्बर गरस दिल । ऐसी परिस्थिति में मंत्री मंडल दोनों सभाओं को 
कदापि उत्तरदायी नहीं हो सकता | इस कारण मंत्री मंडल आमतौर से केवल चेम्बर 
आफ डिपुटीज़ को ही उत्तरदायी है । संत्री मंडल के हटाये जाने पर बिल्कुछ नया 
मंडल नहीं बनता है, प्राय: केवछ इधर उधर की काट छॉँट होती है । कुछ अयोग्य 
मंत्रियों के बजाय नये मंत्री रकक्‍खे जाते हैं। गत पचास वर्षों में ऐसा बहुत कम 
हुआ है कि नितानत नया संडल बना हो, वरन्‌ केवल संशोधन ही हुआ है। प्राय: 
अधान संत्री भी वही चुना जाता है जो कि पुराने मंडल में था। इंगलेंड में सन्त्री 
मंडल का परिवर्तन केवर निर्वाचन के पश्चात्‌ होता है, परन्तु क्रान्स में तो चेम्थर 
ही सब कुछ करती घरती है । वही परिवर्तन करती है और नये मंडल का निर्माण 
करती है । फ्रांस में केवछ दो बार जनता ने विरुद्ध मत प्रकट किया है । 

फ़ांस का राज्य परिषद्‌ ( कौन्सिल आफ स्टेट ((०ण्यार्ती! ०६ $६४:० ) 
झासन की एक उच्चतस संस्था है । शासन विभाग के सारे नियम झागू होने के लिए 

रू 
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इस कोंसिल के पास आते हैं जिससे कि नियम नियमित सीसा का उल्लंघन न कर 
सकें । कभी कभी तो कौन्सिल आडिनेन्स का स्वरूप ही बदल देती है । भ्रेज़ीडेन्ट को 
विवश होकर अनुसति प्रदान करती पढ़ती है। इस प्रकार यह परिपद्‌ नागरिकों 
की सभा के निरंकुश व्यवहारों से रक्षा फरती है। कोन्सिक के ३७ सदस्य होते हैं 
जिनको कि प्रेज़ीडेन्ट नियुक्त करता है । इन सदस्यों के अतिरिक्त भिन्न भिन्न विभागों 
के २१ प्रतिनिधि होते हैं जोकि केवल सलाह देते हैं। यह प्रजातंत्र फी सबसे 
बड़ी शासन संस्था है। थह परामर्शदाताओं ओर विशेषज्ञों की सार्वजनिक सभा है। 
सम्रय पड़ने पर आवश्यकतानुसार शासन सरकार इससे परामर्श छेती है। यह सभा 
सचमुच ही ज्ञान और अनुभव का भंडार है। 


४-सेनेट 


“विधायक सेनेट को ब्रेक का रूप देना चाहते थे जिससे कि साधारण सभा 
के नवयुवक अनुचित व्यवहार न कर सके |” 
--वारर्थेलिमी 
सन्‌ १७८५ की क्रान्ति से पूर्व क्रान्स में कोई पालियामेन्ट न थी। उसके 
बाद क्रांस में अनेकों विधान निर्माण किये गये । कुछ में केवल एक सभा थी और 
कुछ के अजुसार दो सभायें। सन्‌ १८७७ के विधान ने दो समभायें निर्माण कीं। 
सेनेट का निर्भाण दक्तियानूसियों को सन्तुष्ट करने के लिये किया गया था। सभा में 
नहीं का बहुशचत था। परन्तु राष्ट्रीय सभा की सबसे वड़ी समस्या यह थी कि सेनेट 
की नियुक्ति किस प्रकार हो। वह इसको सरदार सभा ( 700४९ ०04 7९८०5 ) 
नहीं बनाना चाहते थे। फ़ान्स देश में छोटे राज्य नथे। इस कारण डनके 
प्रतिनिधि भी न आ सकते थे। अन्त में यह निइचय हुआ कि राष्ट्रीय सभा ७७ 
आदुियों को जीवन भर के लिए इसका सेम्बर नियुक्त करे और २२५ का नो वर्ष 
के लिये निर्वाचन विभागों ( 7:20८007०[ ("०॥९४8८६ ) द्वारा निर्बाचन होगे । इस 
विधि से जनता सन्तुष्ट न हुदे। सन्‌ १८८४ में यह्ट तय हुआ कि जो मेस्थर क्षय 
मरेंगे उनकी जगह निर्वाचन द्वारा पूरी की जायगी। 
आज कल सेनेट में ३१४ निर्वाचित मेम्बर हैं। पर सेनेटर फ्रान्स के ८५ 
विभागों और उपनित्रेशों के प्रतिनिधि हैं । $ सेनेटर हर तीसरे साक्ष पद॒त्याग करते 
हैं। इनका चुनाव निर्वाचन विभागों द्वारा होता है जिनकी बैठक हर तीसरे साल 
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होती है । इस संख्या में निम्न लिखित चार प्रकार के सदस्य होते हैं। (१) 
चेम्घर आफ डिपुटीज़ के सदस्य जो उस प्रान्त के प्रतिनिधि होते हैं, ( २ ) प्रान्तीय 
साधारण सभा के मेस्बर, ( ३) प्रान्तीय अन्य कोन्सिलों के मेम्बर और ( ४ ) प्रान्त 
के अन्तर्गत कम्यूनों ( (००॥७घा८७ नगर, क़स्बा और गाँव ) की म्युनिसिपल 
कौन्सिल द्वारा चुने हुए तस्ास प्रतिनिधि। क्रान्स में ३६००० कम्यून हैं । अतएुब 
उनकी संख्या कालेज में अत्यन्त अधिक होती हे और वह चुनाव को सदेव अपने 
अधिकार में रख सकते हैं। इसीलिए सेनेट को कभी कभी “कम्यून की बड़ी 
कौन्सिल कहते हैं ।”! 

सन्‌ ५८८४ से पहले प्रत्येक कम्युन केवछ एक डेलीगेट भेज सकता था। 
परन्तु सन्‌ १८८४ के वाद प्रत्येक कम्यून अपनी स्युनिसिपल कोन्सिल के साइज़ 
के अनुसार १ से ३० मेम्बर तक भेज सकता है। जब एक प्रतिनिश्रि की आव- 
इयकता होती है तो बहुधा मेयर ही चुन लिया जाता है। पत्येक प्रान्त के 
प्रधान नगर में कालिज फी बैठक होती है । जो ध्यक्ति ४० वर्ष के होते हैं सेनेटर 
चुने जा सकते हैं। सेनेट के मेग्बर अधिकतर वकील, पत्र-लेखक, और पूंजीपति 
होते हैं । 

सेनेट उतनी दक्तियानूसी संस्था नहीं है जितनी कि इसके निर्माणकर्ता 
इसको बनाना चाहसे थे, परन्तु इसके सदस्य डिपुटीज़ से अधिक अनुभवी होते हैं । 
अवस्था और अलुभव ही मेग्बरों के निर्वाचन में सहायता करते हैं । इसके सदस्यों 
को अवस्था लगभग ६२ वर्ष की होती है। ६० वर्ष से कम उम्र वाले बहुत कम 
इसके मेस्बर होते हैं । प्रेज़ीडेन्ट छावेर और छार्ड ब्राइस का कथन है कि आधुनिक 
कार की किसी अन्य घारा सभा में इतने योग्य और अलनुभव्री पुरुष नहीं हैं । परन्तु 
अधिकांश जनता इससे सम्तुष्ट नहीं है क्योंकि अधिकतर सेनेटर छोटे छोटे नगरों के 
प्रतिनिधि होते हैं । कुछ सहापुरुष सेनेट की नो वर्ष की अवधि बहुत अधिक बताते 
हैं। पिछले चालीस वर्षो में इसके सुधार के अनेकों प्रयत्न किसे गये परन्तु परिणास 
कुछ भी न हुआ । सिनेट का सुधार उसकी अनुमति प्राप्त किये विना कभी नहीं हो 
सकता । सेनेट और चेम्बर का अधिवेशन साथ हो प्रारम्भ होता है ओर साथ ही 
समाप्त होता है। परन्तु इनका अधिवेशन इंगलेंड ओर अमरीका की भाँति एक ही 
भवन में नहीं होता है। सेनेट का अधिवेशन लक्समब्ग भवन में होता है। सेनेट 
स्वर्य अपना सभापति चुनती है। इसका दुर्जा राज्य में दूसरा होता है । सेनेटरों को 
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वेतन सिलता है, उनको ब्यास्यान देने की पूर्ण स्वतंत्रता है और गिरफ्तार नहीं 
किये जा सकते । 

विधानाजुसार सेनेट और चेम्घर आफ़ डिपुटीज़ के अधिकार समान हैं। 
सेनेट के दो विशेष अधिकार होने पर भी उनका कोई विशेष महत्व नहीं है---सेनेट 
ही प्रेज़ीडेन्ट पर लगाये हुए दोषारोपणों को सुनती है और आवश्यकता पड़ने पर 
चेम्घर आफ डिपुटीज़ को भंग करने में प्रेज़ीडेन्ट का साथ देती है। सेनेट के इन 
अधिकारों का महत्व इस कारण नहीं है कि नेता कोई काम भी मंत्री के हस्ताक्षरों 
के बिना नहीं कर सकता। गत पचास वर्षो में चेम्बर केवह एक बार भंग की 
गई है । 

आर्थिक बिलों का श्रीगणेश चेम्बर आफ डिपुटीज़ में ही होता है । सेनेट 
केवल इन बिलों में संशोधन करता है | यदि यह संशोधन चेग्बर आफ़ डिपुटीज़ को 
पसन्द न आये तो सेनेट को हार माननी पढ़ती है। नये टेक्सों का सेनेट सर्देव 
विरोध करता है। अमरीका में तो अर्थ सम्बन्धी अधिकांश अधिकार सेनेट को 
ह्वीग्राप्त हैं। 

परन्तु आर्थिक बिलों के अतिरिक्त अन्य विषयों में सेनेट को पर्याप्त अधिकार 
हैं। इन बिछों का श्रीगणेश सेनेट में भी हो सकता है परन्तु इनका उद्घाटन 
बहुधा चेम्घर में होता है । दोनों सभाओं में बहुमत न होने से बिरू निर्णयात्सक 
कमेटी को नहीं भेजा जाता है । सेनेट सदैव साम्यवाद्‌ नीति का विरोध करती 
रद्दी है । 


५-चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ 


“एक बड़ा जनसमूह स्देव बेक्नाबु होता है, यही हाल फ्रान्स के चेम्बर 
आफ़ डिपुटीज़ का भी है जिसमें कि मेम्बरों की संख्या बहुत अधिक है ।”'-- 
--प्रेज़ीडेन्ट लावेल 
सन्‌ १८७५ के विधान ने चेम्बर के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है, न यह 
कहा गया है कि इसका कितना साइज़ होगा, कितना शासन काछ होगा, और 
चेम्बर अपने कार्य क्रम किस प्रकार करेगी। आज कर चेम्बर आफ डिपुटीज़ में 
७५८४ सदस्य हैं। इन सदस्यों की अवधि चार वर्ष को होती है। फ्रान्स का प्रत्येक 
नागरिक जिसकी अवस्था २९ वर्ष को है वोट दे सफता है। सैनिक या सामद्विक 
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विभाग के कमचारी था जिनके अधिकार छीन लिये गये हैं मत नहीं दे सकते हैं । 
सत्री जाति को वोट देने का अधिकार नहीं है । सन्‌ १९१९ में उनको सताधिफार देने 
का अयल किया गया था| चेम्बर ने इस प्रस्ताव को बहुमत से पास कर दिया था 
परन्तु सेनेट ने इसको नामंजूर कर दिया। मताधिकार देने के नियम बहुत ही सरल 
हैं | किसी आदसी के दो वोट नहीं हैं, न वह अपनो अन्ुपस्थिति में मतपश्न भेज 
सकता है और न आवश्यक वोटिंग ((०77एए5०7४ ए०पंगष्ट) ही है। 

सन्‌ १८७५७ से अब तक फ्रान्स ने तीन प्रकार की निर्वाचन-विधियों का 
प्रयोग किया है। प्रथम दस वर्षों में निर्वाचन एक केन्द्र एक प्रतिनिधि की रीति से 
होता था जिसको कि फ्रेंच छोग रकृतें दारोंदिससाँ (507ए४7० 77 27707055270९70) 
कहते हैं। इस प्रथा से जनता सन्तुष्ट न हुई क्योंकि सदस्य केवल अपने केन्द्र के लाभ 
की ही सोचते थे। महाशय गेम्बेटा ने कहा है कि इस प्रकार चेम्बर एक हूटे हुए 
दर्षण की भाँति था जिसमें कि फ्रान्स अपनी आकृति को नहीं पहचान सकता। 
सन्‌ १८८७५ में सूची प्रथा की स्थापना की गदे । इस प्रथा के अज्ुसार 
सारे विभाग की लिस्ट होती थी। वोटर इन्हीं में से अपने प्रतिनिधि चुनते थे। 
इससे भी सनन्‍्तोष न हुआ इस कारण सन्‌ १८८९ में पुरानी प्रथा ( एक केन्द्र एक 
अतिनिधि ) का परिचालन किया गया। 

सन्‌ १९१५ में अनुपातिक प्रतिनिधित्व ( ?70907009॥] 'रि००7९५९॥८०४- 
धं०० ) का भ्रस्ताव पास हुआ परन्तु इस विधि में अनेकों ब्रूटियाँ हैं। सेनेट 
केवछ पुरानी सूची प्रथा चाहती थी। क्रान्स का प्रत्येक प्रान्‍्त ७५,००० सलुध्यों 
के पीछे एक डिप्टी चुनता है। प्रत्येक प्रान्‍्त कम से कम तीन डिप्टी चुनता है 
चाहे उसकी आबादी कितनी ही कस हो। यदि किसी प्रान्त में छः से अधिक डिप्टी 
चुने जाने वाले हों तो वह प्रान्‍्त दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है । 
२५ वर्ष की उम्र का हर एक पुरुष जिसे मत देने का अधिकार है खड़ा हो सकता 
है। उम्मेद्वार के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह उस प्रान्त का हो बोटर हो। 
सरकारी पदाधिकारों भी खड़े हो सकते हैं, परन्तु निर्वाचन के आठ दिन बाद 
डनको पद॒त्याग करना पढ़ता है । परन्तु कुछ कर्मचारी खड़े नहीं हो सकते हैं, 
जैसे कि न्यायाधीश इत्यादि । 

नियोजन विधि ( [ए०४772४४०7 ) बहुत ही सरल है। प्रत्येक दल को 
निर्वाचन से पाँच दिन पहले अपना नाभिनेशन पन्न भेजना चाहिये। उस्सेदवार 
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स्वतंत्र भी खड़े हो सकते हैं । डनको १०० वोटरों के हस्ताक्षर प्राप्त करके तथ 
अपना नियोजन पत्र भेजना चाहिये । वोटर दुक की सूची के लिये भी 
बोट कर सकते हैं। और किसी उस्मेदवार के लिये भी । परन्तु निर्वाचन अधिकतर 
दलों के अनुसार होता है, इसलिए कभी कभी तमास उस्मेदवार एक ही दल के हो 
जाते हैं । परन्तु इसके माने यह नहीं है कि स्वरतंश्न उम्मेदवार कामयाब नहीं हो 
सफते हैं । 

सभा के कार्य-काल समाप्त हो जाने के साठ दिन के भोतर ही निर्वाचन होना 
चाहिये। यह सेव रविवार के दिन होता है, वोट देने की जगह प्रान्त निश्चित 
करते हैं । प्रत्येक वोटर को डाक द्वारा वोटिंग पन्र सेजा जाता है। सन्‌ १९१९ 
में पहले प्रत्येक दुल भिन्न भिन्न रंगों की अपनी अपनी तालिकायें तेयार करता था। 
सह पतन्न वोटरों को दिये जाते थे जोकि इनको गोलक में डाल आते थे। तब उसको 
पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग पत्र मिलता है जिसकी पूर्ति करके वह लिफ़ाफ़े में 
रखकर सोहर लगा देता है । तदुपरानत वह डसको गोलक में डालता है। अधिक- 
तर ुनाव सुबह के आड़ बजे से शाम के छः बजे तक होते हैं । जिस उम्मेद- 
वार को या जिस तालिका को विशेष बहुमत मिल जाता है वह चुन लिया जाता 
है। यदि आधे से अधिक वोटरों की संख्या वोट नहीं करती है तो पुनः निर्वाचन 
होता है । थदि किसी दछ को भी वोटों की नियमित संख्या प्राप्त नहीं होती 
है तब भी पुन; वोटिंग होता है। थदि किसी केन्द्र में किसी प्रकार का निर्वाचन 
में झ्यड़ा होता है तो चेम्बर आफ डिपुटीज़ ही उसका निपटारा करती है। यदि चेस्वर 
दिकायतों को डीक समझे तो पुनः निर्वाचन फी आज्ञा दे सकती है। फ़ान्स में 
इंगलेंड और अमरीका की भाँति निर्वाचन सम्बंधी धब्यय की संख्या सीमित नहीं 
है। परन्तु जनता इस प्रकार ब्यय से न तो भ्रभावान्वित ही होती है और ब 
ऐसे ब्यय को पसन्द ही करती है | 

चेम्बर आफ डिपुटीज़ की साल में दो बैठकें होती हैं । प्रथम बेठक इसको 
जनवरी मास से जुलाई सास तक होती है और दूसरी नवम्बर सास से जनवरी सास 
तक । फरछतः तीन महीनों के अतिरिक्त सा भर बराबर सभा की बैठक होती है । 
देनिक बेठकें इसको मध्याह्ष के १२ बजे से शास के छः बजे तक होती हैं। सन्‌ 
१८७७ के विधानाजुसार सभा की बैठक वर्ष में दूस सास रहनी चाहिये। परन्तु काल 
हतना भारी रहता है कि कभी भी सभा फो सांस छेने के लिये दुस नहीं सिकतता है । 


( ७१ ) 
प्रेज़ीडेन्ट सेनेट की अनुमति से इसको भंग भी कर सकता है और स्थगित भी । 
मेम्बरों फो २७,००० फ्रॉक वाषिक वेतन मिलता है। अमरीका में मेम्बरों का 
वेतन इससे द्विगुण होता है । पेरिस पेसे नगर में इतने कम्त वेतन से जीविका 
नहीं बल सकती। चेम्बर के अधिकार प्रत्यक्ष ही हैं। समस्त नियमों के लिये इसे 
सम्मति देनी पढ़ती है। सारे अर्थ बिलों का श्रीगणेश यहीं होता है। प्रत्येक 
वर्ष बजट पास करती है । 


६-नियम निर्माण विधि 


“नियस-निर्माण कर्ता ही नियम को भछली भाँति कार्यान्वित कर सकते 
हैं । इसछिए व्यवस्थापिका और कार्यकारिणी के अधिकार एक ही संस्था को सोंपने 
चाहिये! !-रूसो 

व्यवस्थापिका सभाओं के तीन मुख्य कर्तव्य हैं ( $ ) नियम निर्साण करना, 
( २ ) आय व्यय-अनुमानपतन्र ( 8००2८८ ) पर स्वीकृति देना और ( ३ ) शासन 
प्रबन्ध की देख भाल करना । 

क्रान्स की दोनों सभाओं के सभापति दुरू विशेष के आदमी होते हैं। 
कास में सद्दायता देने के लिये कुछ सहकारी भी दुने जात हैं । इन सभापतियों 
का पद इंगलेड की पालियामेन्ट के सभापतियों की तरह नहीं होता है। सभापति 
नियुक्त हो जाने पर भी दल के कासों में भाग लेता रहता है ओर सदेव दुरू की सनो- 
कामना चाहता है । कुछ वर्षो से सभापति अपना आसन छोड़कर सभा को व्याख्यान 
देने लगे हैं । समान सत होने पर भी वह अपना वोट नहीं देता । अन्य सब अधिकार 
डसके स्पीकर जसे हैं । 

दोनों सभाओं में सम्रतियाँ या कमीशन होते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में 
कप्तीशन के मेम्बर छाटरी द्वारा चने जाते थे। परन्तु जब कोई विषय आवश्यक 
होता था तो उसके लिये विशेष रूप से कमीशन बनाया जाता था। सारा कास 
इस प्रकार कसीशनों द्वारा होने लगा । 

चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ में २० कमीशन होते हैं । प्रत्येक कमीशन में ४४ 
मेम्बर होते हैं। इन फ्रमीशनों की नियुक्ति प्रत्येक वर्ष होती है। इन कमेटियों 
की नियुक्ति दुल संख्या के आधार पर होती है। दुरू स्वयं मेम्बरों को नियुक्त 
करते हैं। इसी प्रकार सेनेट में भी १२ कमीशन हैं। प्रत्येक कमीशन का फार्ये- 


( ७२ ) 

क्षेत्र भिन्न भिन्न है। समस्त प्रस्ताव कमीशनों के पास रिपोर्ट के छिये आते 
हैं। कमीशनों की बेटक बुधवार और शनिवार को होती है और आवश्यकता परने 
पर इनकी बैठकें अन्य दिन भी हो सकती हैं । इन फ्ीशनों की बैठक गुप्त होती हैं 
परन्तु बिल पेश फरनेवाला इन कसीशनों की बैठकों में आ सकता है । प्रत्येक कमी- 
शन को अपनी कार्यवाही फा पूरा रेकार्ड रखना पड़ता है जो कि चेम्बर में सुरक्षित 
रहता है। 

बिलों का श्रो गणेश दोनों सभाओं में हो सकता है, परन्तु बहुधा चेम्बर आफ 
डिपुटीज़ में होता है। जब फोई मेम्बर बिल पेश करना चाहता है तो वह उस 
विभाग से सम्बन्ध रखने वाले संत्री से परासश करता है। संत्री चाहे तो इस बिल 
को मंडल के सासने रख सकता है। मंडऊ् यदि पसंद करले तो बिल सरकारी 
समझा जाता है, इस फारण भेम्बर संडल को अपने पक्ष में लाने का भरसक प्रयत्न 
करता है । यदि मेम्बर संडल की सहायता पाने में असफल रहता है तो वह उस 
बिल को स्वयं पार्लियामेन्ट के सासने पेश करता है। ऐसे बिलों के पास होने फी 
बहुत फस सम्भावना रहती है। बिल पेश होते ही कमीशन के पास ज्यों का त्यों 
सेज दिया जाता है । कमीशन तुरन्त एक रिपोर्टर नियुक्त करता है जो कि कमीशन 
की रिपोर्ट का सभा में ससर्थन करता है । यह रिपोर्टर ही उसको पास कराने फा 
प्रयल्ष करता है। चेम्बर में बहस के समय अधिकतर नान-मेम्बर दी भाग लेते हैं, 
परन्तु इंगलेंड ओर अमरीफा में केवल मेम्बर ही बहस में भाग ले सकते हैं । मेम्बरों 
की अनुपस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति उनकी लिखित स्पीच को सभा में पढ़ सकता 
है । हृडस आफ़ कासन्स में मेम्बर ऐसा नहीं कर सकते। वोट देते समय भेम्घर 
हाथ उठाते हैं या एक गोलक बारी बारी मेम्बरों के पास सेजी जाती है। मेम्बर 
छोग अपनी मति का कार्ड इस गोलक में डालते हैं। अनुपस्थित मेम्बर अपने किसी 
साथी को उसके लिये वोट डालने का आदेश करते हैं। यदि सभा के पचास सदस्य 
इस चोटिग से सन्तुष्ट न होवें तो वह नम्बरवार वोटिंग के लिये प्राथेना कर सकते 
हैं। तदुपरानत सब भेस्थर एक एक करके सभापति के पास आकर सफ़ेद या नीला 
कार्ड (अपनी हाँ” या “न! का) गोलक में डालते हैं । इस ससय कज्ञुपस्थित मेम्बरों 
की वोट नहीं ली जा सकती । विल चेम्बर में पास होने के बाद सेनेट में जाते हैं । 
सेनेट से पास हो जाने के बाद बिक राष्ट्रपति के पास भाता है जो कि नियम को 
कार्या न्वित करता है। 


( ७३ ) 

आन्स में प्रत्येक वर्ष आयव्यय अनुमान पत्र ( 8708८६ ) को तय्यार करने 
का खारा भार अर्थ सन्‍्त्रो के सुपुर्दे होता है। बजट तय्यार होने के बाद सारा संश्री 
मंडल इस पर निर्णय फरता है। क्रान्स में साधारण और असाधारण व्यय की सूची 
होती है । साधारण व्यय में शासन सम्बन्धी व्यय की सूची होती है । अलाघारण 
व्यय के लिये रुपया कर्ज़ लिया जाता है । सहायुद्ध के बाद मंत्री संडल सदेव असा- 
घारण व्यय को सूची यह ससझ कर बना रहा है कि इन व्ययों का 'पेमेन्ट' जर्मन 
प्रत्याशइभमन आदसनी ( २०७००७7४८४०० 009६ लड़ाई का हर्जाना ) से हो जायगा 
तदुपरान्त यह बजट चेम्बर के सामने रक्‍्खा जाता है । चेम्बर बजट को बजट-कमेटी 
को भेजती है । कस्लीशन को बजट में संशोधन करने के सारे अधिकार हैं, परन्तु 
मंत्री मंडल का कभी घोर विरोध नहीं करता है। कमीशन की रिपोर्ट सभा के 
पास आती है। रिपोर्टर ही बजट को पास कराने का प्रयत्न करता है। चेम्बर 
भी घजट में संशोधन कर सकती है, आयब्यय को घटा बढ़ा सकती है। सनेट 
भी बजट में संशोधन कर सकता है पर चेम्बर के सामने सेनेट को सर्देव झुकना 
पड़ता है। तदुपरानत बजट प्रेज़ीडेन्ट के पास कार्यान्वित करने के लिये भेजा 
जाता है । 

सभा मंत्रियों को अपने प्रभुत्व में रख सकतो है । इसकी एक विधि है मेम्बरों 
से प्रश्न करना आर उनके उत्तर साँगना | कोई मेम्वर लिख कर या ज़बानी सवाल 
पूछ सकता है । संश्वियों को उत्तर देना आवश्यक है या उत्तर न देने फा कारण 
बताना पढ़ता है। सदस्य प्रत्युत्तर भो दे सकते हैँ. परन्तु इस पर विवाद नहीं हो 
सकता । अधिवेशन काल में सेकड़ों प्रइनों के उत्तर माँगे जाते दें । प्रश्नों के ऊपर 
बहस होती है जिसमें सारे मेम्बर भाग ले सकते हैं। प्रइनों के अन्त में वोद ली 
जाती है| तत्परचात यदि सामूली कास करने का अस्ताव पेश न हो जावे तो मंत्री 
मंडल को इस्तीफ़ा देना पड़ता है । इस प्रइनोत्तर के अभिप्राय दो प्रकार के हैँ---मंत्री 
मंडल की नीति की आलोचना करना या उनके विरुद्ध मत प्रकट करना। इस 
प्रकार नौकरशाही ( 807०४०८००८०७ ) को स्थापना कभी नहीं हो सकती | अब 
तक फ्रान्‍्स में जितने मंत्रो संडलों ने इस्तोफे दिये हैं उनमें से अधिकतर इन प्रइनों के 
फलस्वरूप ही इस्तीफ़े देने पढ़े हैं । बढ़े बढ़े महापुरुषों ने इस नीति की बड़े फटु शब्दों 
में आलोचना को है। संत्री मंडल के इतने शक्तिहीन होने का एक कारण यह भो है 


कि दकछ्कों का संगठन डीक प्रकार नहीं है । 
१७ 


( ७४ ) 
७-अदालतें 


“अदालतें ही सदैव नागरिकों को झुभचिन्तक होना चाहती हैं डतकी बनावट 
ही हमको शासन प्रबन्ध की अच्छाई का परिचय देती है ।”---लाड्ड ब्राइस । 

रोम साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिमी यूरप में 'पयूडेलीज्स” ( 6९ए०४- 
457 ) की स्थापना हुई । इस प्रथा का आधार पर्ची आधिपल्य ( [8790 |07075% ) 
के उपर निर्भर था । इस प्रथा का प्रभुत्व विशेष कर #रान्स में था । प्रथ्वीपति ही 
न्यायाधीश का काम्त करते थे । फ्यूडेलिज॒स प्रथा के कारण सारा देश छोटे छोटे ढुकड़ों 
में बैंटा हुआ था । राष्ट्रीयता का इस प्रकार अन्त होता था । सन्‌ १७८५९ की फ्रान्ति से 
पहिले सारा शासन और न्याय राजा की इच्छानुसार होता था । समय ससय पर 
वह विज्ञप्ति प्रकाशित करता था। क्रान्स में समान निय प्र न थे । परन्तु सन्‌ १७८५९ 
की राष्ट्रीय सभा ने नये नियम निर्माण किये। नेपोछियन ने नियम संग्रह करके 
उनका एक “कोड! ( ()00९ ) बनाया जोकि बहुत अख्िद्ध है। बहुत से देशों 
फो न्याय अणाली इसी कोड के ऊपर निधौरित है। फ्रान्स को अन्य देशों की 
भाँति अधिक नियमन हीं बनाने पड़ते हैं । 

क्रान्स में सातहत अदालतें बड़ी अदालतों के निर्णय से वाध्य नहीं हैं । बड़ी 
अदालतों के विरुद्ध भी अपना निणेय कर सकती हैं। फ्रान्स का विधान ही देशभर 
के लिये शिरोधाय है परन्तु कोई अदालत किसी नियम को अवैध ([]#८055६ए- 
६०४३!) घोषित नहीं कर सकती । क्रान्स में सारे मुक्तदों का निणेय तीन जज करते 
हैं ताकि कभी असावधानी या भूल चूक से अन्याय न हो जाय। इसी कारण फ्रान्स 
में जजों की संख्या लगभग ६,००० है और इंगलेंड में तो केवल १,००० है । 

इंगलेंड और अमरीका में जजों की नियुक्ति वकीलों में से होती है । फ़ान्स में 
ऐसा नहीं है। फ्रांस में छात्रगण न्यायालयों के लिये प्रथक्‌ विदोषरूप से अध्ययन करते 
हैं। अध्ययन सप्नाप्त हो जाने पर वह नियुक्त किये जाते हैं और कभो कभी बिना वेतन 
के । कुछ काल बाद उसको जज बनाया जाता है और उसको वेतन भी मिलने छगता 
है । तदुपरानत वह अपीछ कोर्ट ( ॥99८४८८ (20४7६ ) का मेम्बर हो जाता 
है और उसके बाद तरक्की होने पर उसको छाल पोशाक भी मिलती है । फ्रान्ति 
काल में न्यायाधीशों का निर्वाचन होठा था। अकसर! के मुकदमे खास अदालतों 
में हते थे। 


(7७६. .) 

फ़रान्स में कई प्रकार की अदारूते हैं। ( ५ ) समस्त केन्‍्टनों में छोटे छोटे 
कोर्टस हैं जदाँ पर कि छोटी छोटी बातों का तसविया किया जाता है। सलसेद 
दूर करने का प्रयत्र किया जाता है। न्यायाघधोश इस बात का प्रयत्न करते हैं कि 
सुक्रदमेबाज़ी न होवे । देशभर में इस प्रकार के ३,००० न्यायाधीश हैं जो कि छूग- 
अभग दस छाख वार्षिक मुक्दसों का निपटारा करते हैं। इनको पर्याप्त वेतन 
मिलता है 

( २ ) ज़िला कोटंस--इन अदालतों में पाँच से पन्द्रह तक न्यायाधीश होते 
हैं। सारे जज एक साथ बैठते हैं । एक सरकारी वकील होता है । यह अदालतें तीन 
सौ क्रांक से अधिक के मुकदमे सुनती हैं । १,५०० क्राॉक से ऊपर के मुकदमे बड़ी 
अदालतों में होते हैं । ज़िला कोटस में पंच या “जूरी” नहीं होती । 

( ३ ) अपील कोर्टस--यहाँ पर प्रान्तों के अपीलों की सुनवाई होती है। 
इस प्रकार की २७ अदालतें हैं। इन कोर्टस के कई भाग होते हँ--दीवानी, 
फौजदारी अथवा पंच । अल्येक विभाग के लिये सरकारी वकील होते हैं। इन 
अदालतों में जूरी नहीं होती । 


( ४ ) फ़ौजदारी के मुक्तदमें ही अधिकतर सब से बड़ी अदालतों में होते 
हैं। इस में ८९ प्रान्तों के मुकदमे आते हैं । यह अदालतें साल में चार बार फ्ौज- 
दारी के मुक्दमों को निपटारा करने के लिये बनाई जाती हैँ । केवल यही जदालत 
पंचों से परामर्श लेती है । 

( ५ ) 'कोर्ट आफ़ कासेशन' ( (५०७०४ 0 (:955४८४00 )--फ्लान्स की 
सुप्रीस कोर्ट हैं । इसका निणेय अन्तिम है। इसी कोट के द्वारा फ्रान्स के नियमों में 
ससानता आती है। इसकी अदालत पेरिस में होती है। इस अदालत के ४९ 
न्यायाधीश हैं। एक सरकारी वकील है ओर कुछ डसके सहकारी हैं) इसके तीन 
विभाग हैं | दो विभाग दीवानी मुकदमे करते हैं और एक फ़ौजदारी के मुक़दमें 
फैसलछ करता है । यहाँ पर केवछ अपील होती है | यह अदारलूते मातहत अदालतों 
के निर्णयों को लोट नहीं सकती वरन्‌ लछौटाल सकती है | [0 ८४४ 70: 7९४०४६९ 
एप६ 5७04 9३८४६, 

फ़ान्स में तीन स्पेशल द्राइब्यनछ हैं :-- 

( $ ) कामर्स कोट--यह कोर्ट नगरों में होती है और इन कोर्टेस के 
न्यायाधीशों का निर्वाचन स्यूनिसिपेलिटी के सौदागरों द्वारा होता है। पेरिस में 


( ७६: ) 

४७,००० आदमी इन जजों का निवाचन करते हैं । इस अदालत के अपील ऐपेलाट 
फोर्ट को जाते हैं। ह 

( २ ) भध्यस्थ या जारबिडद्रेशन कोट ( &:9६८-४६४00 (00प८४8 )-- 
इन में श्रसमजीवियों और उनके सालछिकों के झगढ़ों का निपटारा होता है । उन्हीं के 
प्रतिनिधि न्यायाधीश होते हैं थदि दावा ५०० फ्रॉक से अधिक का होवे तो इन 
अदालतों के निणेय की अपील भी हो सकती है । 

(३ ) सरपेशल कोर्टस ( 5962० (०४८८४ ) जो ज़मीन छीनी जानी पर 
मुआवज़ा तय करते हैं | इस कोर्ट में सोलह नागरिकों की पंचायत होती है जो कि 
अपनी रिपोट पेश करते हैं । 


८-प्रान्तीय शासन 


“किसी राष्ट्र में प्रान्तीय शासन के विना स्वतंत्रता का अंकुर नहीं जम 

सकता । प्रान्तीय शासन संगडन से ही राष्ट्र की शक्ति का पता चलता है।” 
--टोकेविल । 

क्रान्स में गत १४० वर्षों में अनेकों क्रान्तियाँ हुईं जिन्होंने केन्द्रीयशासन 
का स्वरूप और उसके सिद्धान्त बदल दिये। परन्तु लोकल शासन जैसा का तेसा 
रहा । आजकल का प्रान्तीय शासन अ्जातंत्री अवश्य हो गया है परन्तु वास्तव में 
कोई बड़ा परिवतेन नहीं हुआ । इस रीति से अनेकों लाभ हैं। हम इस प्रथा की 
तुलना एक बड़े नोकीले 'पिरेसिड' ( 07:०770 ) से कर सकते हैं जोकि उठता 
जाता है ओर नोकीछा होता जाता है। यहाँ पर प्रान्तों में और केन्द्र में अधिकारों का 
बेटवारा नहीं है । सब गृह सचिव की आज्ञा का पालन करते हैं । संसार के अनेकों 
देशों ने ऋन्‍स का अनुकरण किया है । हे 

सन्‌ १७८५९ की क्रान्ति से पू्वे प्रान्तीय शासन नहीं था। देश प्रान्तों 
में विभाजित अवश्य था । परन्तु उनके अधिकार दिन दिन घटते जा रहे थे । इनका 
शासन “इन्टेन्डेन्टर ( [7(2009755 ) द्वारा होता था जो केवर राजा के सामने 
उत्तरदायी थे । यह प्रान्त ४०,००० कम्यूनों में विभाजित थे। इन कम्यूनों की 
स्वतंत्रता भी राजाओं ने छीन छी थी। सन्‌ १७८५ फी फ्रांति ने फ्रान्स को ८५ 
प्रान्तों में बॉँटा । इन प्रास्तों को भी ऐरोन्डिसमेंट और कम्यूनों में बाँदा गया। 
सारे देश का शासन निर्वोचित प्रतिनिधियों द्वारा होने छगा । सन्‌ ३७९५ में 


( ७७ ) 

अफसर पेरिस डाइरेक्टरी के अधिकार में छाये गये | उसके बाद नेपोलियन की 
आज्ाजुसार छोटे छोदे अफ़सरों की नियुक्ति होने छगी । 

फ्रान्स में ८९ प्रान्त हैं। इन प्रान्तों के नाम पर्वत, नदी या किलो अन्य वस्तु 
के नास पर पड़े हुए हैं। इन प्रान्तों के क्षेत्रफल और आबादी में विभिज्ता है। प्रान्त 
के शासक को “प्रीफक्ट” ( 7८९०८ ) कहते हैं) मंत्रो की सिफ़ारिश पर प्रेज़ीडेंट 
उन्हें नियुक्त करता है। प्रत्येक आरन्त की राजघानी होती है। यहाँ के भवन पर 
तिरंगा झंडा फहराता है । दर्वाज़े पर 'स्वाधीनता, समानता और अआतृत्व' के शब्द 
अंकित रहते हैं। प्रीफ़ेक्ट प्रान्तीय शासन का एजेन्ट होता है और अपने प्रान्त का 
अध्यक्ष । वह पब्लिक वर्क्स का निरीक्षण करता है--जैसे सड़क, पुल, जेल, अस्पताल, 
स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि। वह रंगरूटों को भी भर्ती करता है। वह शान्ति स्था- 
पित रखता है, तस्बाकू एकाधिकार (१(०४०००/०) की देख भाल करता है । भनुष्य- 
गणना ( (८७५५५ ) करता है, इत्यादि इत्यादि । वह छोटे छोटे पदाधिकारियों को 
भी नियुक्त फरता है; वह कम्यून शासन पर भी देख भाल रखता है। म्यूनिसिपेलिटी 
के वार्षिक बिक मंजूरी के लिये उसके सामने रक्खे जाते हैं | प्रीफ़ेक्ट म्यूनिसिपल 
फौन्सिल की बैठक को तोड़ भी सकता है। प्रीफेक्ट को मंत्रियों की आज्ञा माननी 
पड़ती है। प्रीफ़ेक्ट निर्वाचन के समय अपने मित्रों ओर दर की सफलता के लिये 
भरसक प्रय्ष करता है, वोट इकट्ठटी करने के साधन ढूँढ़ता है। सफलता पाने पर 
उसकी तरककी भी होती है । 

प्रत्येक प्रान्त में एक कौोन्सिल होती है। इस कोम्सिल का एजेन्डा प्रीफ़ेक्ट 
ही तय्यार करता है। प्रान्तीय बजट तय्यार करके वह इस कौन्सिल को पेश करता 
है। फौन्सिल अपनी सति अनुसार बजट में संशोधन करती है। घारी आय का 
व्यय प्रीफेक्ट के हाथ में है, फौन्सिल डसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती । कौन्सिल का 
प्रीफ़ेक्ट पर फोई विशेष अधिकार नहीं है। कौन्सिल प्रीफेक्ट को न पद-च्युत कर 
सकती है और न उसका वेतन ही कम्त कर सकती है और न डसके अधिकार ही 
छीन सकती है । उपरोक्त कौन्सिल का चुनाव छः वर्ष के लिये होता है आधे मेम्बर 
हर तीसरे वर्ष पद-त्याग करते हैं । बड़ी से बड़ी कौन्सिछ के ६७ मेम्बर हैं ओर सब 
से छोदी के केवल १७ भेम्बर हैं । इस कौन्सिल के वर्ष भर में दो अधिवेशन होते हैं । 
कौन्सिल को छुट्टी के दिनों में एक कमीशन कास फरता है । इस कोन्सिल को प्रान्त 
की घारा सभा समझना कुछ अल्युक्ति न होगा। 


( ४८ ) 

आन्त के हिस्सों को 'ऐरोन्डिसमेन्ट' ( 477070755८४7८ए६ ) कहते हैं । 
इसके शासक को 'सब-प्रीफक्ट” ( 579-?7८4८०८८ ) कहते हैं । यहाँ भी एक 
कौन्सिल होती है जिसमें कि प्रत्येक केन्टन से एक मेम्बर चुना जाता है। इस 
कौन्सिछ के सद्स्य निर्वाचन बैठकों ( [7[००८०४३) ८०!९६४०४ ) में बैठ सकते हैं । 

अन्त में कम्यून या म्थुनिसिपेलिटी होती है | कुछ कम्युनों में पचास निवासी 
भी नहीं होते हैं। कुछ मिलाकर फ्रान्स में ३०,००० फम्यून हैं। अ्ल्येक कम्यन में 
एक म्यूनिसिपेलिदी होती है जिसमें कि आबादी के अनुसार १० से ३६ तक मेम्बर 
होते हैं। मेम्बरों को किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता है। उनकी अवधि 
चार वर्ष की होती है। स्थुनिसिपल का पहला कास मेयर को चुनना है। मेयर 
स्वयं कौन्सिल का मेम्बर होता है। मेयर ही म्युनिसिपल कौोन्सिक का सभापति 
होता है। मेयर के चुनाव के बाद कौन्सिल उसको नहीं हटा सकती । समस्त कम्यूनों 
का शासक एक दूसरे से मिलता जुलता है। इस मेयर के अधिकार न तो इंगलेंड 
के मेयर की भाँति कम है और न अमरीका के मेयर की भाँति बढ़े चढ़े हैं । कौन्सिछ 
मेयर के कामों में हस्तक्षेप कर सकती है। मेयर सनसानी कभी नहीं कर सकता 
क्योंकि कौन्सिछ ही उसको देख भाल कर चुनती है और कौन्सिल ही उसको ख़र्च 
के लिये घन देती है। मेयर भी प्रीफ़क्ट की भाँति केन्द्रीय शासन का एजेंट होता 
है और अपने कम्यून का अध्यक्ष । जब कोई आज्ञा पेरिस से चलती है तब प्रीफ़ेक्ट, 
सब-प्रीफ़क्ट आदि के पास पहुँच कर तब मेयर के पास आती है । मेयर को अधि- 
कारियों की आज्ञा मानना आवश्यक है। ऐसा न करने से वह पद-च्युत किया जा 
सकता है। मेयर अपने कम्यून का प्रधान होता है, म्युनिसिपल कौम्सिल को 
कार्योन्वित करता है। कौन्सिल फो बैठक केवल काम पड़ने पर बुलाई जाती है । 
अर्थ, पुलिस, और शिक्षा को छोड़ कर सभी बातों में कौन्सिल का हाथ है । 

क्रान्स में पेरिस का विशेष स्थान है। यह ऋान्स का सस्तिष्क है और हृदय 
भी | पेरिस में दो श्रीफ़ेक्ट काम करते हैं। एक विशेष प्रीफ़ेक्ट पुलिस का फास 
करता है। दोनों प्रीकेक्टों को प्रेज़ीडेन्ट ही मंत्री की सलाह से नियुक्त करता है । 
स्युनिसिपल कौन्सिल में ८० मेम्बर हैं। नगर २० भागों ( २४४:०5 ) में बँदा 
हुआ है। बोस भागों के बीस मेयर हैं। नगर की फौन्सिक ही इस प्रान्त का 
कास करती है। नगर कोन्सिक बजट आदि पास करती है। परन्तु नगर के शासन 
पर इसका कोई अधिकार नहीं है| 


( ७९ ) 
&-फ्रान्‍्स के औपनिवेशिक राज्य 


“किसी राष्ट्र की सहृदयता का पता हस उसकी औपनिवेशिक नीति को देख 
कर चला सकते हैं?!-.-टोकेवील । 

फ़ान्स के औपनिवेशिक राज्य सारे रुसार में फैले हुए हैं। यह संसार का 
प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्र है। फ्रान्स का क्षेत्रफल केवल २,००,००० वर्ग मोल है । 
परन्तु फ्रान्स का तिरंगा झंडा यूरोप से बाहर लगभग दस लाख बगे सील में फहराता 
है। फ्रान्स की जन-संख्या केवल ३,९०,००,००० है परन्तु इसके डपनिवेशों की जन- 
संज्या लगभग ६,००,००,००० है। 

फ्रान्स और इंगलेंड भी संसार के दो बड़े शक्तिशाली राज्य हैं जिनके अधिकार 
में बहुत बढ़े उपनिवेश हैं। फ्रांस को उपनिवेशों से बहुत बड़ा छाभ है । कच्चा 
माल इत्यादि के अतिरिक्त इसको जन सहायता भी सिलती है। फ्रान्स की जन-संख्या 
इतनी शीघ्र नहीं बढ़दीं है जितनी कि अन्य देश वालों की । समय समय पर आवइय- 
फताजुसार फ्रान्स अपने राज्य में उपनिवेज्ञों से लोग छा लाकर भर सकता है । 

फ्रान्स और इंगलेंड दोनों ही देशों ने आधिपत्य जमाया, दोनों ने भारतवर्ष 
को पाने का प्रयक्ष किया। दोनों ही ने अट्वारहवीं शताब्दी के मध्य में क्षति 
डढाई । एक को जीत के कारण दूसरी को ऋान्ति के कारण । 

इं गलेंड का ओपनिवेशिक राज्य सोदागरों के परिश्रम का फल है, परन्तु फ्रांस 
के औपनिवेशिक शासन सरकार के प्रयत्र द्वारा प्राप्त हुये हैं । गत पाँच शताश्दियों 
का इतिहास फ्रांस के इतिहास से भरा हुआ है । जहाँ देखिये क्रांस साजूद है। इसका 
इतिहास भरा पूरा है--चितकबरा हो गया है । ,फ्रान्स ने युद्धों में विजय भी प्राप्त की 
है, ओर हार भी खाई है । इसको सफलता भोी प्राप्त हुई है ओर घोर क्षति भी उडानी 
पड़ी है। इसका डंका भी वजा है और इसको नोचा भी देखना पड़ा है। इसके 
इतिहास ने सारी मनुष्य-जाति पर अपना मोहिनी मंत्र डाला है। ,क्रान्स के बिना 
इतिहास की पूर्ति नहीं होती है। इसका फारण है कि यट्ट यूरोप के बिल्कुल मध्य 
में बसा हुआ है । दूसरा कारण है यहाँ के निवासियों का जोशीलापन । किसी राष्ट्र 
के इतने पड़ोसी नहीं हैं जितने क्रान्स के ! 

सोलहवीं शताब्दी में फ्रान्स की शक्ति बढ़ी चढ़ी थो, इस शताब्दी में 
अनेकों राष्ट्र उपनिवेश प्राप्ति के छिये घोर यत्न कर रहे थे। परन्तु ,फ्रान्स ने किचित 
विरूग्ब किया परन्तु तब भी इसको बहुत सफलता प्राप्त हुई । सन्‌ १७०० के छग- 


( <० ) 

भग भफ्रान्स के अधिकार में लारेंस झील से उत्तर का सारा देश और पश्चिमी अप्रोका 
का भी बहुत सा भाग था। वह मिसिसिपी वादी को भी अपने अधिकार में करना 
चाहते थे। भारतवर्ष में फ्रान्स का बहुत जल्दी प्रभुत्व फेल गया | तारतम्य युद्ध 
हुये ओर अन्त को पेरिस नगर की सन्धि के बाद सारे देश से हाथ घोना पद्म । 

,ऋान्‍्स ने अपने उपनिवेशों का शासन प्राच्रोन काल के रोमन्‍न्स की भाँति 
किया । उनका अत्याचार सीसा उल्लंघन कर गया था। क्रान्ति के बाद क्रान्स की 
उम्मीदों पर पानी फिर गया था। नेपोछियन के अधः पतन के बाद ऋान्स ने उप- 
निवेशों की ओर पुनः हाथ फैलाना झुरू किया। नेपोलियन स्वयं भारतवर्ष पर 
आक्रसण करना चाहता था। सिश्र तक पहुँच भी गया था परन्तु इंगलेंड की 
चालों के सामने डसको शीश झुकाना पड़ा । 


&--8।28०४० एल्जीरिया 


नेपोलियन के युद्धों से क्रान्स को भारी क्षति पहुँची । फ्न्‍्सीसी उत्तरी भफ्रोका 
पर अपनो दृष्टि रमाये हुए थे । इस देश को जीतना भी कोई किन काम न था । 
सन्‌ १८२७ में पलजीयस के देशी राजा ने ,फ्रानस्सोसी एलची की बेइज्ज़ती करने की 
क्षमा न भोंगी । उसका नगर गोला बारूद से उड़ा दिया गया, एक सेना ने इसको 
अपने आधिपत्य में कर लिया। तदुपरान्त ऐलजीरिया देश फ्रान्स साम्राज्य में 
दासिल कर लिया गया। ऐलजीरिया का क्षेत्रफल फ्ान्स के क्षेत्रफल से कुछ अधिक 
है। इस देश में उपजाऊ मेंदान हैं जो कि बढ़े लाभ के दें । एलजीरिया की आबादी 
लगभग ६०,००,००० है ओर इसमें से दस प्रति शत यूरोपियन हैं। इन देश- 
वासियों का मुख्य ध्यवसाय खेती बाड़ी और जानवर पालना है। यह देश बहुत 
सा खाद्य पदार्थ क्लरान्स को भेजता है। दोनों देशों में अवाध व्यापार ( 770९ 
४४०6 ) है। परन्तु चोनी और तस्वाकू पर कुछ चुंगी देनी पड़ती है । 

ऐल्जीरिया फा शासन एक गवर्नर जनरक करता है जिसको कि राष्ट्रपति 
देशी मंत्री की सलाह से नियुक्त करता है । देशी मंत्री के निरीक्षण में गवर्नर जनरल 
सेना और पुलिस का शासन करता है | वह वार्षिक आय व्यय अनुसान पत्न तस्यार 
करता है वासतब में फ्रेंच पालियामेन्ट ही उसको तथ्यार करती है परन्तु यह राष्ट्रीय 
बजट का अंश नहीं होता है। पेरिस में भेजने से पूर्व बजट पर अर्थ समिति और 
सुपीरियर कोन्सिल में विवाद होता है। गवरनर जनरल की सद्दायता के लिये दो 


( <१ ) 

कौन्सिर्े होती हैं--एक सशहवरा देने वाछी है और दूसरी नियम निर्माण करने 
वाली ( (:005प्रा८४८४८ 470 !0८009४7४४ए८ ) भशहवरा देने वाली कमेटी केवल 
पराभर्श देती है और नियुक्ति स्वीकृत करती है और दूसरी कोन्सिल उच्चतम परिषद्‌ 
($पएुट-०७ (2०पपापटा| ) के नाम से प्रसिद्ध है। इस कोन्सिल में उच्च पदाधिकारी 
होते हैं ओर कुछ फ्रेंच निवासियों के प्रतिनिधि। यह बजट पर बहस करने के 
अतिरिक्त पब्लिक वक्‍्स और प्रान्तीय शासन का निरीक्षण करती है । फ्रान्सीसी 
डउपनिवेशों के प्रतिनिधि तीन संस्थाओं द्वारा चुने जाते है--फ्रेंच लोग, टक्‍्स देने 
वाले, और सुसलमान निवासी। आय ब्यय के समस्त प्रश्न अथे समिति (वार्ता 
4०६८६०४४०४ ) तय करता है । बजट में संशोधन भी कर सकती है । 

ऐल्जीरिया तीन प्रान्तों में बैँंटा हुआ है ( एडजीयस, ओरन ओर कोनन्‍्स- 
टेन्टाइन )। प्रत्येक प्रान्त का शासन एक प्रीफरेक्ट और कोन्सिल द्वारा होता है। 
पर शासन प्रबन्ध बहुत कुछ क्रान्सीसी प्रान्तीय शासन से सिलता जुलता है। 
एलजी रिया में सताधिकार केवल फ्रेंच निवासियों को दिया गया है । सन्‌ १९१९ के 
बाद नागरिक अधिकार उन प्तिपाहियों को भी दिया गया जिन्होंने कि महायुद्ध में 
भाग लिया था और जिनकी अवस्था पच्चीस वर्ष को है। एथ्वी-पतियों को और 
जो छोग पढ़ लिख सकते हैं डनको भी सताधिकार दिया गया है। गवनर जनरल 
अपनी फोन्सिल में कुछ मेम्बर खयं भरती करता है। फ्रान्स की भाँति प्रान्त भी 
ऐरोन्डिसमेन्ट और कम्यून में बेंटा हुआ है । 

फ्रान्स ने एल्‍्जीरिया में बहुत बड़ी सेना रख छोड़ी है। फ्रेंच लोग देशी निवा- 
स्ियों को सेना में काम करने के लिये वाध्य कर सकते हैं । 


8--ट्यूनिस ( एंड ) 


फ्रेंच लोग ऐल्जीरिया पर अधिकार स्थापित करने के पश्चात्‌ टयूनिस की 
और बढ़े । अन्य युरोपीय जातियों ने इसके सागे में कुछ बाघाये न डालीं । विशेषकर 
जर्भन छोग सन्‌ १८७० के युद्ध के पश्चात्‌ फ्रेंच उपनिवेश नीति की सराहना करने 
छगे ताकि डनको अव्सेस छोरेन ( .0६४८०९८-,०४०४॥९८ ) भश्रान्त के खो जाने की 
चिन्ता न सतावे | सन्‌ ३$८८॥ में फ्रेंच छोगों ने ट्यूनिस पर हसला किया और 
उसको रक्षित राज्य बनाया ( 770:७८८०८००८० ) ॥ यह अभी तक रक्षित राज्य ही 
सम्नझ्ना जाता है परन्तु वास्तव में यद्द फ्रेंच उपनिवेश दे । 

११ 
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ट्यूनिस की जाबादी २० काख से अधिक है। १० प्रतिशत के लगभग 
यूरोपीयनस की जन संख्या है। देशो निवासी अधिकतर मुसलमान हैं। अनेकों 
उपजाऊ धाटियाँ हैं। शेष प्रथ्वी रेगिस्तान है जिसमें कि खजूर पेदा की जा 
सकती है । यहाँ पर कुछ कानें भी हैं । फ्रेंच लोगों ने अधिकृत सेना (0८८ए७ब४०७ 
87779) रख छोड़ी है जिसके कुछ रेजीमेन्ट देशी निवासियों के हैं । 

ट्यूनिस देश के अधिकारी अभी तक बे राजे हैं (8९८५ ० ०४5), परन्तु 
वास्तव में समस्त अधिकार एक “रेज़ीडेन्ट” (]२०७४०८४८) के द्वाथों में हैं जिसको 
कि फ्रांस का राष्ट्रपति विदेश संत्री की सराह से नियुक्त करता है। रेज़ीडेल्ट 
जनरल ट्यूनिस के मंत्री मंडल में विदेश मंत्री का पद छेता है। इसके अति रिक्त 
दस अन्य मंत्री होते हैं जो कि भिन्न भिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। नास सात्र 
के छिये उनकी नियुक्ति बे आफ़ द्यूनिस (8८9 ०६ 7४०७) के द्वाथ में है परन्तु 
वास्तव में रेज़ींडेन्ट जनरल ही 'फ़ारेन आक़िस! (7072४7 ००८८) फी परासर्श 
से डनको नियुक्त करता है । 

सन्‌ १९२२ में ट्यूनिस “प्रांड कोन्सिल”” (57270 (2०००८) नाम की एक 
पालियामेन्ट की स्थापना हुई । इसके दो भाग हैं । एक भाग में फ्रांसीसी छोगों के 
प्रतिनिधि हैं ओर दूसरे भाग में देशी निवासियों के | फ्रान्सोसी विभाग के प्रतिनिधि 
खुनने की विधि का निर्णय रेज़ीडेन्ट स्वयं करता है परन्तु देशी विभाग में छोटी 
कफोन्सिलों के मेम्बर आते हैं और कृषि, ध्यवलायिक, और तिजारती संघ्थाओं के भी 
अतिनिधि, कुछ आते हैं। प्रांड कोन्सिल का बजट पर- पूर्ण अधिकार है परन्तु आदेश- 
युक्त (/५709८079) विषयों पर फोन्सिल का कुछ अधिकार नहीं है--उदाहरणार्थ 
सरकारी ऋण पर सूद शरह, रेज़ीडेन्ट जनरल का वेतन, इत्यादि इत्यादि। ट्यूनिस 
आान्तों में नहीं बेंटा हुआ है वरन्‌ छोटे छोटे ठुकड़ों (70८४005) में | प्रत्येक हुकड़ा 
एक “कन्ट्रोलर' ((:००८:०।८४) के अधिकार में है। प्रत्येक दुकड़े की कौन्सिल है 
और इस कोन्सिल का अपने भाग के व्यय पर कुछ अधिकार है। 


०--मरक्को ( ०7०८८० ) 


एल्जीरिया की दूसरी तरफ़ सरक्को है। बहुत कार तक यह देश अपनी 
खतंत्रता क़ायम रख सफा। इसका कारण यह था कि तीन राष्ट्र इस स्थान पर 
अपनी निगाह छगाये हुये थे--स्पेन, इंशर्लेड और क्रांस। कोई यह नहीं चाहता 


( ८३ ) 


था कि सारा देश फिसी एक आदसी के हाथों में आ जाय । सन्‌ १९०४ में (गर्लेंड 
और फ्रांस में समझौता हो गया । इस समझौते के अनुसार फ्रांस को मरकों देश 
चर शासन करने का अधिकार सिर गया। कुछ काल बाद स्पेन से भी समझोता 
हो गया जिसके अनुसार स्पेन वालों को मरकों के कुछ समुद्री तट दे दिये गये 
और फ़ान्स अब सरकों का शासन करने में स्वतंत्र हो गया। इसी समय जर्मन 
सरकार ने यह पन्न भेजा कि वह ऐंगलो-फ्रेंच-स्पेनिश सन्धि से वाध्य नहीं है । 
हससे परासर्श नहीं ली गई है। जर्मन वालों की इस धमकी से लड़ाई छिड़ने वाली 
ही थी। परन्तु तुरन्त ही अन्तर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, जिसने कि यह 
तय किय्रा कि सुल्तान को स्वतंत्रता रहेगी और समस्त देशों को अवाध व्यापार 
(#/€९ [770८) का अधिकार है। जर्मन लोग इस सन्धि से सन्‍्तुष्ट न हुए । सन्‌ 
१९११ में फ़ेसर ने सरको के एक बन्दरगाह को हथियार बन्द सेना भेजी । जन 
कछोग वास्तव में सरको पर अधिकार स्थापित करना नहीं चाहते थे परन्तु वास्तव 
में वह फ़ान्स के अन्य उपनिवेशञों से तिजारत करने के अधिकार चाहते थे। फ्रेंच लोगों 
ने जमेनी को विघुवत रेखा (:0०३८०४) के पास का कुछ देश दे दिया और फ्रांस को 
मरक्को पर शासन फरने का अधिकार मिल गया। मरको फ़ान्स का रक्षित राज्य 
घन गया । उसी वर्ष स्पेन और फ्रांस ने मरको देश का बटवारा कर लिया । 

2रोपीय राष्ट्रों के हृदयों में मरको अब भी खटकता रहा। महायुद्ध के 
बाद ही फ्रेंच लोग मरक्ो पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर सके । जभनी को जो कुछ 
रियायतें १००६ और १९११ में मिल गई थीं उन सबसे उसको हाथ धोना पड़ा । 

मरक्को अब तीन भागों में ब्रेंटा हुआ है--टेन्जीयर जिसका शासन एक अन्त: 
राष्ट्रीय कमीशन द्वारा होता है । रूस सागर ( ॥(०५४८०४४॥९०४० 524 ) के किनारे 
का देश स्पेन के हाथ में है, ओर देश का शेष भाग फ्रांसीसियों के हाथ में है। 
फ्रेंच भाग का क्षेत्रफल फ्रान्स के बराबर है ओर इसकी आवयादी रूगभग साठ लाख 
है । इस देश का शासन अभी तक सुह्तान के नाम से होता है जो कि नागरिकों 
का धर्म रक्षक है । परन्तु १९५१२ से मरको का शासन रेजीडेन्ट जनरक द्वारा होता 
है जिसको कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यहाँ पर मंन्रीमंडलू तो 
अवश्य है परन्तु कोई कौन्सिल नहीं है । 

एल्जीरिया, ट्यूनिस और मरक्को के अतिरिक्त फ्रांस में और बहुत सी धरती 
है । सहारा रेगिस्तान फ्रान्स के हाथ में है । परन्तु देश का यह भाग किसी अर्थ 
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का नहीं है । अफ्रीका की अन्य ए्रथ्वी भी फ़ांस के हाथों में है जैसे कि सेनीयक 
( 3९४८४ ), गिनी ( 5एं॥९4 ), आइवरी कोस्ट ( [ए०7ए (०8४६ ), डाहोमे 
( [049०0079 ), नाइगर देश ( 'प&67 रिव्ड्टाणा ); सोमाछी कोस्ट ( $0॥74॥ 
(०४७ ), इन सब देशों की आबादी छूग भ्रग १३० छाख है । कांगो का भी 
बहुत बड़ा भाग फ्रांस के हाथ में है जो कि बहुत मुल्यवान है और बढ़े काम का 
है । वारसाई सन्धि के अनुसार जननी के टोगोलेन्ड और क्तीरून ( 708०्र7व॑ 
भय (:बगाधएए०) भी फ्रान्स के हाथ में हैं । 


0--मेडागास्कर ( ७082298८47 ) 


पूर्वीय किनारे पर मेडागाश्कार द्वीप है । इसका क्षेत्र फल फ़ांस से अधिक 
ही है। लगभग दो शताब्दी हुए फ्रांस ने इसको अपने अधिकार में ले लिया था परन्तु 
कुछ फाछ बाद उसको छोड़ दिया । उसके बाद सन्‌ १८९६ तक यह फ्रांस का रक्षित 
राज्य रहा । तदुपरान्त यह फ्रांसीसी डपनिवेश बन गया है । मेडागास्कर की 
जन-संख्या छगभग चालीस लाख है परन्तु इसमें फ्रान्सीसियों फी जन संख्या 
केवल १७००० है। मेढागास्कर का शासन गंवनेर जनरल के हाथ में है जो 
कि ऋनन्‍्सीसी उपनिवेश संप्नी के आदेशानुसार काप्त करता है। गवनेर जनरल 
की सहायता के लिये एक परामर्श समिति ( 80938079 (०८! ) है और एक 
अर्थ समिति (मंधब्यलंब १००६४०४०7 ) भी है । द्वीप प्रान्तों में विभाजित 
है । प्ल्येक प्रान्त का शासन फ्रान्सीसी कमिशनर के हाथ में है । 

एशिया के अनेकों भागों में फ़ान्स का आधिपत्य लगभग ३०० वर्ष से 
है । सन्‌ १७६३ की पेरिस सन्धि के अजुसार क़रान्सीसियों को आरतवर्ष के अधिकार 
से हाथ धोना पढ़ा परन्तु कुछ नगर अब भी फ़ान्स के द्वाथ में हैं जैसे कि पांडिचेरी 
और फारोमंडल तट । उस समय से अब तक फ्रान्स अपना अधिकार नहीं 
बढ़ा सका है। फ़ान्सीसी लोगों ने इंडोचाइना में भी अधिकार जमा छिया 
है। इसके पाँच भाग हैं--कोचीन चीन, केम्बोडिया, अनास, टोन्किन, ओर 
छाओस ( (2०८गं। (फ॥रं॥, 0बणए०व०, शचैयाबा॥, ैंग्तात भय 905 ) 
इन प्रान्तों के उत्तर में चीन है और पश्चिस सें सियाम (शा) । इन देशों 
की कुछ जन-संब्या लगभग दो करोड़ है। कोचीन चीन उपनिवेश है और 
शेष सब रक्षित राज्य हैं। परन्तु सारे देश के लिये एक गवनेर जनरल है, कोचीन 
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में एक डपरावनर है और अन्य भागों के लिये एक रेज़ीडेन्ट है। गवर्नर की 
सहायता के लिये एक सुप्रीम कोन्सिल है । समस्त इन्डोचीन के लिय्रे एक ही आय- 
व्यय अलुभ्नान पत्र है ॥| 

सिरिया भी फ्रांस का संरक्षण युक्त शासन है । यह देश टर्की राज्य की सीमा 
पर है जिसकी जन-संख्या ३० छाख है और क्षेत्रफल लगभग साड हज़ार वे सील 
है। इस देश के निवासी अधिकतर अरब लोग हैं और अरबी भाषा बोलते हैं । 
परन्तु कुछ परदेशी भी रहते हैं। पेशा अधिक्रतर कृषि का होता है। फ्रांस ने देश 
की रक्षा के छिये एक सेना रख छोड़ी है और फ्रांस के अधिकारी ही यहाँ का शासन 
करते हैं । इसके शासन फी सूचना अन्तर्राष्ट्रीय संघ को देनी पड़ती है। 

रक्षित राज्यों के अतिरिक्त उपनिवेशों के प्रतिनिधि पालियामेन्ट में आते 
हैं । इंगलेंड ने ऐसी सुविधायें अपने उपनिवेशों को नहीं दी हैं । किलीपाइन्स और 
पोर्टोरोको ( 9]॥79ए7०५ थार्त॑ 07:0० ०८० ) देश अम्तरीका की प्रतिनिधि 
सभा में अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं; परन्तु यह प्रतिनिधि अपना सत प्रकट नहीं 
कर सकते हैं | परन्तु फ़ान्स में उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का पूर्ण मताधिकार है । 
अव्जीरिया के अतिरिक्त अन्य उपनिवेशों से चार सेनेटर ओर दस डिप्टी आते हैं । 
यह प्रतिनिधित्व क्षेत्रफल जन संय्या के आधार पर नहीं है वरन्‌ सनसानी है । 
रीयूनियन, सार्टीनिक, गुआडालूप (२०प७१09, 'शै॥7पंग्रावुप९ बाते (5७४०४००००७००) 
प्रत्येक उपनिवेश एक सेनेटर और दो डिप्टी भेजते हैं, फ्रान्लीसी भारत एक सेनेटर 
ओर एक डिप्टी सेजता है। सेनीगल, गियाना ओर कोचीन चीन एक एक डिप्टी 
भेजता है परन्तु सेनेट में इनका कोई प्रतिनिधि नहीं आता है। अन्य किसी डप- 
न्विश का प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया गया है। फ़लान्सीसी निवासी ही इन 
अतिनिध्रियों को चुनते हैं। कुछ देश-वासियों को भी सताधिकार दिया गया है 
परन्तु वह सम्झान सरूप इसका प्रयोग नहीं करते हैं । 

यह प्रतिनिधित्व ठीक नहीं है। मेडागास्कर जैसे बड़े उपनिवेश' को कुछ अति- 
निधित्व प्राप्त नहीं है। जिन उपनिवेशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त भी है वह केत्रछ अपना 
सत प्रकट कर सकते हैं । ३०० मेम्बर के सेनेट में और ६०० मेम्बर के चेम्बर में उप- 
निवेज्ञों का इतना थोड़ा प्रतिनिधित्व क्या कर सकता है? फ्रान्सीसी शासन सरकार 
फो या तो अ्तिनिधित्व सब अधिकृत राज्यों को देना चाहिये या किसी को नहीं। 
स्पेन और पोर्चुगल राष्ट्रों ने समस्त उपनिवेशों को प्रतिनिधित्व अधिकार दिया है । 
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डपनिवेशों के चार सेनेटर और दस डिप्टियों की कमेटी पेरिस में बैठती थी 
जो कि उपनिषेश मंत्री को समय ससय पर परामश देती थी । कुछ वर्ष पश्चात्‌ तीन 
परासश समितियाँ घनीं जो कि उच्च उपनिषेश कोन्सिल (हा 0००फांश॑ 
(०घ्गणं ), अर्थ कौन्सिल ( 7700007४८ (7०एाटा ), उपनिवेश धारा कौन्सिल 
( 0०प्ञलों ० (007० रण |6६8४४४०7 ) के नाम से पुकारी जाती हैं। हर 
कोन्सिल का कार्य-क्षेत्र भिन्न है । 

उपनिवेश संत्री ही सारे उपनिवेज्ञों को देख भाल करता है। वह अन्य 
मन्त्रियों की तरह सभा को उत्तरदायी है । फ्रेंच उपनिवेश मंत्री सडल ( लाए 
(००४4 ७४:४9 ) का संगठन बहुत भरी प्रकार हुआ है। इसके अनेकों विभाग 
( 877८०ए% ) हैं। प्रत्येक विभाग का किसी एक उपनिवेश से सम्बन्ध नहीं 
है। बरन्‌ सारे उपनिवेश्ञों के किसी एक शासन शाखा की देख भाल करती है--- 
डउदाहरणार्थ डपनिवेश अर्थ, व्यवसाय्र, तिजारत इत्यादि | बहुत सा काम इन्हीं 
विभागों द्वारा होता है । 

कुछ उपनिवेशों का शासन संशोधन केवल फ्रान्सीसी पालियामेन्ट ही कर 
सकती है । इस प्रकार के तीन उपनिवेश हें--मार्टीनिक, गुआडालूथ और 
रोयुनियन । परन्तु अन्य उपनित्रेशों का शासन संशोधन राष्ट्रपति उपनिवेश मंत्री 
को सलाह से हो सकता हे। इल अन्तर से कोई विशेष लाभ नहीं हैं क्योंकि 
समस्त उपनिवेशों का शासन समान रूप से होता है। किसी फ्रेंच उपनिवेश का 
आस्ट्रे छिया या दक्षिणी अफ्रीका की भाँति विधान नहीं है । 

किसी फ्रेंच उपनिवेश को स्वतंत्र अधिकार नहीं है प्रत्येक उपनिवेश्ञ में 
शासन प्रबन्ध का भार एक गवर्नर जनरल या गवनेर को सोंपा गया है। यह 
गवर्नर फ्रान्सीसी शासन सरकार ( ृठगा० 5०0एथणा7९१८ ) का ऐजंट होता 
है और प्रान्तीय शासन का अध्यक्ष । उसकी सहायता के लिये एक सेफ्रेटरी 
जनरल ( 5९८7८४३:५ 0८7८/४ ) होता है। गवरनंर के प्रान्तों में एक कोन्सिल 
होती हे जो कि केवल सलाह देती है। भिन्न भिन्न अधिकृत देशों में इसकी बनावट 
में किचित्‌ भेद है । गवर्नर को इन कोन्सिलों से परासशे केना आवश्यक है परन्तु 
उनके निर्णय से बाध्य नहीं है। यह कोन्सिक ही शासन कोर्ट का काम करती है। 

ऋन्‍्स के उपनिवेशों में ब्यवस्थापिक सभायें भी हैं। इनमें अधिकतर 
निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कुछ देशवासियों को भी मताधिकार दिया गया है। 
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परन्तु बहुत से मताधिकार प्रकट करना अप्रतिष्ठा समझते हैं। कौम्सिछ बजट पर 
- बोद करती है और गवनंर चाए तो कोन्सिल के निर्णय का निषेध कर सकता है । 
पूर्व में अफ़ुसर लोगों की नियुक्ति सनमानी होती थी । फिर उन्होंने लिविल 
नोकरों में से अफ़सरों को भर्ती करना शुरू किया। यह विधि भी सन्तोषजनक 
प्रतीत न हुईं । अन्त में यह निइवय फ्िया गया कि अफ़सरों की विशेष शिक्षा 
के लिये फकालिज खोला जाय। सन्‌ १८८८ में इस प्रकार का एक स्कूल खोला गया 
जोकि “ईकोल कोलोनियेल” ( 7८0]० (०0॥०७,४८ ) के नाश्ष से प्रसिद्ध है। इसमें 
दो वर्ष की पढ़ाई है। तदुपरान्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात्‌ अफ़सरों की 
नियुक्ति होती है । 


स्वीटज़रलेंड ($शाशांक्षात ) 


१-पूवे परिचय 

स्वीटज़रलैन्ड स्वीस संघ ( 59455 (:002८0९74४०० ) के नाम से असिद्ध 
है । इस देश को संसार की राजनैतिक परीक्षा का स्थान (?०[घं८र्श 449072:०7७) 
ऋहना अत्युक्ति न होगा। ( १ ) जनता को भ्रस्तावना आर निर्णय ( [79६907९ 
भगत २७९८८८००ए७॥7) ) के अधिकार दिये गये हैं । यह देश इन दोनों विधियों 
का जन्स-स्थान है। (२) इसके अतिरिक्त इस देश के कुछ हिस्सों में प्रजा स्वयं 
अपना शासन करती है| यहाँ पर किसी प्रकार को प्रतिनिधि सभायें नहीं हैं । 
जनता को भहतोी सभा ही अपनी केन्टन के लिये नियस निर्माण करती है । इस 
अ्रकार के अजा तंत्र को अंग्रेज़ी भाषा में 'डाइरेक्ट डिसाफ्रसी! ( 7९०६ 670- 
०7४०५ ) कहते हैं। प्राचीन काल में भो डाहरेक्ट डिसाक्रेसी थी, परन्तु आधु- 
निक समथ में केवल प्रतिनिधि प्रजातंत्र राज्य हैं। स्त्रीटज़रलेन्ड में इस प्रकार के प्रजा- 
तंत्र को लिन्डस गिभिन्‍्डी! ( [70०5 "वागशंाती ) कहते हैं। इस प्रकार के 
अजातंत्र हम को प्राचीन काल के पेथिनियन एक्लोज़िया और रोसन कमीशिया 
सेन्चूरियारा ( ॥८ल्यांबय सिट्लेट्से3 बगावत पिता (20709 (.९१४पा०४७ ) 
का स्मरण कराता है । ( ३ ) इस देश में दुलू बन्दी के दोष बहुत ही कम हैं ( ४ ) 
आन्तों को अपना स्वतंत्र शासन करने का पूर्ण अधिकार है। यही इस देश के प्रजातंत्र 
राज्य की सफलता का कारण है ( ५ ) यहाँ के प्रबन्धक वर्ग में हम नई नई बातें 
पाते हैं । यह प्रवन्धक वगे न तो पार्लियामेन्टरी ही है जैसा कि इंगछेड में है और न 
अमरीका की भाँति प्रेज़ीडेन्शियल ही है वरन्‌ कछोजियेट है। इस प्रथा को बहुत 
सफलता प्राप्त हुई है। अन्य देशों ने इस का अनुकरण किया परन्तु सफल न हुए । 

स्वीटज़रकैण्ड तीन शक्तिशाक्ली राष्ट्रों के बीच में बसा हुआ है--क्रांस 
जर्मनी और इटली । इस फा क्षेत्रफल यूरप के अन्य राष्ट्रों से बहुत ही छोटा है । 
इस देश में अनेकों जातियों का सम्सिश्रण है। अधिकतर छोग जमेन भाषा बोलते 
हैं, परन्तु कुछ छोग फ्रेन्च और इटेलियन फी बोली भी बोलते हैं । इस कारण स्वीट- 
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ज़रलेन्ड की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है । इस देश के लोग भिन्न भित्र मतों के अनु- 
यायी दैं। उन के धर्म विचार भी भिन्न हैं। बारह केन्टनों में प्रोटेस्टेन्ट धर्मानुयायी 
बहुमत में हैं और शेष दस में केधालिक मत वाले बहुमत में हैं। इस प्रकार इस 
देश को एक सूत्र में बाँघने के लिये इन तीनों ( घर्म, भाषा, जाति ) में से कोई भी 
साधन प्रस्तुत नहीं हैं । परन्तु तब भी इन लोगों में एकता है, पररुपर विरोध इन 
को छू तक नहीं गया ओर सखदेव राष्ट्र के लिये जो जान देने को तय्यार हैं। 

छगभग ६०० वर्ष हुए आल्पस घाटी की तीन केन्टनों ने संघ बनाया जिससे 
कि उन की शत्रुओं से रक्षा हो सकी | कुछ काल बाद दस अन्य केन्टन इस संघ 
में आकर मिल गई और एक बड़े संघ 'कन्फ्रोडरेशन! ( 00प्र८१८/शध०० ) की 
स्थापना की गई । समय समय पर शज्रुओं के घोर आक्रमण हुए परन्तु इन छोगों ने 
डनका वीरता से सामना किया। शत्रु समर में पराजित हुण। सन्‌ १६५८ की 
चेस्टफ़ालिया सन्धि ( [४९४८४ ० एछ८४८छाशा4 ) ने इस देश को स्वतंत्रता 
स्वीकार कर ली। परन्तु शासन सरकार का भरी भाँति संगठन न हो सका प्रत्येक 
केन्टन अपना अपना स्वतंत्र शासन करता था। विपत्ति काल में आवश्यकता पड़ने 
पर इन केन्टनों के डेलीगेटों की एक कांग्रेस या डाइट आमंत्रित की जाती थी। 
परन्तु इस सभा में निणेय एकमत ( [77977707005 ) होना चाहिये था । डेलीगेट्स 
समय ससय पर सभा करते थे। उनके निर्णयों से केन्टन बाध्य नहीं की जा 
सकती थी, न उन्त के निणेय को कार्यान्वित करने के लिये कोई फ़ेडरल कार्य- 
कारिणी ही थी । 

सन्‌ १७९८ में क्रान्सीसी सेनाओं ने देश को अपने अधिकार में ले लिया । 
देश का संगठन क्रान्सीसी प्रथा के अनुसार किया गया। केन्टनों को हटाकर 'हेल्वेटिफ 
रिपब्लिक' ( ४०४८ 7१०७ए७४१० ) को स्थापना की गई, स्वरीटज़रलेंड वालों 
को स्वयं शासन करने का अधिकार नाम मात्र के लिये सोंपा गया परन्तु वास्तव में 
फ़ान्स ही सब कुछ करता था | स्त्रीटज़रलेंड वाले अपनी इस परतत्रंता अथवा सान- 
हानि से बहुत रूष्ट हुए । फल स्वरूप देश भर में विद्रोह की अभि भड़क उठी । परन्तु 
जिसकी रादी उसको मैंस को कट्टावत सदेव चरितार्थ होती है । एक छोटा सा देश 
स्वीटज़रलेंड शक्ति शाली राष्ट्र फ़रान्स के विरुद्ध क्या कर सकता था। उनका विद्रोह 
ऋरता से शान्त किया गया । सन्‌ १८०३ में नेपोछियन ने यहाँ पर शान्ति स्थापना 


करने का प्रय्ष किया। उसने पुरानी रीति के अज्ुसार फॉँग्रेस का पुनः संगठन 
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किया । एक फ़ेडरल कांग्रेस की भी स्थापना की जिसमें सारे केन्टनों के प्रतिनिधि 
आते थे। नेपोलियन के पतन के बाद उसके स्थापित किये हुए शासन का भी 
पतन हुआ | 

सन्‌ १८१५ फी चीना कांग्रेस ( (.०887०5६ ० ५१९४४५ ) ने संघ में कुछ 
और केन्टन मिला कर उनकी संख्या २२ कर दी। स्वीटज़रलेंड वालों को अपनी 
इच्छानुसार शासन संगठन करने का अधिकार भी दिया गया। केन्टनों को अपनी 
स्बोई हुईं स्वतंश्रता मिलीं । कांग्रेस के अधिवेशन निश्चित सस्यय पर होने लगे । 
इस कांग्रेस की एक फार्य-कारिणी थी जिसको कि केवल युद्ध के समय ही समस्त 
अधिकार थे । नेपोलियन के विरुद्ध सारे यरप में संकीर्णता की लहर दौड़ गई थी । 
प्रजातंत्र वाद का जैसे अन्त हो चला था। स्त्रीटज़रल्ंड जैसा देश भी इस उदासीन 
वृक्ति से छुटकारा न पा सका। सन्‌ १८४७ के “सोन्दर बन्द युद्ध (50900 8प7० 
एछए५+) तक डसकी गाड़ी ल़कती रही । यह युद्ध केवल यृूह-कलह था, आभ्यन्तरिक 
युद्ध था। केथालिक धर्मानुयायियों ने प्रोटेस्टेल मतावलम्धियों के विरुद्ध आन्दोलन 
किथा था। केथालिक सोन्दर बन्दु संघ ने फ़ान्स और आरिट्रिया से सहायता की 
प्रार्थना की । प्रोटेस्टेन्ट छोग कॉँग्स में अधिक संख्या में थे । इस अधिकार के प्रयोग 
में उन्होंने सोन्दर बन्द ग़र क्रानूनी घोषित कर दिया। युद्ध हुआ और सोन्दुर बन्द 
संघ भंग कर दिया गया। 

युद्ध समाप्त हो जाने के पदचात्‌ नये विधान की आवश्यकता पढ़ी जिसके 
अनुसार अरूप संख्यक जातियों को भी अधिफार दिये गये । कांग्रेस की एक कमेटी 
ने १८४८ में एक विधान निर्माण किया जिसको कि देश ने स्त्रीकार कर लिया। 
केन्टनों का संगठन भी प्रकार हुआ और उनको एफ सूत्र में अच्छी तरह से बाँधा 
गया । संयुक्त शासन पद्धति की स्थापना करने का प्रयत्न किया गया। केन्टन अपने 
अधिकारों में से न्‍्यूनाधिक नहीं करना चाहते थे। परन्तु जनता इस शासन विधि 
की डपयोगिता समझ गई थी। सन्‌ १८७२ के विधान संशोधनाजुसार अधिकांश 
अधिकार एक संयुक्त राष्ट्रीय शासन-कारिणी को दिये । इस विधान के अनुसार ही 
आज स्वीट्ज़रलैंड का शासन हो रहा है । 

विधानालुसार केन्टन के नागरिक संयुक्त राष्ट्र के भी नागरिक हैं। नागरिकों के 
अधिकार विधान पत्र में जगह जगह पर स्वीकृत कर ढछिये गये हैं। राष्ट्रीय सरकार 
अपनी इच्छाजुसार परदेशियों को नागरिक बना सकती है । वास्तव में केन्टन ही अपने 


(६ ६६ ) 
अपने नियस बनाती हैं। समस्त नागरिक न्याय की दृष्टि में समान हैं | उनको पूछ 
धार्मिक स्वतंत्रता है। 
विधान संशोधन दो प्रकार से हो सकता है। ( १ ) फ़ेडरल कांग्रेस विधान 
संशोधन का प्रस्ताव पास करे (२) या ५०,००० जनता विधान संशोधन के लिये 
अस्तावना करे। परन्तु संशोधन प्रस्ताव जनता की स्वीकृति प्िना पास नहीं 
हो सकता । 


२-केन्टनों का शासन 


सवीटज़रलेन्ड संघीय गण तंत्र ( ८०१९:० २८७०प७॥८ ) राज्य है। इसमें 
२२ केन्टन हैं। इन केन्टनों को पूण अधिकार औरर स्वतंत्रता है । केन्टनों को अपने 
रक्षित विषयों ( (१०४००ए८४ $09]०८८७ ) में पूर्ण अधिकार है। सब केन्टनों के 
भिन्न भिन्न विधान हैं । डन सब को अपनी इच्छानुसतार अपना अपना विधान बनाने 
का अधिकार प्राप्त है। परन्तु डनको तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है :--( $ ) 
केन्टन का विधान प्रजातंत्री होना चाहिये, ( २) विधान के लिये केन्टन की जनता 
से स्वीकृति लेनी आवश्यक है और (३) केन्टन का विधान संघीय विधान के नियमों 
के विरुद्ध नहीं होना चाहिये। 

सवीटज़रलैंड में १५ पूणे केन्टन हैं और छः अधे केन्टन ( एक पूण केन्टन 
को दो भागों में बाँटने से दो आघी केन्टन बनती हैं ) । केन्टनों में विभिन्नता है । 
कुछ केन्टनों का क्षेत्रफल २५०० वर्ग सील है और कुछ का केवल १४ वर्ग मील है । 
सब से बड़ी केन्टन बर्न ( 8८:7० ) की जन संख्या ६६ छाख है और सबसे छोटी की 
आबादी केवह १३००० है । केन्टनों को जन संख्या शासन के आधार पर हस कई 
भागों में बाँठ सकते हैं |-- 

( $ ) छेन्डस गिमिन्‍्डी केन्टन ( [,87005 82०णांध्णती (७7:095 ) 
जहाँ पर की ससस्त जनता की सभा ही नियम निर्माण करती है । इस प्रकार की 
स्वीटज़रलड में छः केन्टन हैं । 

( २ ) दस पूर्ण केन्टनों में ओर १ आधी केन्टन में व्यवस्थापिका सभा 
द्वारा निर्भित समस्त नियमों पर जनता निर्णय होना चाहिये । 

( ३ ) छः पूर्ण केन्टन और १ अर्ध केन्टन में जनता की कुछ नियमित संख्या 
की प्रार्थना पर जनता निर्णय की आज्ञा दी जाती है। 
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( ४ ) फ्रीब्ग (77८४ए07०४ ) की केन्टन में किसी प्रकार का जनता 
निर्णय या प्रस्तावना नहीं है । 

( + ) लेन्डस गिमिन्‍्डी केन्टनों की उत्पत्ति का हमको कुछ पता नहीं है । 
इसका कुछ अंश हम प्राचीन काल के जर्मन देश में पाते हैं परन्तु स्वोटज़रलेंड में 
डाइरेक्ट डिसाक्रसी का श्रीगणेश सन्‌ १३०९ में हुआ । अठढारहवीं शताब्दी में ११ 
डाईरेक्ट डिसाफ्रेसी थी। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम भाग में उनकी संझ्या केवछ 
आठ ही रह गई । परन्तु सन्‌ १८४८ के बादु इस प्रकार की केवल छः केन्टन रह 
गई“ । इस प्रकार जनता द्वारा शासित छः केन्टन हें--ऐपेन्जल इन्टीरिथर और 
ऐपेन्ज़ल बाहरी ( 09ए९॥2८ [7६:07 बात॑ 3फएशारटी ४2:८८०४०५ ) अपर 
उन्टरवाल्डन, लोअर उन्टरवाल्डन ( (एल बण्त ॥.0जढटा एिमरापश"छ7007 ), 
डरी और गलारियस ( [7++ 400 (]व्रषत्ाए5 ) । इन छः केन्टनों का शासन पूर्ण 
जनता सभा ( ?09ए/४४ ै५55८०7०/७) द्वारा होता है। इन केन्टनों का शासन 
हमस को प्राचीन काल के ग्रीस और रोस के 'सिटीस्टेट' ( (४४० $:9५८५ ) का स्मरण 
दिलाता है। इन सभाओं में केवल यही दोष है कि पूर्ण जनता को अधिकार नहीं 
है । खियाँ मताधिकार प्रकट करने से नितान्त वश्चित हैं। इन जन-सभाओं को 
बैठक केन्टन के मुख्य नगर में होती हैं। सीटिंग सदेव नगर के बाहर खेतों में 
होती है। सरकार की प्रार्थना करने पर भी सारी जनता सम्मिलित नहीं होती 
है, गो कि वह ससय सप्तय पर अनुपस्थिति के लिये जुर्माना भी करती है। इन 
सभाओं में केवल ३३ प्रति शत जन-संख्या से ७७ प्रति शत तक जन-संख्या उप- 
स्थित रहती है। स्त्रियाँ और बच्चे भी यहाँ पर तमाशा देखने के छिये आते हैं। 
सारा इश्य आमोद प्रमोद का प्रतीत होता है, जैसे कि उत्सव हो रहा हो । जन 
सभा साल में केवल एक वार आमभनत्रित की जाती है और आवश्यकता पढ़ने पर 
विशेष बैठफें भी होती हैं । 

सभा का भ्रथम कार्य है अपनी केन्टन का एक नेता निर्वाचित करना जो कि 
“लेन्डमेन! ( [.,80077277 ) के नाम से प्रसिद्ध है, तदुपरान्‍त सभा एक कार्य 
फारिणी का भी निर्वाचन करती है। सभा 'लेंडरात'” (.97074८ ) नाम की एक 
कौन्सिल भी नियुक्त करती है जिसमें कि कार्य-कारिणी के सदस्य होते हैं अथवा 
ज़िलों के प्रतिनिधि होते दें। जन सभा में पेश होने से पदले सारे बिलों पर लेंड- 
रात समिति में विवाद होता है कोई भी नागरिक किसी नियम के छिये 
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अस्तावना कर सकता है। विधान संशोधन के लिये भो कोई नागरिक प्रार्थना कर 
सकता है । इसको प्रारम्भिक कार्यवाही ( ?:090प्र८घं८ [एग८८ं०० ) कहते हैं । 
लेंडरात सभा के लिये ऐजेन्डा तय्यार करती है। जन सभा ही सवसान्य है। यह 
अफसरों का निर्वाचन करती है, नियस निर्माण करती है, वेतन नियत करती 
है, केन्टन की नीति या पालिसी का निर्णय करती है । कार्य कारिणी फो इस नीति 
का पालन करना पड़ता है। केन्टनों ने अपने अपने विभागों में बढ़ा अच्छा 
काम किया है| इसका वास्तविक कारण यह है मेम्बर लोग राजनीति से प्रेम रखते 
हैं, केन्टनों का क्षेत्रफल विस्तीण नहीं है, जन-संख्या भी इतनी अधिक नहीं 
है कि उसकी सेभाल न हो सके । इस देश में जाति गत स्वार्थ या सॉँगें कुछ नहीं 
है (५८८०४०७व१ ब्79 ९०फ्राएप्रा॥) 0९7९६5४४ 47९ ४४९७६ ) । 

केन्टनों की व्यवस्थापिक सभायं--स्वीटज़रलेंड की केन्टनों मे केवछ एक 
सभा है। इन देशों ने दूसरी सभा की आवश्यकता नहीं समझी। क्योंकि दूसरों 
सभा का कास केवल साधारण सभा के निरंकुश कार्यों पर ब्रेक छगाने का है। 
इस कमी को जनता निर्णय ओर प्रस्तावना दूरी कर देते हैं। इसके अतिरिक्त 
स्त्रीटज़रलेन्ड की जनता अपनी ज़िम्मेवारी को भली भाँति समझती है, वह इलेक्शन 
की चालों और साहित्य के फंदे में नहीं फँसती है। जनता भरी भ्रकार समझ 
बुझकर अपना सत प्रकट करती है। इस कारण प्रधान सभा ( 5९८०७० (:०97797८४ ) 
को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिन छः केन्टनों में जन सभायें हैं वहाँ 
पर ऐजेन्डा तय्यार करने के लिये एक सभा है जो कि प्रधान सभा नहीं कहलाई 
जा सकती । 

जिन केन्टनों में सभायें हैं वहाँ पर जन-संख्या का लिहाज़ करते हुए सदस्यों 
की संख्या बहुत अधिक है। इनमें १०० मेम्बरों से २२३ मेम्बर तक होते हैं । 
भिन्न भिन्न केन्टनों में प्रतिनिधित्व संख्या भी भिन्न है । उनमें $ मेम्बर प्रति ४०० 
के हिप्ताब से १ मेम्बर ४००० संख्या के हिसाव तक आते ह॥। जर्मनी में एक मेम्बर 
६०,००० मनुष्यों के लिये होता है, भारतवर्ष में एक मेम्बर ००,००० जन संख्या 
का प्रतिनिधि होता है। कुछ काल तक केन्टनों में प्रतिनिधित्व १ केन्द्र १ मेम्बर 
के हिसाब से होता था । इस रीति से अत्प संख्यक वालों के साथ अन्याय होता 
था। इस प्रथा के विरुद्ध धोर आन्दोलन हुआ। टिसिटेनों ( ॥45:870० ) में 
विप्छव आारसभ हो गया | सेना की सहायता से विद्रोह की अभि शान्त को गई 
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और तदुपरान्त अज्ुपातिक निर्वाचन ( 77090:पंण्पर्न रि००7९8८ँप्॥नपं०ा ) 
की प्रथा स्थापित की गई । सन्‌ १९१८ में स्वीस संघ ( $955 (07८१९:४- 
धघं०० ) ने भी यह प्रथा स्थापित कर ली। इन सभाओं में बिल अधिक संख्या 
में पेश नहीं होते हैं। _्भाओं को केवल अपने काम से सतछूव है और केवक निरीक्षण 
करती हैं । केन्टनों में कार्य कारिणो के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किये जाते 
हैं। परन्तु यह सदसप्र सदैव अपने को सभा का ऐजन्ट और नोकर समझते हैं। 
परन्तु वाले और फ़ीबर्ग ( ५४]९७ 270 77८९००पए४) में कार्यकारिणी के सदस्यों 
का निर्वाचन नहीं होता है । 


३-जनता प्रस्तावना ओर जनता निर्णय 


(२८९(९४९४पेणफ ध्णवे ्रांपंधधंर८ ) 

राजनीति के एक बहुत बड़े लेखक श्रीयुत सुनरो का कथन है कि 
स्वीटज़रलेन्ड जनता निर्णय और श्रस्तावना का जन्म स्थान है। डाइरेक्ट डिसाफ्रेसी 
बहुत प्राचीन संस्था है परप्तु प्रतिनिधि प्रजाहंश्र (ऐ८७:८६४९००६३४४४० [0९070274८9) 
केवल आधुनिक कार फी वस्तु है प्रतिनिधि सभाओं का उद्घाटन केवल 
मध्य काल ( )/(४00]९ 98८5 ) से हो रहा है । इन प्रतिनिधि सभाओं ने ढीक कास 
नहीं किया है । इनकी व्यवस्थापिक कार्यवाही सन्‍्तोष जनक नहीं है । 

प्रतिनिधि सभाओं के दोष:--- 

(१) भिन्न भिन्न समय पर सभायें देश का ठीक सत अकट नहीं करती हें । 
राष्ट्रीय मत में सदेव परिवर्तन होता रहता है । इसी फारण निर्मित नियम स्देव 
जनता के सामने रक्खे जाने चाहिये । 

(२) जनता के हाथ में आवश्यकता पड़ने पर सर्वेसाधारण निर्वाचन 
( 0लालायबं 9०८घ०४ ) की प्रेरणा करने के साधन नहीं हैं। जनता के हाथ में 
नियस संशोधन के अधिकार होने से सर्व साधारण निर्वाचन की आवश्यकता नहीं 
रहती । 

(३) प्रतिनिधि अपनी केन्द्र वर्ती जनता का सत समझने में अससर्थ रहते हैं 
ओर प्राय; जान बूझकर ऐसा फरते हैं | प्रतिनिधि बेंकस और सौदागरों के भ्रभाव 
में होते दें । इस कारण स्वतंत्र सत अकट करने में स्वेथा अयोग्य हैं । इसीकारण 
समस्त निभित नियम जनता के समक्ष रक्‍्खे जाने चाहिये। 
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(४) प्रतिनिधिगण ससय अभाव के कारण किसी प्रश्न पर ढीक तरह से निर्णय 
नहीं कर सकते हैं। मेम्बर दल पाश में आवद्ध होने के कारण अपना भत प्रकट करने 
में असमर्थ हैं । 

प्रतिनिधि सभा की अयोग्यता और आतंक से असम्तुष्ट हो कर बहुत से 
सहाजुभाव प्राचीन काल की जन सभायें ( ?०:ए०7 ॥5८7्र०05 ) और डाइरेक्ट 
डिसाफ्रेसी चाहने छगे । स्वीटज़रलूँढ ही इस कार्य में अग्नमर हुआ क्योंकि यह छोटा सा 
राष्ट्र था। इस आन्दोलन ने बड़ा स्वरूप ग्रहण किया। स्वीटज़रलेंड ने जनता- 
प्रस्तावना और जनता-निर्णय की प्रथा की भी संस्थापना की । उद्नीसवीं शताब्दी 
के अन्त तक और बहुत से देशों ने इस प्रथा फो अपना लिया। युद्ध के बाद तो 
लगभग सभी देशों ने इस प्रथा को स्थापना की है। जर्मनी में वेधानिक और साधारण 
दोनों प्रकार के नियमों के लिये 'रेफ्रेन्डस! है परन्तु आयरलैंड में केवल वेधानिक 
नियमों के लिये ही रेफ्रेन्डस है । 

रफ्रेन्डम जनता के हाथ में वह साधन है जिसके डप्योग से जनता सभा 
द्वारा निर्मित नियमों को निषेध कर सकती है और नियम कार्यान्वित नहीं हो 
सकते । इनोशियेटिव अथीत्‌ जनता-प्रस्तावना वह साधन है जिसके अनुसार 
जनता की कुछ संख्या किसी नियम के लिये अस्तावना कर सकती है और सभा को 
इस प्रस्ताव को या तो पास करना पड़ता है या जनता निर्णय की आज्ञा देनी पड़ती 
है । यह दोनों एक दूसरे के सहायक हैं । रेफ्रेन्डम सभा द्वारा निर्शित नियम निपेध 
करने के बराबर है ओर जनता को खच्छलद अपने नियस बनाने के अधिकार को 
प्रस्तावना फहते हैं । इन साधनों के कारण सभाओं को चेतावनी मिलती रहती है । 

स्वीटज़रलेण्ड में यह साधन सभाओं के ऊपर ब्रेक रूगाने के लिये स्थापित 
नहीं किये गये हैं वरन्‌ जनता को सर्वोपरि घोषित करने के लिये । 

स्वीटज़रलैण्ड की छः केन्टनों में जन समभायें हैं अर्थात्‌ जैसा कि हम पहले 
छिख चुके हैं लेन्डस गिमिन्‍्डी हैं। इस कारण जनता अ्रस्तावना और निर्णय की 
आवश्यकता नहीं है । दोष केन्टनों में रेफ्रेन्डम भिन्न भिन्न रूप में हैं। रफ्रेन्डम 
कई प्रकार का होता है :--- | 

(अ) वेघानिक--जब कि केवल विधान संशोधन सम्बन्धी नियम जनता के 
सामने रफक्खे जाते हैं । 

(ब) साधारण--जब कि साधारण नियम जनता के सामने रक्‍खे जाते हैं। 
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यह भी दो प्रकार का है--(१) आवश्यक--जब कि समस्त नियस जनता के सासने 
रकक्‍्खे जाने चाहिये और (२) जब कि जनता की प्रार्थना पर हो रेफ्रेन्डस को आज्ञा 
दी जाती है। 

वेधानिक नियमों पर जनता निर्णय स्वीटज़रलैन्ड की समस्त केन्टनों में है । 
१० पूर्ण केन्टनों में और १ आधी केन्टन में समस्त नियमों के लिये आवश्यक 
रेफ्रेन्डस है और ६३६ केन्टनों में केवल जनता की प्रार्थना पर ही ऐसी आज्ञा प्रदान 
की जाती है। परल्तु, इन केन्टनों में रेफ्रेन्डस फ्री विधि बहुत ही सरलू है । कुछ 
सताधिकारियों को नियम पास होने के तीस दिन के भीतर कार्यकारिणी को 
रेफ्रेन्डस के लिये प्रा्थना पत्र भेजना चाहिये। इन प्रार्थियों की संख्या भिन्न भिन्न 
केन्टनों में चार प्रतिशत से पन्द्रह प्रतिशत तक है। प्रार्थना पन्न प्राप्त होने पर 
अधिकारी निर्वाचन के लिये आज्ञा देते हैं। या सासयिक ( 7८१0070 ) निर्वाचन 
के समय जनता के समक्ष यह प्रस्ताव रक्‍खा जाता है। प्रायः समय सप्तय पर 
निर्वाचन होते हैं। ओर उस अवधि में पास हुये समस्त नियम जनता के सासने 
रक्‍्खे जाते हैं। ज्रिच केन्टन ( 2८ ) में साल में कई बार इस प्रकार 
का निर्वाचन होता है । इन निर्वाचनों के समय नियम जनता के सामने रकक्‍खे जाते 
हैं। राष्ट्रीय नियमों पर रेफरेन्डस की जाशा ३०,००० भ्ताधिकारियों की प्रार्थना 
से दी जाती है । 

प्रस्तावना ( 77709४४ए० )--प्रस्तावना भी दो प्रकार की होती है। 
(१) वेधानिक प्रस्तावना विधान संशोधन के लिये होती है, (२) साधारण प्रसता- 
वना जब कि जनता साधारण नियस निर्माण के लिये प्राथना करती है । वेधानिक 
प्रस्तावना स्वींटज़रलैन्ड की सब केन्टनों में है और साधारण अस्तावना फ्रोयर्ग के 
अतिरिक्त अन्य समस्त केन्टनों में है। प्रस्तावना और रेफ्रेग्डस पन्नों पर ससतान 
संख्या के हसताक्षर होने चाहिये। प्रस्तावना की अन्य विधि रफ्रेन्डम की भाँति 
है । जनता भ्रस्तावना पन्न में दोष होने की संभावना है, इसीलिग्रे सभा प्रस्ताव के 
विरुद्ध अपना प्रस्ताव पेश करती है । परन्तु देश के समक्ष जनता हारा बनाया हुआ 
अस्तावना पत्र भी रखना चाहिये । जनता का निर्णय ही अन्तिस है । 

सत्रीस संघ ( $9व55 (07९१67०४४०॥ ) भी प्रस्तावना का अधिकार देता 
है। इसके लिये पचास हज़ार वोटरों को प्रार्थना करनी चाहिये । तहुपरान्त इस 
प्रस्ताव पर लोकमत लिया जाता है । 


( ९७ ) 

स्त्रीस छोग किचित संकुचित हृदय हैं और सारे कास देख भाल कर, सोच 
समझ कर करते हैं। प्रस्तावना पेश करने में जनता ज़रा हिचकिचाती है। यह 
लोग वोट भी सोच समक्ष कर देते हैं। सन्‌ १८७४ से १९२४ तक इस प्रस्तावना 
और निर्णय के फल स्वरूप हसको यह पता चलता है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों में 
जनता ने अपनी ज़िम्मेत्रारी नहीं दिखाई है । पदाधिकारियों के थेतन ब्ृद्धि संबंधी 
विषयों में तो जनता ने कभी हाँ की ही नहीं है। उन्होंने देशवासियों के साथ प्राय: 
अत्याचार किया है विशेष कर यहूदी ( [०४५ ) छोगों के साथ । परन्तु जनता के 
अधिकार बृद्धि संबंधी विषय स्देव उन्होंने पास कर दिये हैं। सामाजिक सुधार संबंधी 
नियमों के लिये जनता ने कभी “नाहीं? नहीं की है--उदाहरणार्थ विवाह या मदिरा 
सम्बंधी विषय । ऐसे निर्वाचन के समय बहुत कम जन-संख्या सतत प्रकट करने आती 
है इसको हस लापरवाही के अछावा और क्या कद सकते दें । 


४-फ़रेडरल सरकार 


फ़ेडरल सरकार को राजदूतों के मेजने का अधिकार है। केवल फ़ेडरल प्रकार 
ही युद्ध की घोषणा कर सकती है ओर संधि कर सकती है। देश की समसत जनता 
को फ़ौजी शिक्षा पाना आवश्यक है, इस कारण शासन सरकार के निरीक्षण में ही 
सारा सिलिटरी विभाग है। फ्रेडरल सरकार का ही डाकघर, तार और रेल पर सारा 
अधिकार है। टकसार घर ओर नोटों पर सरकार का संपूर्ण अधिकार है। समस्त 
व्यवसाय और बैंक सरकार के हाथ में है । सरकार चुंगी वसूल करती है परन्तु प्रजा 
पर कर नहीं रगा सकती है। देश की सारी जल सेना पर केन्द्रीय शासन का ही 
अधिकार है और साथ में 'एल्कोहाल' ( ७८०॥० नशीली चीज़ ) और बारूद पर 
एकाधिकार ( १(०४०००७ ) है । कुछ विपयों पर केन्टन और सरकार का समान 
अधिकार है जैसे कि तिज़ारत, इन्ह्योरेन्स, सड़क, शिक्षा इत्यादि। परन्तु इन 
विषयों पर भो केन्द्रीय सरकार की आज्ञा ही केन्टनों के लिये शिरोधाय है । 

स्वीस सरकार का स्वरूप असरीका के समान है। दोनों ही देशों के अन्तर्गत 
पान्तों को समान जधिकार है। दोनों देशों में शासन विधान लिखित है। दोनों 
ही देशों में संयुक्त सरकार और स्टेटस के अधिकार भिन्न हैं । 

स्वीस शासन सरकार में ब्यवस्थापिक सभा है, कार्य कारिणी है और न्याय 
कर्ता वर्ग ( [एकंटंआा9 ) है । यहाँ पर दो व्यवस्थापिका सभायें हैं। प्रधान सभा 


$३ 
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( 059०० नृ००६० ) राज्य परिषद्‌ ( (/०प्राशों 0 5६४८४ 'कोंसिल आफ स्टेट! ) 
के नाम से प्रसिद्ध है। इस सभा में प्रत्येक केन्टन से दो प्रतिनिधि भाते हैं। 
अमरीका में सेनेट के मेम्बर छः वर्ष के लिये जनता द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं 
परन्तु सवीटज़रलेन्ड में केन्टन ही अपने अपने प्रतिनिधियों फी अवधि और 
निर्वाचन विधि का निर्णय करती हैं। कुछ केन्टनों में मेम्बर जनता द्वारा निर्वा- 
खित किये जाते हैं ओर कुछ में समाओं द्वारा । डनके कार्य की अवधि भिन्न भिन्न 
केन्टनों में $ से ४ वर्ष तक है | अमरीका में सेनेट को विशेष अधिकार है--उदा- 
हरणार्थ पद्‌ नियुक्ति पर स्वीकृति प्रदान करना, संधि पन्नों पर अंतिस विचार प्रकट 
करना, तथा राज्याधिकारियों के ऊपर साधारण सभा के लगाये हुये जुर्मो का फ़ैसला 
करना । परन्तु स्वींटज़रलेन्ड में कॉसिल आफ रंटेट के अधिकार कुछ भी नहीं हैं । 

साधारण सभा या राष्ट्रीय सभा ( ]९०६०४०] 0०प्पाथा ) में १८९ सदस्य 
हैं जिनका निर्वाचन अनुपातिक अ्तिनिधिरव ( 07070:४०7व ८०४९८४००:०४०४ ) 
के अनुसार होता है । दुल ही मेम्बरों का नियोजन ( ]प०7790070 नास ज़द ) 
फरते हैं । प्रत्येक दुल अपनी अपनी तालिका भेजता है । कभी कभी दुलू संघ बना लेते 
हैं ओर संघ सिश्रित तालिका भेजते हैं । बीस वर्ष वाले मर्दों' को मत प्रकट करने का 
अधिकार है। अनेकों बार प्रयत्न करने के बाद भी स्त्रियों को यह अधिकार नहीं 
दिया गया है । प्रत्येक नागरिक पादरियों के अतिरिक्त उम्मेदवार हो सकता है । 
निर्वाचन के समय स्वीटज़रलेन्ड में इंगलेंड ओर अमरीका की भाँति इतनी सनसनी 
नहीं फेलती है क्योंकि यहाँ पर न तो दर संगठन ही ढीक है और न वह इतना 
व्यय ही करने के योग्य हैं। और स्वीस लछोग इतने जरुदुबाज भी नहीं हैं कि 
आखानी से बहकाये जा सके । 

साल में राष्ट्रीय समा के दो अधिवेशन होते हैं ओर आवश्यकता पड़ने पर 
तीसरा भी कर सकते हैं । इसके अधिवेशन काल की अवधि प्रायः चार सप्ताह है । 
कौन्सिल अपना समापति अर्थात्‌ स्पीकर नियुक्त करती है। मेम्बर जर्मन, फ्रेन्च, 
इटेलियन किसी भाषा में व्याश्यान दे सकते हैं । यह तीनों हीं राज्य भाषायें हैं । 
समस्त राज्य-विजशप्तियाँ और अन्य पन्न तीनों भाषाओं में छपते हैं। इस कारण 
व्यय अधिक होता है । मेम्बर छोग अन्य युरोपीय देशों की भाँति अपने दलों के 
साथ नहीं बैठते हैं। संशत्री स्पीकर के प्लेटफार्म पर बैठते हैं । मेम्बर छोग अपने 
स्थानों पर ख़बे हो कर व्याण्यान दे सकते हैं । सभा की सारी फार्यवाही शान्ति 
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के साथ होती है। किसी प्रकार का हला गुला नहीं भचता है। मंत्री संडल का 
भविष्य कदाषि सभाओं के बिक निषेघ करने पर या विवाद करने पर निर्भर नहीं 
है । उनको तीन साल बाद सभा भंग होने पर पद त्यागना पड़ता है। पक्ष कभी 
भी दल की रोषापि भइ्दकाने के लिये नहीं पूछे जाते हैं । 

सवीटज़रलेन्ड में समस्त बिरू दोनों सभाओं में एक साथ पेश होते हैं । अम- 
रीका में यदि कोई एक सभा बिल को रह कर दे तो बिल दूसरी सभा के पास 
नहीं जाता है ओर किसी कमेटी के रद कर देगे पर भो बिरू सभा के पास नहीं 
जाता है । 

स्त्रीटज़रलेन्ड में किसी सभा का कोई मेम्बर सभा में बिल पेश्ा कर सकता 
है परन्तु आम तौर से मंत्री मंडल ( फेडरर कान्सिल ) ही यह सब काम करती 
है । सभा मंत्री संडल से बिलों का मसविदा ( 0:४ ) तय्यार करने के लिये 
भो कहती है । 

सस्‍्वीटज़रलेन्ड वाले कमेटी प्रथा नहीं चाहते हैं । बिल पेश होने पर कमेटी 
के पास रिपोर्ट पेश करने के छिये नहीं भेजे जाते हैं, परन्तु सभा की आज्ञा से 
कमेटी नियुक्त की जा सकती है। दोनों सभाओं की स्वीकृति के पश्चात्‌ ही बिल 
नियस वन सकते हैं) किसी सभा की ना मंजूरी पर दोनों सभाओं के प्रति- 
निधियों की बेडक होती है और वह आपस में तसकिया कर लेते हैं । आस तोर से 
प्रधान सभा साधारण सभा का विरोध नहीं करती है। स्वीटज़रलेस्ड के कोन्सिल 
आफ स्टेट का उतना सम्मान नहीं हे जितना कि अमरीका की सेनेट का, परन्तु 
क्रान्सीसी सेनेट से अधिक प्रभुत्वशाली है। कोन्सिल आफ स्टेट अन्य प्रधान 
सभाओं की भाँति दक्तियानूसी नहीं है ओर न यह साधारण सभा के उपर ब्रेक का 
काम करती है । 

साधारणतया दोनों सभाओं की बैठक एथक प्रथक बन नणर में होती एं 
परन्तु समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त बैठक भी होती है। संदुक्त 
बैठक पदाधिकारियों को नियुक्त करती है--यह मंत्री मंडल यानी फ़ेडरल कोन्सिल 
( झल्तेलातों (,०ए्घशथों ) और इसके सभापति को चुनर्ती है। इसके अतिरिक्त 
चाँसलर फेडरल कोर्ट के न्यायाधीशों का अथवा सेना पतियों का निर्वाचन करती 
है । संयुक्त सभा क्षमता प्रदान भी फरती है। साल में दो बार संयुक्त सभा आमंत्रित 
की जाती है। संयुक्त सभा अन्य विषयों पर विवाद करने के लिये भी बुलाई जाती ऐ । 


( १०० ) 


स्‍्वोट्ज़रलेन्ड की कार्य कारिणी अन्य देशों से भिन्न है । भन्‍य देशों में केवल 
राष्ट्रपति, मंत्री संडक या राजा ही एक्ज़ोक्यूटिव होता है परन्तु यहाँ पर मंत्री मंडल 
और एक राष्ट्रपति कार्य फारिणो का निर्माण करते हैं। मंत्री संडल में सात 
मेम्बर संयुक्त सभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। उनके कार्य की अवधि तीन 
बष की होती है बशर्ते कि साधारण सभा इस अवधि में भंग न कर दीं जाय। मंत्री 
संडल के सदस्य सभा के मेम्बर और अन्य लोग भी हो सकते हैं। परन्तु सदरूय 
बहुधा सभा के मेम्बर होते हैं । सदस्यों का निर्वाचन समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ मंत्री 
गण सभाओं से इस्तीफा देते हैं और डनकी जगह भरने के लिये पुन; निर्वाचन होता 
है । सदस्य संत्री संडल में जब तक चाहें रह सकते हैं । 

संयुक्त सभा प्रत्येक वर्ष स्वीटज़रलेन्ड के लिये प्रेज़ीडेन्ट का निर्वाचन करती 
है जो कि मंत्री मंडल का भी चेयरमेन वनता है ! फ़ेडरल कौन्सिल में समान मत 
होने पर ही अपनी अजुसति प्रदान करता है। वह केवल नाम सात्र के लिये राष्ट्र 
पति बनता है । उत्सवों के समय वह उपस्थित रहता है । वास्तव में वह विभागों 
के शासन फा निरीक्षक होता है और फ़ेडररू कोन्सिक अपने काम का सारा भार 
उसको सोंपती है, परन्तु प्रेज़ीडेन्ट का कोई भी कार्य तव तक जायज़ नहीं समझा 
जाता जब तक कि फ़ेडरल कौन्सिल अपनी अलुमति प्रदान न करे । 

संयुक्त समा एक उप-सभापति ( ५१८८ ?7८अं०१९४६ ) का भी निर्वाचन 
फरती है। प्रेज़ीडेन्ट की अजुपस्थिति में वह कोन्सिक का सभापति बनता है और 
आगासी वर्ष में प्राय: प्रेज़ीडेन्ट बनता है। कोई भी व्यक्ति दो वर्ष बराबर तक 
अ्रेज़ोडेन्ट या वाइस ग्रेज़ीडेन्ट नहीं बन सकता । परन्तु एक पाक की अवधि के बीत 
जाने पर हो पुनः निर्वाचन हो सकता है । 

चआांसलर का निर्वाचन भी संयुक्त सभा द्वारा होता है, परन्तु वह फ़ेडरल 
कौन्सिल का मेम्बर नहीं होता है। वह केवल एक सेफ्रेटरी को भाँति होता है जो 
कि काग़ज़ात इत्यादि को संभाल कर रखता है। वह नियम पर अपने हस्ताक्षर 
करता है और निर्वाचन कार्य की देख रेख करता है। उसके कुछ भो राजनेतिक 
कतं व्य नहीं हैं । उसका पद जर्मन चांसलर से बिलकुल भिन्न है। 

फ़ेडरल कौम्सिल के प्रवन्धक, व्यवस्थापिक और नैतिक क॒तंब्य हैं। फ़ेड- 
रलक कोन्सिल को सदैव पालियामेन्ट फी आज्ञा पालन करनी चाहिये। पा्लियामेन्ट 
में हार खाने के बाद इंगलेंड और फ्रान्स की भाँति संत्रियों को पद नहीं ध्याग करना 
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पड़ता है । मंत्री संडल जहाँ तक हो सकता है सभा की भ्षाज्ञा का पालन करता है । 
प्रायः समय ससय पर फ़ेडरल कोन्सिल मनसानी करती है और आवश्यक विषयों 
पर अपने पक्ष में बहुमत पा लेती है। फ़रंडरल कान्सिउ स्व्रीटज़रलेम्ड की प्रधान 
प्रबन्धक वगे है । यह विदेशों से पत्र व्यवहार करतो है, निय्रप्तों को कार्यान्त्रित करती 
है, सेना की देख भाल करती है । राज्य पदाधिकारियों को नियुक्त करती है, प्रत्येक 
वर्ष आय व्यय अलुसान पत्र तय्यार करती है। अर्थ सचिव वजट को सभा में पेश 
करता है। अर्थ सचिव इस पर व्याब्यान देता है और इल पर बहुमत पाने का 
प्रयत्न करता है। कौन्सिक सभा को अपने कार्यों का वाषिक विवरण देती हैं । सभा 
इस रिपोट पर अपनी सम्सति प्रदान करती है। मंत्री सदेव उत्तर दायी रहते हैं । 
कोई भी सभा किसी समय किसी विपय पर प्रश्न पू७ सकती है । परू्तु किसी प्रश्न 
पर न तो विवाद हो सकता है और न बोट ली जा सकती है । 

संत्री रण कोन्सिल के लिये बिल तयथ्यार करते हैं। समस्त बिल डाफर्स द्वारा 
तैयार किये जाते हैं। सभा के मेम्बरों के बिलों पर प्रथम कोन्सिल की सम्मति 
ली जाती है । इस प्रकार कोई भी बिल कोन्सिल की परासझे लिये बिना पास नहीं 
हो सकता । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि कान्सिल घिक निपेघ कर सकती है । 
अनेकों वार कोन्सिल के निषेध करने पर भी सभा ने बिल पास कर दिये हैं । 
कौन्सिल को क्रान्सीसी मंत्री संडल की भाँति आईनिन्स ( (0/0॥097०० ) बनाने 
के विशेष अधिकार नहीं हैं, परन्तु समय समय पर सभा कान्सिल को इसका कास 
सोंपती है । इस प्रकार सभा का भार हल्का हो जाता है। 

कौन्सिल के कुछ नेयायिक अधिकार भी हैं। पूर्व में यह वेधानिक नियमों पर 
सत प्रकट करती थी और साथ में यह प्रधान शासन कोट भो थो, परन्तु कुछ 
वर्षों से फ़ेडरल कोर्टसू ही बेघानिक नियमों पर निर्णय करते हैं। पन्द्रह वर्ष के 
लगभग हुये इसके यह शासन अधिकार छीन लिये गये । 

फ़ेडरल कौन्सिल की सप्ताह में बैठक होती है। आवश्यकता पड़ने पर 
इसकी विशेष बैठकें भी हो सकती हैं | सब बातें बहुसत से पास होती हैं। इसकी 
कार्यवाही गुप्त होती है। प्रेज़ीडेन्ट समान सत होने पर अपनी बोर देते हैं । 

स्वीटज़रलेन्ड की फ़ेडरल कौन्सिल वास्तव में केविनेट का स्वरूप नहीं है। 
केबिनेट में तो सदैव एक हो दुरू के सदस्य रहते हैं परन्तु फ़ेडरल कोन्सिल में 
कई दुलू के मेम्बर होते हैं । केबिनेट के मेम्बर दुल सम्बन्धी क्षगड़ों में 
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भाग लेते हैं और राजनेतिक विषयों पर विरुद्ध मत भो प्रकट करते हैं और ससय 
समय पर जनता को भी इसकी सूचना देते हैं। सभा में केबिनेट के निर्णय के 
विरूुद भी भाषण करते हैं। घोर सतसेद होने पर भी किसी संत्री को मंडल से 
इस्तीफा नहीं देना पढ़ता है। इस पारस्परिक विरोध का निपटारा सभा हो 
करती है । 

फ़ेडरल कौन्सिल सभा के सामने ऐसे ही बिल पेश करती है जिनको कि 
सभा चाहती है। सभा फ़ेडररू कौन्सिर के अ्रस्तावों में विशेष संशोधन नहीं 
करती है । 

स्वीटज़रलेन्ड की शासन सरकार ज़िम्मेवार भी है और अधिक काल तक 
जीवित रहती है। कार्य का भार दो संस्थाओं के हाथ में है परन्तु उनमें सदैव 
सहयोग रहता है। केविनेट में दलबन्दी न होने के कारण बड़े राजनीतिज्ञ भी 
भाग ले सकते हैं । 

फ़ेडरल कौन्सिल का प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित सात विभागों में से किसी 
एक का मेम्बर होता है;--( ३ ) राजनैतिक, ( २) आर्थिक, (३ ) न्याय, ( ४ ) 
देशी ( [7८८८०7 ); ( ५ ) सेना, ( ६ ) डाकधर और रेरूवे, ( ७ ) कृषि, तिजा- 
रत और व्यवसाय, प्रत्येक विभाग में अनेकों सहायक होते हैं जिनको 
कौन्सिल नियुक्त करती है। कुछ अफ़सरों की नियुक्ति श्रतियोगिता ( 00पाए८एं- 
४०7 ) द्वारा होती है। कौन्सिल परीक्षा परिणाम को रद्द करके अपने सनमाने 
अफ़सर नियुक्त कर सकती है | सरकारी नौकरों को परिश्रम अधिक करना पड़ता 
है और वेतन भी अधिक नहीं सिलता है । 

स्वीटज़रलेन्ड में केवल एक फ़ेडरल कोट है | इस कोट में चौबीस न्याया- 
धोश हैँ जिनका निर्वाचन संयुक्त सभा छः वर्ष में करती है। आमतौर से सभा 
न्यायधीशों को पुनः निर्वाचित करती है | कोर्ट के तोन हिस्से किये गये हैं जो 
दीवानी के सुक्दमों का फ़ेसछा करते हैं। केन्टन और राष्ट्र में मतसेद्‌ होने पर 
यही कोट झगड़ों का निषदारा करती है। केन्टन फोर्टस के सुक्दसों की अपील 
फ़ेडरह कोर्ट करती है। देश द्रोह के मुक्तदमे और राष्ट्रीय नियम भंग के जुर्सों" 
का फ़ेडरल कोर्ट ही निर्णय करती है । फौजदारी के मुक्तदमों को तय करने के छिये 
कोर्ट चार हिस्सों में दैंटा हुआ है, इनमें से पंच ( [079 ) का काम करता है। 
फौजदारी के मुक्तद्मों में सुजरिस बारह पंचों के छिये प्रार्थना कर सकता है । 
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फ़डरल कोर्ट केन्टन द्वारा निर्मित नियमों को निर्मल कर सकती है बशतें कि 
केन्टन के नियम विधान विरुद्ध हों या राष्ट्रीय सभा के नियमों 'के विरुद्ध । परम्तु 
राष्ट्रीय सभा द्वारा निर्मित नियसों को अवेध घोषित नहीं कर सकती | इस कारण 
कोर्ट को नेयायिक प्रधानता ( [4८४ $पल्‍97०८४०४८७ ) प्राप्त नहीं है । 

स्वीटज़रलेन्ड में शासन सम्बन्धी नियम हैं परन्तु शासन सम्बन्धी कोटसे 
नहीं हैं. ( [ग67९ ३7९ बवेकांग्रांडफवाए2. 8एछ5४ 90६ 70 बतैणोगंपततशए० 
८०ए७:८६ ) । जब राष्ट्रीय सभा या किसी नागरिक में मतभेद होता है तो अंश्री 
संडल ही उसको तय करता है। यदि मंत्री मंडल के फैसले से नागरिक को 
सन्‍्तोष न होवे तो वह संयुक्त सभा से प्राथंना कर सकता है। इस प्रथा से कुछ 
सनन्‍्तोष नहीं हुआ है । पार्लियामेन्ट सनमानी कर सकती है। विधान संशोधन के 
अनुसार शासन कोर तो होनी चाहिए परन्तु उनका निर्माण किस प्रकार होवे यह्‌ 
अभी तक तय न हो पाया है । 

स्वीटज़ररेण्ड की आन्तरिक दशा को देख कर सब कोई यही सरुयाल करंगे कि 
यहाँ पर अनेकों दुक होने चाहिए--यहाँ पर जाति, बोली, भाषा अथवा धर्म से 
विभिन्नता है । यहाँ पर श्रसजीवी भी हैं । सन्‌ १८४८ के सोन्द्रबन्द युद्ध के कारण 
गृह कलह बढ़ गया जो अभी तक है। परन्तु वास्तव में इस देश में दलों 
की संस्था बहुत ही कस्त है। यहाँ पर केवल चार ही दुल हैं--धाशिक,, कृपक, 
स्वतंत्र प्रजातंत्री, और साम्यवादी ( ([०४ंट्व5, & 84785. 70९.९००९४६, 
तेल्ाा००:॥३, व्रगपे॑ 502 00700०४४५७), दुबन्दी जाति, भाषा या धर्म विचार 
के आधार पर नहीं है। समय ससय पर दलों की संख्या घटती बढ़ती रहती हे । 
लोग दुरू की अपेक्षा राष्ट्र का अधिक ध्यान रखते हैं। वहुत अधिक जन संख्या 
निर्वाचन के समय सत प्रकट करती है । वोटरों का हार जीत से कोई विशेष सम्बन्ध 
नहीं रहता है । 

स्वीटज़रलैण्ड के विधानानुसार समस्त नागरिकों को सेना में काम करना 
पड़ता है, परन्तु राष्ट्रीय संग कोई स्थायी सेना ( $0200स्‍708 4८7५9 ) नहीं रख 
सकता | समस्त जनता को सेना के काम में भाग लेना पढ़ता है। सन्‌ १९०७ के 
रेफरेन्डस ने इसकों पास भी कर दिया है। सेना शिक्षा का कास स्कूलों में ही 
आरम्भ हो जाता है। डन्तीसवें वर्ष समस्त नागरिकों को डाकटरों से स्वास्थ्य को 
जांच ( ७६६ ०६ 7६7८५७ ) करानी होती है और उनकी योग्यता का 
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प्रता चछाया जाता है। जो छोग अयोग्य समझे जाते हैं उनको ज़रा हस्की सी अन्य 
अ्रकार की शिक्षा दी जाती है। योग्य पुरुष शिक्षार्थ किसी स्कूछ में मेजे जाते हैं 
और इसमें ६५ दिन से ९० दिन तक फास करना पढ़ता है। ( पैदक, सवार, 
यारूद, हवा--इन चारों में से किसी एक विभाग में काम्र करना पढ़ता है )। बीस 
वर्ष से वत्तीस वर्ष तक के नागरिकों को 'लाइन आर्मी! ( 76 /फशआए ) में काम 
करना पडता है। और साल में पन्द्रह दिन तक किसी केम्प में रहना पड़ता है । 
बत्तीस वर्ष की अवस्था में नागरिक 'सेकेन्ड छाइन सेना! ( $०८०४० [0८ ) में 
भेजा जाता है जहाँ कि नागरिकों को कुछ ही दिन के लिए काम करना पड़ता है । 
चालीस वर्ष की अवस्था के बाद केवल हथियार हृत्यादि का ही निरीक्षण 
होता है। 

सेना के अफ़सरों की नियुक्ति रंगरूट स्कूल (२९८४७ $८700! ) की 
परीक्षा के पास करने के उपरान्त की जाती है। इन छोगों को विशेष शिक्षा दी 
जाती है। यह लोग सिपाही नहीं होते हैं वर अन्यान नौकरियाँ भी करते रहते हैं । 
केवल ३०० सेनाध्यक्ष स्थायी कमचारी होते हैं जो कि केवल शिक्षा देते हैं । इतना 
कम प्रवन्ध होने पर भी स्वीटज़रकेण्ड किसी समय भी १,५०,००० आदृभियों की सेना 
इकट्टी कर सकता है । सहायुद्धू के समय में स्वीटज़रलेण्ड उदासीन ( ०४८४४ ) 
देश था परन्तु तब भी २००,००० सेना अपने पास रखना डीक समझा। 
यह सब सेना प्रवन्ध देश को आक्रसणों से बचाने के लिए किया गया था। सेना 
शिक्षा आवश्यक होने पर भी लोगों में सिलिटरिज़म ( )/१॥६9४४87 ) नहीं 
आया है। 

अन्त में हम स्वीटज़रलेण्ड की प्रशंसा के लिए यही कह सकते हैं कि 
अजातंत्र राज्य होते हुए भी प्रजातंत्र के दोष नहीं हैं । इसका क्या कारण है ? देश 
का छोटापन, प्राकृतिक सीसा और रक्षा के साधन । देशवासी सम्दंद्धिशाली, देशभक्त 
और विह्वान हैं । यहाँ की जनता न तो बहुत निर्धन है और न बहुत धनवान ही 
है । प्राचीन परिपाटी और अणाली भी इस देश की सदेव सहायक रद्दी है । 


[ोए ( इटत्नी ) 
१--इतिहास 


यूरोप के किसी देश का इतिहास इटली के समान सनोरंजक नहीं है । 
इसको समय समय पर अनेकों आपत्तियों का सामना करना पड़ा है जिनका कुछ 
डिकाना नहीं है| इस देश के उत्तर में रूम्बार्डी, पीडयन्ट टस्केनी, और पेनीशिया है, 
दक्षिणी भाग में रोम के अतिरिक्त अन्य देश है। इस राज्य में नेपल्स राज्य और 
साडि लिया द्वीप भी शामिल हैं । इटलो के सारे देश का क्षेत्रफल लगभग ९० ५००० 
वर्ग सील है, और इसकी जन संख्या लगभग ३,८०,००,००० ( तीन करोड़ अस्सी 
लाख ) है । 

ईसा से सात शताब्दी पूर्व यहाँ पर प्राचीन जातियाँ रहती थीं। ईसा से 
सात सो वर्ष पूर्व यहाँ पर रोसनन्‍्स ने अपने साम्राज्य की स्थापना की। इन छोगों 
ने अपने सासथ्य से सारे यूरप पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। रोम फो फोर्ति 
सारे संसार में गूंज डडो थी । उन्हीं का साम्राज्य प्राचीन काल में सब से बड़ा था । 
इटली संसार भर की शिक्षा और सभ्यता का देश बन गया | रोस वालों ने अपनी 
राजधानी से साम्राज्य के सुख्य नगरों को सड़कें बनाएँ । रोस इतिहास में 
“इटर्नछ सिटी! ( 770७:747 (.:७ सदेव स्थित रहने वाका नगर ) प्रसिद्ध है। हस 
साम्राज्य ने संसार की बड़ी सेवा की है। इसका इतिहास सलजुध्य जाति के 
छिये विरस्मरणीय रहेगा । इन सब बातों का उछलेख करने का इस समय स्थान नहीं 
है । जैसे रोम साम्राज्य को वृद्धि हुई चेसे ही डसका पतन भी हुआ। अन्त को 
पाँचवी शताब्दी तक साम्राज्य बिल्कुल नष्ट हो गया। उत्तर देश की बवेर हु 
जातियाँ इटली पर चढ़ आईं जिन्होंने कि सारे देश का सत्यानाश कर दिया। इन 
छोगों ने नगरों को उजाइ दिया, शासन सरकार को निम्मेछ कर दिया । तदुपरान्त 
भिन्न भिन्न वंशों ने इटछो पर अपना अधिकार स्थापित किया--वाई जेन्टाइन, 
गोधिक, लोम्वार्ड, और केसेलिजियन | पाँचवों शताब्दी से दूसवी शताब्दी तक देश 
में चारों ओर अराजफता रही ( भलुष्यों के जान व माल की रक्षा नहीं हो सकतो 
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थी । पोष सदैव राजाओं से झगड़ा करते रहते थे। दोनों अपना अधिकार स्थापित 
फरना चाहते थे । इस फारण देश का और सी सर्वनाश होने छूगा | 

ग्यारहवीं शताब्दी में जातीयता का घुनर्जीवन होने छगा, देश खोई हुई 
कस्तु को पाने में लय गया। पुनरुत्थान आरम्भ हुआ छोटे छोटे राज्यों को स्थापना 
हुई। अपने अपने राज्यों का उन्होंने संगठन किया, परन्तु वह पारस्परिक युद्ध में 
संरूग्न रहे । सध्यकाल के अन्त होने पर भी इटली का संगढन या ऐक्य न हो सका । 
इसी बात की विशेष आवश्यकता थी, परन्तु यह कैसे हो सकता था । एक्स योजना 
के बजाय लगातार घरेल्‌ लड़ाइयों ( (पक्षों छ०४ ) ने देश को तहस नहस 
कर डाला । बाहिरी जातियों ने इटक्ली पर अनेकों आक्रमण किये और अपना 
अधिकार स्थापित किया । इटली की अवस्था अत्यन्त ही शोचनीय थी। उसकी 
अवस्था का थिश्र हम आपके सामने क्या खींच वह केवल नक्शे पर नास मात्र के 
लिये स्थित था ([६89ए एछ4५ 3 70८76 8८०४०००॥४८७। ९४०7८५४०४ ) इसके 
कारण थे--अनेकों राज्य, प्रान्तीय देश, विदेशी आधिपत्य और राष्ट्र अग्रियता। 

सन्‌ १७९६ से १७९९ तक नेपोलियन इटली में रहा । अनेकों युद्ध करने 
के बाद डसने सारे देश को अपने अधिकार में ले लिया । यह देश फ़ान्स के अधिकार 
में आ गया । यहीं से इटली के ऐक्य संग्राम का श्रीगणेश होता है | नेपोलियन ने 
अपने साम्राज्य काल में अपने बनाये हुये कोड से ही इटली का शासन किया। इटली 
वाले सदा के बद किस्मत झहरे । नेपोलियन के अध:पतन के बाद इटली में पुनः 
अराजकता फेछ गईं, द्वेष बढ़ गया । परन्तु इटली वालों का दृष्टि कोण बढ़ गया, 
वह ओजस्थी राष्ट्रवादी हो गये । देशभक्त इटली को एकता के सूत्र में बॉधने का 
प्रयत्ञ करने छगे परन्तु आइचय की बात तो यह है कि एक दूसरे नेपोलियन के 
प्रतन के बाद ही इटछी का एकीकरण हो सका । 

नेपोलियन के पतन के बाद बीना कांग्रेस के सामने यूरोपीय देशों में सीमा 
परिवर्तन फरने का प्रथल सवाल था । बोना कांग्रेस में इटली का कोई चित्र न 
था। भस्ट्रिया यद्दी चाहता था कि इटली में एक्‍्य न हो । यही नहीं भास्‍स्ट्रिया 
सारे देश पर अपना आधिपत्य भी स्थापित करना चाहता था। आस्ट्रिया को 
वेनीशिया और मिलान सिल्ठे। पार्या, मेडोना, टस्केनी, नेपस्स अन्य देशों को 
सिले । पोष को रोम और अन्य जागींरें भिलीं। केवछ साडिनिया, सेवोय, और 
पीडसन्‍्ट इटली के वंशजों के पास ही रहे । इस प्रकार इटली की दुर्गति हुई । 
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बीना कांग्रेस ने देश का अधिकांश भाग तो परदेशियों को अवदय दे दिया, 
परन्तु राष्ट्रीयता को दुबाने में असमर्थ रहे । नेपोलियन की दूर द्शिता ने भी ऐक्य 
आन्दोलन को भाँप लिया था। सेन्‍्ट हेलेना द्वीप से ( जहों पर कि डसको देश 
निर्वासन दंड दिया गया था ) उसने लिखा “शीघ्र ही इटली की भाषा, साहित्य 
और रीतिरिवाज का संगठन होगा और सारे देश की एक शासन सरकार होगी ।”! 
अस्तु ऐपेसा ही हुआ | राष्ट्रीयता की जाग्रति का श्रीगणेश साडि निया के राज्य में 
आरम्भ हुआ परन्तु संगठन करने की कोई भी तरकीब सफल होना असम्भव दोख 
पड़ती थी। साडि निया राज्य तक में कोई विधान न था। सन्‌ १८४८ में यहाँ के 
राजा चार्ल्स ऐल्बर्ट ने प्रजा फी स्वतंत्रता का फरमान पेश किया। इस फरसान 
पत्र के फलस्वरूप आस्ट्रियन्स अत्यन्त हो कुद्ध हुये, चाह्से ऐस्बट को अपनी 
गद्दी तक त्यागनी पड़ी । उसके पदुत्याग करने के पश्चात उसके पुत्र ने पिता की 
रीति के अनुसार ही कास किया | इस प्रकार साडिनिया में वेघानिक राजतंत्र 
शासन की स्थापना हुईं। बीस वर्ष तक इटली अपने शत्रुओं से बराबर लड़ता 
रहा | सन्‌ ३६८५२ में काउन्ट केवूर ( (/०प०८ (:३ए०ए० ) प्रधान मंत्री बने, वह 
बहुत ही गृढ़ राजनीतिजश्ञ और देशभक्त थे। वह अपने देश को एकता के 
सूत्र में बॉँधना चाहते थे। उन्होंने बड़ी बढ़ी नीतियों का प्रयोग किया। उसकी 
डिप्लोमेसी की तुलना हस विसाक की डिप्लोमेसी से कर सकते हैं। केबूर 
भली भाँति जानते थे कि आर्ट्रिया को पराम्त किये बिना इटली कभी पूरी स्वतंत्रता 
नहीं पा सकता है । आस्ट्रिया को निकालना ही उसने अपने कार्य की सफ़कता की 
प्रथम सीढदी समझी । आस्ट्रिया के पास बड़ी सेना थी । ऐसे सहान्‌ देश से छोटा सा 
राज्य साडिनिया--पीडसंड बिना सहायता के अकेला कैसे छड़ सकता था। केबूर ने 
यूरोपीय राष्ट्रों से सिन्रता गॉँठना आरंभ किया। सन्‌ १८५५ में उसने इंगलेंड और 
क्रानस्स को रूस के विरुद्ध सहायता दो । इस सहायता फा उद्देश्य था कि समय 
पढ़ने पर फ्रान्स इटली की सहायता करे । आख़िरकार उसने तृतीय नेपोलियन को 
अपने बद में कर लिया । इससे आस्ट्रिया के विरुद्द धुद्ध में लड़ने का वचन ले ही 
लिया। फक्रान्स ओर इटछो को संयुक्त सेनाओं ने आस्ट्रिया को सन्‌ १८७५९ में मेजन्टा 
और सालफेरीनो (](०७४५४८॥ ४70 54]/८700 ) के युद्धों में पराजित किया। 
परन्तु आस्ट्रिया वालों पर पूर्ण बिजय पाने से पहले ही नेपोलियन ने इटली वालों 
का साथ छोड़ दिया और आर्ट्रिया के साथ सन्धि कर ली। इटली वालों को 
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नेपोलियन की इस कार्यवाही से बड़ा धका पहुँचा। हरूस्यार्डी आस्ट्रिया बालों से 
छोन कर साडिनिया में मिक्ला दिया, परन्तु वेनेशिया इटली वालों फो न मिल सका। 
नेपोलियन के विश्वासघात से केवूर रुष्ट अवश्य हुआ, परन्तु उसने अपना सन्‍्तव्य 
नहीं ल्यागा । जनता में राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव होता रहा। बहुत से छोटे छोटे 
राज्यों ने हिम्मत करके अपने देश से परदेशियों को निकाल कर अपने राज्य को 
सार्डिनिया में सम्मिलित कर दिया। महात्मा गेरीवाब्डी की अध्यक्षता में नेपलस 
और सिसली ने भी सन्‌ १८६० में विद्रोह की पताका फहराई, परदेशियां को बाहर 
निकाल दिया और साडिनिया में सर्सिलित हो गये। केवल वेनेशिया और रोस इटली 
के अधिकार से याहर रहे । महाशय केवूर अधिक काछ तक जीवित न रह सके । 
सन्‌ १८६६ में प्रशा की सेनाओं ने आस्ट्रिया पर आक्रमण किया। आस्ट्रिया की इस 
आपत्ति कार में इटली वालों का हाथ छूग गया उन्होंने वेनेशिया फो ले 
लिया । सन्‌ १८६६ से नेपोलियन भी इटली में हस्तक्षेप करने छया । उसकी सेना 
सदैव रोम की सहायता के लिये तत्पर थी । इस कारण चार वर्षो तक रोस इटली 
वालों के हाथ में न आ सका । सन्‌ १८७० में सीडन के युद्ध में नेपोलियन प्रशा वालों 
से हार गया । नेपोलियन ने अपनी सहायता के लिये रोम से सेना बुछा भेजी । 
इटली वालों को सौक़ा मिल गया और रोम को भी अपने हाथों में ले लिया । रोम 
इटली की राजधानी घोषित किया गया। पोषप के अधिकारों का अन्त हुआ । ह 


२-मंत्री मंडल 

सन्‌ १८४८ में चात्स ऐल्वट ने अपने देश सार्डिनिया फो एक फ़रमान 
( $६४६८८० ) मंजूर किया । यह फ़रसान ही इटली का आधुनिक विधान है। रीति 
रिवाज, संशोधन इत्यादि ने इस फ़रमान का स्वरूप ही बदल दिया है। इसी पत्र 
के अनुसार इटली का शासन होता है। यह फ़रमान सार्डिनिया राज्य के लिये था । 
जैसे इटली की बढ़ोत्तरी होती रही और अन्य राज्य इसमें सम्मिलित होने छगे यह 
फरमान भी इन राज्यों के लिये छागू होने लगा । 

इस विधान में संशोधन साधारण रीति से पालियामेन्ट के ऐक्ट द्वारा हो 
सफता है। पालियामेन्ट ह्वारा निर्मित नियम अवेध घोषित नहीं किये जा 
सकते । पालियामेन्ट जनता की अनुसति बिना कभी विधान में संशोधन नहीं 
करती है । 


( १०९ ) 


इटली देश का विधान पन्न बहुत ही संक्षिप्त है, जिसमें कि केवल सिद्धान्त 
अंकित हैं । इस विधान के ८४ अंक ( 0४८८5 ) हैं। इसी विधान पतन्न की नींव 
पर नियम, डिक्री, रीति रिवाज का विशाल भवन स्थित है । 

इटली में वेधानिक राजतंत्र शासन (]470९0 /०घबटाए ) है । 
आजकल के राजा विक्टर इशन्पुल द्वीतिय चार्स एल्वर्ट के परपोते हैं।इस 
राजा के अधिकार इंगलेंड के वेधानिक राजा की भाँति हैँ । सारे काय उत्तरदायी 
मंत्रियों द्वारा होते हैं । सारी कार्यवाही राजा के नाम से होती है। सारे कार्यों पर 
मंत्रियों को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं । मंत्री केवल चेग्बर आफ़ डिपुटीज़ को ही उत्तर- 
दायी है, और उनका पद भी सभा के बहुमत ही पर निर्भर है। इस प्रकार इटली 
का शासन इंगलेंड से मिलता जुलता है | सन्‌ १९२३ से पूत्र चेम्बर जाक़ डिपुटीज़ 
में अनेकों दुक थे, किसी का भी विशेष सत न था। इस कारण दल सदेव संघ 
बनाते थे। यह संघ अधिक काल तक जीवित नहीं रख सकते थे जिसके फल 
रवरूप मंत्री मंडल फो भी पद त्यागना पड़ता था। विधान बनने के पचास वर्ष 
तक इटली में ऐसो ही गड़बड़ी होती रही--मंत्री मंडल की नियुक्ति ओर उसके 
पद त्याग का लोट फेर | सन्‌ १९२३ में चेग्बर के सद॒स्थों की निर्वाचन विधि में 
परिवर्तन कर दिया गग्मा जिसके अनुसार जिस दुल के चेम्बर में सबसे अधिक 
मेम्बर होंगे वह शासन की बागडोर अपने हाथ में लेगा | इस प्रकार मंत्री मंडल 
के सदरुय भी एक ही दल के मेम्बर होने लगे । 

राजा का मुख्य परासर्द दाता एक प्रधान मंत्री होता है। प्रधान मंत्री 
की नियुक्ति विधि वसी ही है जैसे कि इंगलेंड में है। राजा बहुसत दल के नेता को 
आसंत्रित करके उप्तको संश्री संडल के बनाने का काम सौंपता है। केबिनेट के 
सारे सदस्य पालियामेन्ट के मेम्बर होते हैं। संडल के सदस्य और सहयोगी 
( 0467४ ६६८:८४३:४८५ ) भी दूसरी सभा के सम्नक्ष जाकर व्याख्यान दे सकते हैं । 
मंडल में चोद॒ह सदस्य होते हैं । प्रधान मंत्री मंडल फी संख्या घटा बढ़ा सकता है । 
अस्येक मंत्री का एक सहयोगी होता है जिसको कि प्रधान हो नियुक्त करता है। 
अधान संत्री मंडल का सालिक है, वह जो चाहे सो कर सकता है । 

मंत्री मंडल फी नियुक्ति केवल एक दर से होने के कारण इसका स्वरूप 
इंगलेंड के केबिनेट फा सा है, इसका संगठन और कार्य विधि फ्रांस की भाँति है। 
पार्लियासेन्ट केवल नियम बनाती है--उनका ख़ाका भोर सिद्धान्त, बाक्ती सारी 


( ११० ) 


ज़ाब्तेपुरी मंडल के हाथों में है । मंत्री मंडल पूति' करने के लिये, डिक्री और आर्डि- 
नेन्‍्स बनाते हैं। मंत्री संडल के सहकारी भी--सहयोगी, प्रीफ़ेक्ट, सब प्रीफेक्ट, 
इत्यादि बहुत सी ढिक्रियाँ बनाते हैं । 

इटली की पालियामेन्ट के दो भाग हैं । 

३-सेनेट 

इटली का सेनेट संसार फी अन्य प्रधान सभाओं से भिन्न है | इसमें इंगलेंड 
की सरदार सभा ( [075८ ०६ ,0:05 ) और केनाडा की प्रधान सभाओं फा 
मिलान है। इसके कुछ मेम्बर उत्तराधिकारी ( ्रृ८८०८४7७ ) हं और कुछ 
जीवन भर के लिये छुने जाते हैं | इटली के राजवंश वाले आजीवन सेनेट के मेम्बर 
रहते हैं, परन्तु अधिकतर मेम्बर चुने जाते हैं । प्रधान मंत्री की परामर्श से ही 
राजा सेनेटरों को चुनता है। नियुक्त मेम्वरों की अवस्था कम से कम चालीस 
वर्ष को होनी चाहिये। राजा को भिन्न भिन्न समुदायों का ध्यान रखना पढ़ता है। 
फरसान पत्र में तो इस प्रकार के इकीस विभाग हैं परन्तु वास्तव में केवक चार 
ही मुख्य विभाग हैं जिनमें से सेनेटर चुने जाते हैं:--- 

( १ ) विशप और गिर्जाघर के मुख्य कर्मचारी । 

( २ ) जो लोग सेना या शासन में उच्च पदाधिकारी रह छुके हैं । 

(३ ) वेज्ञानिक और साहित्यिक पुरुष जिन्होंने देश का नास बढ़ाया है। 

(४ ) वह लोग जो कि देश का नियमित कर देते हैं । 

यदि यह शर्ते पूरी न होथें तो सेनेट किसी व्यक्ति फो सेनेटर बनाने से 
इन्कार कर सकती है। यदि ये छर्ते पूरी होवें तो सेनेट उनकी नियुक्ति को रद्द नहीं 
कर सकती । 

सेनेट के सदस्यों की संख्या नियमित नहीं है। आजकल लगभग चार सो 
सदस्य हैं। सन्‌ १८७२ के बाद कोई पादरी सेनेट का सदस्य नियुक्त नहीं किया 
गया है। अधिकतर सेनेट चेम्बर के सदस्यों में से या उच्च पदाधिकारियों में 
से चुने जाते हैं। एकेडमीज़ और विश्वविद्यालयों को भी प्रतिनिधित्व दिया 
गया है। 

विधानानुसार सेनेट और चेम्बर के छगभय सस्लान अधिकार हैं। परन्तु 
अर्थ बिलों का श्रीगणेश चेम्बर में ही होता है। सेनेट चेम्बर द्वारा सबीकृत नियसों 
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को कभी रह नहीं करती है। सम्रय ससय पर सेनेट संशोधन भी कर सकती है । 
यदि यह संशोधन चेम्बर को न पसन्द हों तो सेनेट को पसिर झुकाना पड़ता हैं। 
यदि सेनेट चेम्बर की राय सानने को तैयार नहीं है तो संत्री मंडल राजा से नये 
सेनेटर नियुक्त करने के लिए कद सकता है। इस प्रकार सेनेट का विरोध निमूल 
किया जा सकता है। सन्‌ १८९० में ७७ नये सेनेटर नियुक्त किये गए थे और 
सन्‌ १८९२ में ४७२ ओर नियुक्त किये गए थे। सेनेट को इससे शिक्षा सिल गई 
है वह अब चेम्बर का बहुत कम विरोध करती है। इस प्रकार नियम निर्माण में 
सेनेट का कुछ हाथ नहीं है । 

मंत्री संडल किस को उत्तरदायी हैं ? सेनेट को या चेम्बर को ? विधान तो 
केवल यह कहता है कि मंत्री मंडल उच्तरदायी होगा। किसको उत्तरदायी होगा 
सेनेट में इसका ज़िक्र ही नहीं। समय की प्रथानुसार मंत्री मंडल केवल चेम्बर को 
उत्तरदायी हैं। सेनेट के विरुद्ध मत होने पर मंत्री अपना पद नहीं त्याग करते 
हैं। चेग्वर ही मंत्री मंडल पर अधिकारान्वित है। सन्‌ १९२३ के निर्वाचन 
परिवर्तन के बाद्‌ मंत्री संडल ही सत्र कुछ है क्योंकि इसकी नियुक्ति विशेष दल में 
से होती है । 

इटली का सेनेट पूर्णतया विद्बत मंडली है। संसार के किसी अन्य देश के 
सेनेट मे इतने अधिक विद्वान्‌ पुरुष नहीं हैं। इस सभा में वेज्ञानिक, साहित्यिक, 
राजनैतिक सभी प्रकार के छोग हैं । इस सभा को ख्याति और ज्ञान का भंडार कहना 
अत्युक्ति न होगी । परन्तु जनता पर इस सभा का कोई विशेष प्रभाव नहीं है । 
सेनेट को अधिकार सम्पन्न या शक्तिशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सेनेट 
का निर्वाचन जनता द्वारा होना चाहिए। 

प्रधान सभा का सुधार करने के लिए समय सम्रय पर घोर प्रयत्न किया गया 
है । अनेकों तरकीबें सोची गई हैं, उनमें से मुख्य है अकॉलियो प्लान ( 07006ण 
शॉशा ) । इसकी रिपोर्ट का कास एक सरकारी कमीशन को सौंपा गया 
जिसने कि अनेकों देश की प्रधान सभाओं की देख भाल की। इस प्लान के 
अनुसार सेनेटर फ्रांस देश की भाँति निर्वाचन केन्द्र (20८८००४ (०९४० ) 
द्वारा होना चाहिए था। यह सेनेटर भिन्न उथमों और व्यवसायों के प्रतिनिधि 
होने चाहिए थे--(उदाहरणार्थ--चेम्बर आफ़ काससे, कृषि संघ, लेबर संघ, विद्वत 
संडली इत्यादि )। देश के भिन्न भिन्न भागों से प्रतिनिधि साधारण सभा में आ 
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जाते हैं, इस कारण सेनेट का निर्माण भिन्न भिन्न रीति से होना 'चाहिए। 

अ्कोलियो प्लान डिप्टियों को पसन्द न हुई और नामंजूर कर दी गई । यदि यह 

व्छान मंजूर कर ली जाती तो डिप्टियों के अधिकार कम हो जाते, डिप्टी यह कब. 
चाह सकते हैं । 


४-चेम्बर आफ़ डिपुटीज़ 


चेम्बर आफ डिपुटीज़ इटली की साधारण सभा है। इसके ५३५ सदस्य हैं। 
इक्तीस पर्ष के समस्त सर्दों को मताधिकार है। निर्वाचन गुप्त रीति से होता है । 
लिखाई पढ़ाई की परीक्षा नहीं ली जाती । पूव् में एक केन्द्र से एक प्रतिनिधि 
घुना जाता था इस प्रथा के दोष गिनाने की आवश्यकता नहीं है। सन्‌ १८८२ में 
एक नई प्रथा स्थापित की गई---“स्क्शिनियो डिलिस्टा? (5८/पए८097० ॥8६9) 
इस प्रथा के अज्ञुसार निर्वाचन केन्द्र बढ़े कर दिए गए और प्रत्येक दो केन्द्र 
पाँच समेरबर भेजने लगे। यह विधि भी द्वीक नहीं समझी गई और पुनः एक 
केन्द्र एक प्रतिनिधि प्रथा की स्थापना की गई । प्रतिनिधित्व प्रथा की स्थापना 
की गई। सन्‌ १९२३ में ससोलिनी ने इस प्रथा को हटा कर एक दूसरी प्रथा की 
स्थापना की जो कि 'फासिस्ट प्लान! ( 77४505६ 7]27 ) के नाम से प्रसिद्ध है । 

फ़ासिस्ट प्लान--यह प्रथा सन्‌ १९२३ के निर्वाचन सुधार का अंग है । 
इस प्रथा को गैर संख्या-तुल्य-निर्वाचन ( (79970907007०2| रि९७7९४८०६४४४०४ ) 
कहना अत्युक्ति न होगा। सर्वसाधारण निर्वाचन ( 6ट्याटाग ग्टपं०त ) के 
समय प्रत्येक दल अपने अपने उम्मेदवारों को तालिका ( 45: ) बनाता है । वोटर 
किसी एक सूची के लिये सत प्रकट करता है । जिस दुरू को वोटों फी सब से अधिक 
संख्या प्राप्त होती है उस दल को उस केन्द्र का है अ्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। 
सारा देश १७ भागों (7१०४।075 ) में बाँटा गया है । दुल को समस्त भागों के लिये 
तालिकायें बनाने का अधिकार है। कुछ भागों में तो दस तालिकायें पेश की गई' 
ओर कुछ में केवल तीन या चार। केवल फ़ासिस्ट, पोषोकारी, ओर साम्यवादी दलों 
ने समस्त भागों में अपनी अपनी ताहिकायें पेश कीं। सन्‌ १९२४ के निर्वाचन में 
१३६० उम्मेदवार खड़े हुये । निर्वाचन पत्र ( 85]]0६ 799०८ ) पर केवल दूर का 
नास या चिन्ह होता है। वोटर दुल के नास के आगे (2८ निशान ) नहीं बनाते हैं 
वरन्‌ दल चिन्ह के आगे छाइन खोंच देते हैं । फ़ासिस्ट दुछ का चिन्ह छकड़ियों का 
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गद्दर और कुब्दाड़ा है” । पोषोलारी दुल का चिन्ह फरी ( 572८0 ) है। फ़ासिस्ट 
दुरू को फेवल ४० प्रति शत चोट प्राप्त हुये और उसके ३७६ सदस्य सभा में निर्वा- 
चित हुये । अन्य दलों को उनकी संझ्या के अजुसार प्रतिनिधित्व मिक्ता । 

इस प्रथा का सिद्धान्त यह है कि दर शासन तब तक डीक प्रकार से नहीं 
हो सकता जब तक किसी एक दुरू का विशेष सत न हो। दल उत्तरदायी जब ही 
हो सकते हैं जब कि डसको अधिकार प्राप्त हों । संघ शासन के होने से ज़िस्मेवारी 
का बैंटवारा हो जाता है। मसोलिनी का आशय यह था कि किसी एक दल का 
सभा में विशेष बहुमत होना चाहिये | जिससे कि मंत्री-संडल को सदेव पद-त्याग का 
भय न रहे, और दलों में फूट न सचे । 

प्रथम इष्टि के निरीक्षण से ही हमको इस प्रथा के दोषों का पता चलता 
है। कोई भी इस प्रथा की सराहना नहीं कर सकता है । यह बात तो डीक नहीं 
है कि फासिस्ट बादियों को केवल चालीस प्रतिशत वोट पा जाने से डनको इतना 
अधिक प्रतिनिधित्व मिक्त जाय। क्या इसी का नाम अजातंत्र है ? यह प्रथा तो 
प्रजातंत्र जैसे शुद्ध नाम को दूषित करती है । इस प्रथा का घोर विरोध किया गया । 
सन्‌ १९२५ में ससोलिनी ने हार कर यह घोषित किया कि विधान संशोधन अथवा 
निर्वाचन विधि परिवर्तेन के लिये एक कभ्मीशन बनाया जायगा। इस कमीशन के 
अट्टा रह सदस्य थे जिसने कि निम्नलिखित स्कीस तय्यार की । चेम्बर में छः सौ सदस्य 
होने चाहिये, इनमें से आधों का निर्वाचन केन्द्र द्वारा ओर आधों का ब्यवसायों के 
अजुसार । चेम्बर के विरुद्ध सत प्रकट करने पर संत्री-मंडछ को पद नहीं त्यागना 
चाहिये, चरन्‌ डसकी प्रार्थना पर चेम्बर ओर सेनेट की संयुक्त सभा होनी चाहिये । 
पालियामेन्ट ने अभी तक इस प्रथा के अनुसार असल नहीं किया है। केन्द्रीय 
निर्वाचन और व्यवसायिक निर्वाचन तो डीक है परन्तु मंत्री-संडल का दोनों सभाओं 
के प्रति उत्तरदायी होना असंभव सा प्रतीत होता है । 

चेम्बर आफ डिपुटोज़ के कार्य काल की अवधि पाँच वर्ष है। प्रधान मंत्री 
के परास्ों से राजा सभा को भंग कर सकता है । औसत लगाने पर हमको यह पता 
चलता है कि इसकी अवधि तीन वर्ष की है | नये निर्वाचन विधि के स्थापन से यह 





+हसका ताल्परय्य है पेक्च और हुक्स का प्रदर्शन करना ( कएत6 6 
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आशा की गईं थी कि मंत्री-संडल का पद अब दृढ़ हो जायगा। ऐसा होने से मंत्री- 
मंडल पूरे पाँच वर्ष तक निर्विघ्च कास कर सकेगा और सभा भंग की आवश्यकता 
नहीं पड़ेगी । आशा के विपरीत ही सारा कास हुआ | बहुत से सदस्यों ने जिनका 
निर्वाचल फासिस्ट टिकट पर हुआ था आवश्यकता पड़ने पर सहायता नदी। 
फ़ासिस्ट दुक का बहुमत था और थोड़े से काल में ही बहुमत जाता रहा। मंत्री- 
मंडल के लिये अब एक चारा रह गया--इस्तीफ़ा या डिक्टेटरशिप । 

चेम्बर प्रत्येक वर्ष आमंत्रित की जाती है और कभी कभी तो पूरे साल तक 
काम करती है। सभा अपने लिये सभापति का निर्वाचन करती है । स्पीकर को 
उदासी न क्रृत्ति ( )२८०८८०॥६४० ) धारण फरनी पड़ती है । 

नियम निर्माण विधि तो पूत्त में इड्रलेण्ड के समान थी, परन्तु अब किंचित 

अन्तर हो गया है । इड्नलैण्ड का अनुकरण करना तो बहुत ही फडिन है| इद्जलैण्ड 

में केवल दो दल हैं और इनमें से एक शासन की बागडोर अपने हाथ में लेता है 
और दूसरा विरोध करता है। इटली की विधि फ्रांस के चेम्वर आफ डिपुटीज़ से 
मिलती-जुलती है । 

इटली की पालियामेम्ट धीरे-धीरे अंग्रेज़ी प्रथा को त्याग करके क्रान्सीसो 
प्रथा को अपना रही है। विशेष कर कप्ेटी नियुक्ति और प्रइनोत्तरी विधि फ्रान्स से 
पमिलती-जुलती है। कमेटी नियुक्ति की विधि वही है जो कि बहुत काल तक फ्राम्स 
में थी । सारे सदस्य नो हिस्सों में बाँटे गये हैं । दो सहीने के बाद इन हिस्सों में काट 
छाँट होती है। कमीशन बनाने के लिये हर हिस्से से एक मेम्बर लिया जाता है । 
और इस प्रकार नो मेम्बरों की एक कमेटी बनती है। आवश्यक विषयों के लिये 
कमेटो विशेष प्रकार से बनाई जाती है। बजट आदि आवश्यक विषयों पर मंगत्री- 
मंडल चेम्बर से एक कमेटी बनाने की प्रार्थना करता है। सभा का डीक प्रकार 
शासन करने के छिये (१070770:66 ०४ एिप्र]९५ का निर्माण स्वयं सभापति करता 
है । पहले पहल अमरीका में भो ऐसा ही होता था। यहाँ कमेटियों को बहुत कम्र 
काम करना पड़ता है । कुछ वर्षो से कमेटियों का काम और भी कम हो गया है। 
क्योंकि फ़ासिस्ट दुल मंत्री-पंडल सभा की एक स्थायी कमेटी की भाँति है। 

इटली में प्रइनोत्तर विधि फ्रान्स के समान है। निथम और विधि दोनों देशों में 
समान हैं, परन्तु वे एफ वात में भिन्न हैं । फ्रान्स में प्रश्न के उत्तर दे देने के डपरान्त 
विवाद होता है और तब ही वोट छी जाती है, परन्तु इटली में एक सप्ताह के बाद 
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विवाद होता है और तब वोट ली जाती है । इस विधि से अचानक ही सभा भंग 
करने को आवश्यकता नहीं पड़ती । जमेनी में प्रइनोत्तर पर कुछ मेम्बरों की प्रार्थना 
पर विवाद तो हो सकता है, परन्तु मंत्री पद-च्युत नहीं किये जा सकते । सन्‌ १५२३ 
से प्रश्नोत्तर की प्रथा इटली में घटती जा रहीं है। मसोलिनी के पक्ष में सभा का 
बहुसत है, इस कारण वह प्रइनोत्तर देने की इच्छा नहीं करता है । 

सारे अर्थ बिलों का श्रीगणेश चेम्बर में ही होता है। सरकारी बिल मंत्री 
पेश करते हैं आर उनको पास कराने का प्रयत्न करते हैं। सभा के अन्य मेम्बर भी 
बिल पेश करते हैं । सारे बिल तीन बार पेश होते हैं ( ४००४ छा ४४ ६० ह० 
"ा7०परह) (7९८ ४०३९४785 ) भन्तिस बार पास हो जाने के परचात्‌ राजा अपनी 
स्वीकृति देता है। राजा कभी स्वीकृति देने के लिये आनाकानी नहीं करता, राजाज्ञा 
प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ बिल कार्यान्व्रित किया जाता है । 

(५) इटली में न्याय ( .089 57907 )--क्वॉस की भाँति इटली में भी 
ला कोड ( (०025 ) हैं । इटली के संगठन से पहले प्रत्येक छोटे छोटे राज्य में न्याय 
की भिन्न भिन्न विधि थी। परन्तु अब तो सारे देश का न्याय एक ही कोड द्वारा होता 
है । अनेकों कोड का संग्रह करके और एक में मिकाकर एक महान्‌ कोड तस्यार 
किया गया है जिसके अनुसार दीवानी और फ़ोजदारी के ऊरक़दमे तय होते हैं । 
यह कोड रोमन्स कोड और नेपोलियन के कोड से मिलता जुलता है। 

फ्रान्‍्स की भाँति इटली में भो साधारण और शासन नियसों में अन्तर 
है। क्लान्स में साधारण अदालतें अफ़सरों का मुकदमा नहीं कर सकतीं, परन्तु 
इटली में यदि अफ़सरों ने क्लिस्ी नागरिक को उसके अधिकार से वंचित रक्‍्खा 
है ( न कि उसकी सम्पत्ति से ) तब डस पर अभियोग चलाया जा सकता है। 
अधिकार या सम्पत्ति का झगड़ा कासेशन कोर्ट्स ( ((७४४४0०॥ (०५५४७ ) करते हैं 
ओर न कि स्पेशल अदालतें । 

साधारण अदालतें--साधारण अदालतों का निर्माण ज़िलों के आधार पर 
होता है। सार देश न्यायार्थ छोटे छोटे ज़िलों में विभाजित हैं । हर एक नगर में 
एक छोटा कोर्ट अर्थात्‌ प्राइमरी कोट है। कई ज़िलों की एक उच्च कोर्द (5$प्रछलतां0ः 
(००८८ ) बनती है। यहाँ साधारण अदालतों के निर्णयों की अपील हो सकती है । 
रोस में सर्वोच्च कासेशन कोर्ट है। सन्‌ १९२३ से पहले देश भर में पाँच कासेशन कोट 
थीं जो कि अपने क्षेत्र में प्रधान थीं। दर एक कोट का न्याय भिन्न होता था इस प्रकार 
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नियमों में समानता न थी । आजकल रोम के कासेशन कोर्ट में दीवानी और फ़ौज़- 
दारी के म॒क्दमों को अन्तिम अपील होती है और यह कोट छोटी अदालतों के 
कार्य क्षेत्र का भी निर्णय करती है। इटली की जनता बहुत काल तक लोकल कोट्स 
के पक्ष में रही और अमरीका को भाँति देश भर के लिये प्रधान कोर्ट नहीं चाहती 
थी । इटली के न्यायाधीश अपने पू्े के निर्णयों से वाध्य नहीं है। इस रीति के 
अनेकों छाभ हैं परन्तु नियम पालन में कुछ अन्याय होने की भी संभावना है । 

इटली के साधारण कोट्स के न्यायाधीशों की नियुक्ति राजा न्याय मंत्री की 
परासशं से करता है। इन न्यायाधीशों को क़ानून में कुछ योग्यता प्राप्त होनी 
चाहिये । आसतोर से साधारण कोर्ट्स के न्यायाधीशों को ही उच्च पद पर नियुक्त 
किया जाता है। प्राइमरी कोर्स के न्‍्यायाधोद्ञों के अतिरिक्त अन्य अदालतों के 
न्यायाधीश तीन वर्ष में जमी हटाये जा सकते हैं जब कि उनके विरुद्द भीषण अप- 
राध हों ओर रोस की कासेशन कोट डनको डीक समझे । न्याय मंत्री न्यायाधीशों 
को एक केन्द्र से हटा कर दूसर केन्द्र में रब सकता है। राजनीतिश् भी नियम पालन 
में वाधा डाछते हैं। बड़े बढ़े फ़ोजदारी के मुक्दमों के लिये पंच (]५७:५४) नियुक्त 
किये जाते हैं । इन पंचों का काम सन्‍्तोष जनक नहीं है । 

शासन कोर्ट ( ७ ०097075074६४८ (20४४४$ ) की अदालतों का निर्माण 
फ़ान्स की भाँति होता है। इटली के प्रत्येक प्रान्त में एक शासन ट्राइब्यूनल होता 
है। इस प्रान्तीय ट्राइब्यूनल के सदस्यों को प्रीफ़ेक्ट नियुक्त करता है। इन अदालतों 
की अपील रोम के राज्य परिषद्‌ ( (०८४८॥ ० 5६०८० ) से हो सकती है । राज्य 
परिषद्‌ के सदस्यों को राजा मंत्रियों को सलाह से नियुक्त करता है । राज्य परिषद्‌ 
के अन्य अनेकों कर्त्तथ्य हैं । 


६-प्रान्तीय शासन 


इटली में प्रान्‍्तीय शासन भी फ्रान्स की भाँति होता है। दोनों देशों में 
शासन नितान्त ससान है । केवल पदाधिकारियों के नाम (]४०॥८०८०८प०८) भिन्न 
है । सारा प्रान्तीय शासन आन्तरिक झंश्री ( [7६2८7707 )४४778:67 ) के निरीक्षण 
में होता है । सारा देश ७५ प्रान्तों में बैंटा हुआ है । प्रत्येक प्रान्त का अध्यक्ष एक 
प्रोफेक्ट होता है जिसको कि राजा स्वयं नियुक्त करता है। छोटे छोटे विभागों के 
अध्यक्ष हो प्रीक्षक्ट बनाये जाते ६ अर सम्रथ पदने पर इंघर उधर हटाये जाते हैं । 


( ११७ ) 

वे पद च्युत भी किये जा सकते हैं। प्रीफ़ेक्ट अपने प्रान्त का अध्यक्ष होता है 
अथवा राष्ट्रीय सरकार का कम्तचारी होता है। डसके अधिकार व शक्ति फ्रान्सीसी 
प्रीफ़िक्ट की भाँति होते हैं । वह निर्वाचन के समथ अपनी दुरू की सहायता के लिये 
भरसक प्रयत्न करता है। प्रीक्षक्ट की सहायता के लिये सहकारी होते हैं जोकि 
प्रान्तीय केबिनेट के सदस्य बनते हैं । 

प्रस्येक प्रान्त में एक छोटी कान्सिल होती है जो कि 'जिन्‍्टा! ( 5ंपगा4 ) 
कहलाती है। सारे मनुष्य जिनको मताधिकार है वोट देते हैं। इसके कर्तंब्य 
वही हैं जो कि फ़ान्स की प्रान्तीय कन्सिल के हैं। इटली को प्रान्तीय 
कान्सिक साल में कद मास तक काम करती है। और अधिवेशन समाप्त हो 
जाने के पश्चात छुट्टियों में काम करने के लिय्रे कान्सिल के कुछ सदस्यों को चुनती 
है। प्रान्तीय कौन्सिल प्रीफ़ेक्ट्स को पद-च्युत नहीं कर सकती है। कोन्सिल 
का आय व्यय पर पूर्ण अधिकार है। इस कारण प्रीफ़क्ट को सदेव कोन्सिल 
के सहयोग से काम करना पडता है। (कर 06 बताग्राप॑ंडदाब्नंणा 45 
97 ( ८००7ए०7०४१7७८, ) 

इटली में फ्रान्स की भांति ऐरोन्डिसमेन्ट और केन्टन होते हैं | परन्तु इन 
छोटे छोटे विभागों को इतनी प्रधानता नहीं दी गई है जितनी कि फ़ान्स में दी गई 
है । यहाँ पर ८५०० कम्यून ( (०0707८५ ) हैं । नगर, क़रबा या गाँव में कुछ 
भेद्‌ नहीं है । सबों का शासन एक ही प्रकार होता है । अन्तर केवल इतना है कि 
बड़े कम्यूनों की बड़ी कान्सिले हैं ओर छोटों की छोटी कोन्सिलें हैं । कम्यून-कौन्सिल 
का निर्वाचन होता है ओर इनके द्वारा म्थुनिसिपल शासन होता है। यह कम्यून 
कौन्खिल कर लगाती है, बजट पास करती है; ओर नगर की देख रेख करती है। 
कान्सिल के सदस्यों में से एक मेयर चुना जाता है | मेयर को सिन्डिक (5970॥८ ) 
भी कहते हैं और उसकी सहायता के लिये एक कमीशन नियुक्त किया जाता है । 
सिन्डिक तीन साल के लिये चुना जाता है। कान्सिल उसको पद-च्युत नहीं कर 
सकती है, परन्तु तब भी सिन्डिक सदेव सावधानी से काम करता है । सिन्डिक 
कौम्सिल का सदस्य बना रहता है और वास्तव में कोन्सिक का नेता बनता है। 
उसको प्रीफ़ेक्ट की आज्ञा का भी पालन करना पड़ता है। दो मालिकों की आक्ला का 
पालन करने में उसको बड़ी कठिनाई पड़ती है । स्युनिसिपल शासन में भी दल बन्दी 
बहुत ज््यादृह है, इस कारण शासन सनन्‍्तोष-जनक नहीं है । म्युनिस्िपेलिटियाँ न तो 


( ११८ ) 


नई रीतियों का प्रयोग कर सकती हैं और न उनको व्ययहार में ला सकती हैं क्योंकि 
ये नियम पाश में आबदध हैं। कहने का सारांश यह है कि प्रान्तीय शासन ढीक 
नहीं है । 

आन्तीय शासन को केन्द्री भूत ( (१००८:७॥५० ) करने के अनेकों लाभ हैं 
प्रान्तों में गड़बड़ी कभो नहीं फल सकती है । राष्ट्रीय सरकार के एजेन्ट सार देश में 
फैले हुये हैं जो कि ख़बर पाते ही काम करते हैं । केन्द्री भूत शासन से किक्रायत भी 
हो सकती है । 


७-राजनीति 


इटली देश की राजनीति की दशा गड़बड़ी और झंक्षट की है कि डसको 
समझना ज़रा कडिन है। परन्तु कुछ विशेष बातों को ले कर हम उसका थसृत्र बाँध 
सकते हैं । 

सन्‌ १८४८ के फ़रमान 'स्टेहुओ! ( 5:4० ) में दल स्थापना का बिल्कुल 
ज़िक्र नहीं है, न यही ज़िकर है कि शासन में कुछ भाग ही भिलेगा। परन्तु समय का 
प्रभाव है कि शासन दुल द्वारा ही होता है। सन्‌ १८५२ से १८६१ ठक महाशय 
केवुर ( (१४४०पा ) प्रधान संत्री रहे । वह दुल संस्था के बहुत बड़े पक्षपाती न थे। 
वास्तव में संकोर्ण हृदय थे। उनकी राजनीति के बहछ्ुत से पक्षपाती थे। यह 
पक्षपाती अधिकतर उनके देश-प्रेस से सनन्‍्तुष्ट होकर उनका साथ देते थे । सन्‌ १८६१ 
में महाशय केवूर की झृत्यु के पश्चात दल बन्दियाँ बहुत बढ़ गई । सन्‌ १८७० में 
रोम के इटली राज्य मे सम्मिलित हो जाने से दो प्रधान दरू बन गये, राइट्स 
( 78॥८ ) जो कि संकीर्ण दुल था ओर लेफ्ट ( .0: ) जो कि उदार दुल था। 
देश के उत्तरी भाग वाले राइट्स थे और दक्षिणी भाग वाले लछेप़ट थे । राइट्स दुल 
का बहुसत था ओर इन्होंने इटलो को संयुक्त राष्ट्र बनाने में बहुत योग दिया था। 
परन्तु इसकी नीति से सन्तुष्ट न होकर प्रजा ने सन्‌ १८७६ में लेफ़्ट दुछ को बहुमत 
दिया और बोस वर्ष तक वहुसत रक्खा। इस काल में अनेकों सनमुष्य अधान 
मंत्री बने क्योंकि राइट्स और लेप्ट में आपस में फूट हो गई थी ओर कई छोटे छोटे दुल 
वन गये । कुछ वर्षो तक महाहाय डेजमिटिस ( 0८976८८५ ) बड़े राजनीतिज्ञ थे और 
सदेव संत्री मंडल को गड़बड़ी के बाद विजय श्राप्त करते थे । सन्‌ १८५१ से १८५९६ 
तक फ्रान्लेसकों क्रिध्पी रह । यह बहुत ही चतुर अंर योग्य आदुमी थे इनको अकारण 
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ही अनेकों कडिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसका कारण यह था कि इटली 
का आक्रमण एकीसीनिया के विरुद्ध असफल रहा। उनके पदु-त्याग के बाद लेफ्ट 
दुल को पदु-त्याग करना पढ़ा । 

सन्‌ १८९६ में राइट्स प्रधान पद को लोटे, परन्तु बहुत काल तक पद को 
अपने हाथ में न रगव सके । राइट्स लोगों ने संघ बनाने का प्रयत्न किया, परन्तु इटली 
वाले संघीय शासन नहीं चाहते थे और इसी कारण संकीण दल वाले बहुत काल तक 
पद पर स्थित न रह सके। पन्द्रह वर्ष तक संत्री मंडल में अनेकों परिवर्तन हुये, 
उनका निर्माण हुआ, भंग हुआ और सुधार भी हुआ | इन कठिन सभयों में महाशय 
गियोवानी गिलछिटी सब से मुख्य राजनीतिज्ञ थे। यह संघ बनाने में बड़े प्रवीण 
और निपुण थे। उन्होंने बसे तो किसी बड़ी राजनतिक समस्या का समाधान नहीं 
किया, परन्तु वास्तव में बड़े बढ़े साम'जिक सुधार उन्हीं के परिश्रम के फल हैं । उनको 
ससय समय पर संकीण दल और साम्यवाद दल का विरोध भी सहना पड़ा। वह 
देश की बहुत कुछ सेवा कर सके, इसका कारण है उनकी दूर-दर्शिता | इन सहाश्षय 
के प्रजातांत्रिक विचार थे, परन्तु कोई स्थायी राजनतिक सिद्धान्त नहीं थे। 
वह अपना सतलय सिद्ध करने के लिये किसी दल की सहायता करने को तय्यार थे । 
१९०० से १९१७ के अधिकांश भाग में आप ही प्रधान के पद पर स्थित रहे । 

सन्‌ १८७० से १९२० तक इटली के समक्ष तीन बड़ी समस्‍यायें उपस्थित 
हुईं । हमको उनका ढीक तरह से निरीक्षण करना चाहिये। आज कल की राजनेटिक 
दशा को ठीक तरह से समझना चाहिये--( १ ) प्रथम समस्या चचे की थी जो कि 
अभी तक इटली को परेशान कर रही है, ( २) दूसरी समस्या है साम्यवादियों का 
उत्थान ( ३ ) तीसरी है फासिस्ट दल का आन्दोलन । 


८-चर्चे सम्बन्धी समस्‍यायें ओर साम्यवाद 


ज्र्चें--आधुनिक इटली की यह सबसे जटिल और गूढ़ सभस्था है, जिसका 
कि इटली को सामना करना पड़ रहा है। इटली केथालिक देश है, यहाँ के 
निवासियों की अधिकांश संख्या केथालिक धर्मावलम्बियों की है। आइचयथ को वात 
तो यह है कि ऐसा होने पर भी यहाँ पर पोप के अधिकारों पर इतना आक्षेप 
और सत-सेद्‌ है । इस कारण हमको इटली देश के इतिहास की छान बीन करनी 
पड़ेगी । इसकी उत्पत्ति का जान लेना अत्यावइपक है । 


( १२० ) 


चौथी शताब्दी में कुस्तुनतुनिया ( (१०98/809770.6 ) रोस साम्राज्य को 
राजधानी बना पोष ही रोम नगर का सर्वाधिकारी बन गया, डसके कार्यों में 
हस्टक्षेप करने वाला कोई न रहा। सध्यकाल में पोप को अनेकों कडिनाइयों का 
सामना करना पड़ा । इटली पर अनेकों आफ्रसण हुये । धर्में-सुधार आरम्भ हुआ 
जिसके नाम पर हजारों वीरों की घर्म-वेदी पर बलि चढ़ी। आधा यूरप पोष के 
विरुद्ध हो गया । इसी सुधार आन्दोलन को प्रोटेस्टेन्ट रिफारमेशन ( ?/072८४४३ 7६ 
२९ई००४०४ ४०० ) कहते हैं। प्रोटेस्टेन्ट देशों सें रोम का सम्मान जाता रहा। 
प्रोटेस्टेन्ट छोग रोम को भीं अपने अधिकार में ले केना चाहते थे । सन्‌ 
१८१७४ की वीना कांग्रेस ने पोप का रोस देश पर अधिकार स्वीकार कर 
लिया | पोपष ही रोस का राजा बना। सन्‌ १८७० में रोम इटली राज्य में 
मिला लिया गया। अब पोप कहाँ रहे, उसका स्थान क्या रह गया ) इसी 
बात पर विवाद हो रहा है। पोष केथालिक देश में गिर्जा का अध्यक्ष अथवा 
सरकार था और रोम देश का राजा था। रोस देश का कोई विधान न 
था, पोष के अधिकार की कोई सीमा न थी । डसके मंत्री थे, परन्तु कोई 
पालियामेन्ट न थी। वह गवर्नरों को और न्यायाधीशों को स्वयं नियुक्त करता या, 
खर्य ही नियस निर्माण करता था। उसी के हुक्‍्स से कर लगाये जाते थे और वसूल 
किये जाते थे । पोष के हाथों में राजा के अधिकार होना तो डीक है, परन्तु अज्ुभव 
हमको इस थात का परिचय देता है कि धर्सानुयायियों को कभी शक्ति प्रदान नहीं 
करनी चाहिये। क्योंकि धर्मानुयायी धर्मान्ध होकर बड़े भीषण कांड रचते हैं और 
पापाचार करते हैं । 

सन्‌ १८४८ में अन्य देझों की भाँति रोमनिवासी भी प्रतिनिधि सभा 
चाहते थे और देश के शासन के छिये त्रिधान भी चाहते थे। पोष पियुस नवाँ 
(एए४ [#) ने एक विधान भी बनाया, प्रजा को इससे सनन्‍्तोष न हुआ; 
आन्दोलन और गड़बड़ी हुई । उन्होंने गण तंत्र (८७०७०॥८) की भी स्थापना 
को । फ़ान्सीसियों की सहायता से पोष को पुनः अधिकार प्राप्त हुए । विधान उड़ा 
दिया गया । परन्तु रोम का प्रइन सदेव जनता के समक्ष रहा । समस्या केवल इतनी 
थी कि रोस को भक्त करके डसको इटली फो राजधानी बनाई जाये । ऐसा करने से 
पोष का रोस राज्य पर से अधिकार जाता रहा | किसका आधिपत्य रहना चाहिये ? 
सन्‌ १८७० तक फ्रान्स की सेनायें रोम की सहायता ओर रक्षा करती रहीं । सन 
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१८७० में नेपोलियन की सीडन के युद्ध में द्वार हो गई । उसकी सेनाओं ने रोस से 
कूच किया। तुरन्त ही इटली वालों ने रोम पर चढ़ाई की और उसको अपने कब्ज़े 
में कर लिया । केयुर का स्वप्त फलीभूत हुआ | पोष के सारे अधिकार छीन छिये 
गये । 

इटली की शासन सरकार की कभी यह इच्छा न थी कि पोष के धर्म संबंधी 
अधिकार भी छीन लिये जायें। पोष को धर्म संबन्धी सारे अधिकार दिये गये । सन्‌ 
१८७१ में पालियामेन्ट ने पोष के अधिकार सुरक्षित करने के निमित्त एक एक्ट पास 
किया (6 [.3छ ०07 749० (5प्रथाव्या ८०८५) । इस एक्ट का मतलब यह था कि 
धर्म संबंधी विषयों में डसको पूर्ण स्वतंत्रता रहे । उसके विरुद्ध सारे अपराध राज्य 
अपराध के समान हैं। डसको वेटिकन और लेटिस्स के सुविशाल महलों पर 
(फ4रघंटवा बात [,20८८७॥० ?48०९) पूर्ण अधिकार दिया गया है। उन पर 
कभी किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जा सकता । वेटिकन फो आने वाले दूतों का 
वही आदर सत्कार और सम्मान होता है जो कि अन्य राजदूतों का होता है । 
शासन सरकार उनको गिरफ्तार नहीं करेगी । इटली का कोई भी पदाधिकारी पोष 
की आज्ञा के बिना उसके भवनों में पदाएणंण नहीं कर सकता । पोष की चिट्ठी पत्नी 
में रोक टोक नहीं हो सकती। पोष को ३२,५०,००,००० छायर ( ]4706 ) सालाना 
दिया जायगा यह उसके देश छिनने का मुआवज्ञा है । 

संरक्षित नियमों ने केथालिक चर्च को ओर भी अन्य सुविधायें दी। पर- 
देशियों के ऊपर जो वाधायें थी डनको हटा दिया गया है। पोष को चच पदाधिकारी 
नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। विद्यपों को पोष ही नियुक्त करता है, 
पर उनका वेतन इटली सरकार की परासश से दिया जाता है। रोस में कारडिनल्स 
के पद्‌ पर विदेशी भी नियुक्त किये जाते हें क्योंकि उनको इटली शासन सरकार के 
लिये वफ़ादारी की शपथ नहीं लेनो पइती है ( 707 020474|$ 7६ ४ 70६ 
घ९९९४४३०ए ६० (६९ ८0९ 040 ० 30887०6 ६० घी रप्वीक्वात (50 ए९77- 
ए7९४६ ) । चर्च अदालतों को भी अधिकार दिये गये हैं । 

पोष उससे सन्तुष्ट न हुआ--टेक्स से मुक्त होना, या रुपया प्राप्ति से क्‍या 
उसकी क्षति पूर्ति हो सकती थी; १८७१ के संरक्षित नियम केवक पुस्तक (5६9६प६८ 
8००४) पर अंकित हैं, परन्तु अभी तक किसी पोष ने उनको स्वीकार नहीं किया 
है| घोष लियो श्रयोद्श (.८० 5] ) तो इतना असन्‍्तुष्ट हुआ कि उसने इंदली को 
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केथालिक प्रजा से शासन में भाग छेने से सना किया। उनको निर्वाचन के समय 

वोट दने से भी सना घिया । सर १८९५७ में उसने नान लिसेट (]२०७ [८८६४) 
डिक्री द्वारा उपरोक्त आज्ञा दी । असहयोग की यह नीति सफ़हू न हो सको। इटली 
बालों ने पोष की आज्ञा न सानी । 

लगभग ३५ वर्ष हुये पोष ने यह डिक्री चालू को थी | यह डिफक्री अभी तक 
रह भी नहीं की राई है, परन्तु अब ज़रा क्रिंचित सुविधायें कर दी गई हैं। पोष 
नर्स पड़ गया है ! उसकी आज्ञा है कि चर्च के विरोधियों को मुँदतोड़ जवाब देना 
चाहिये । इटली में केधालिक दुल भी बन गया है जैसे कि जर्मनी में सेन्द्रस 
((क्लप्त्णया) दुल है। महायुद्ध से पूर्र सभा में इस दुरू फी संख्या बहुत कस 
थी । सहायुद्ध काल में पोप ओर शासन सरकार में सहयोग बढ़ गया। युद्ध के 
अन्त होने पर इस दर ने अपना संगठन किया । इस दुरू ने अपना नास बदल कर 
पाटिटों पोषोलर (?०7८८० ९०9०१४४८) रक्‍्खा--अर्थात्‌ जनता दरू | इस दल का 
जद्देश्य शासन सरकार में संशोधन करने का है। पोपोलारी दुऊ औरतों को 
मताधिकार देना चाहता है, अजुपातिक निर्वाचन चाहता है और राज्य का संगठन, 
प्रान्तीय शासन में परिवर्तन, न्याय रीति का सुधार अथवा राष्ट्र शर्थ की देखभाल । 
यह लोग साम्यवादियों के कट्टर विरोधी हैं। उन्होंने व्यवसायिक समस्याओं का 
सरलता से सप्ताधान किया है । यह छोग नियम द्वारा श्रम जीवियों की रक्षा करना 
चाहते हैं और प्रतिस्पर्धा नहीं चाहते हैं, वरन्‌ यह्‌ चाहते हैं कि सब लोग उपज के 
काम में सहयोग देखें । 

(२ ) खाम्यवाद--सास्यवाद दल का उत्थान इटली की बहुत बडी बात 
है। इटली के सज़दूर अधिकतर विप्लव वादी हैं न कि साम्यवादी | साम्यवादी 
और विप्लववादियों में अन्तर यह है कि साम्यवादी शासन सरकार के पक्ष में है 
और यह चाहते हैं कि समस्त संस्थायें सरकार के निरीक्षण और अध्यक्षता में होना 
चाहिये। विप्लववादी शासन सरकार को नहीं चाहते हैं, और सरकार के हाथों में 
से सारे अधिकार छीन लिया चाहते हैं । विप्लववादियों ने साम्यवादी दल के मार्य 
में रोड़ा अटकाने का प्रयज्ञ किया, परन्तु उनके विरुद्ध अनेकों नियम घना कर उनको 
ठंडा कर दिया गया। सन्‌ १८९० के बाद साम्यवाद दल से विप्छव दुल पृथक कर 
दिया गया । सास्थवादियों ने देश के सामने प्रोग्राम रक्खा जो कि बहुत ही गरम 
और बढ़ा चढ़ा समझा गया । वास्तव में यह कुछ भी नहीं है । एक संकीर्ण हृदय 
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पाला पुरुष कभी इससे विचछित न होगा। इनके प्रोग्राम की सारी सनोकासनायें 
पूरी हो गई हैं । महायुद्ध काछ तक साम्यवाद दुछ अपना संगठन करने में छगा रहा । 
इस दुक के पहले केवल बारह मेम्बर थे किन्तु युद्धकाल में पचास | 

युद्धू काल में साम्यवादिप्रों ने सरकार को सहायता की, डसी का पक्ष 
लिया । युद्ध समाप्त हो जाने के बाद वह अधिक यर्म पड़ यये। रूस और जमेनी की 
क्रान्ति ने उनके हौसले बढ़ा दिये । बहुत से कट्टर समुदायवादी ( (00परशप्पा5६8 ) 
घन गये । सन्‌ १९१५ की साम्यवादी काँग्रेस के अधिवेशन के ससय साम्यवादियों ने 
मास्को अन्तर राष्ट्रीय मत (970 पमप्टमब४07०) का अपने आप को 
पक्षपाती घोषित किया । इन्होंने पूँजीपतियों को दूर करने का और अपने प्रोग्राम को 
फछी भूत करने का प्रयत्न किया । इस प्रोग्राम को इटली वाले कभी पसन्‍दु न करते 
यदि साम्यवादियों का कोई सावजनिक प्रोग्राम होता | सारा देश अशान्ति की भ्प्मि 
से भभक रह्दा था क्योंकि युद्ध से उसको कुछ लाभ नहीं हुआ था । 

उपरोक्त बातों के कारण सन्‌ १९१५ में साम्यवादियों के १५६ सदस्य निर्वा- 
चित हुये । साम्यवादियों की इतनी संख्या तो थी नहीं कि स्वयं शासन कर सकते, 
परन्तु दूसरों का विरोध करने के लिये उनकी संख्या पर्याप्र थी । देश में इसी समय 
गड़बड़ी सची । तिजारती नगरों में रस की भाँधि छोकछ सोवियट स्थापित किये 
गये । सहाशय ग्रियोछिटी प्रधान बने रहे, परन्तु साम्यवादियों को दमन करने में 
अससर्थ रहे । सन्‌ १९२० में साम्यवादी समुदायवाद के गन्तब्य पथ की ओर 
आरूद हो रहे थे । 


&£-फ़ासिस्ट श्रान्दोलन 


( एब्च5८ा5६ ै०रथ्ााटा। ) 

एक की कठिनाई, दूसरे का सोक्ता । डीक इसी समय फासिस्ट दर ने कदम 
बड़ाया । इस दल की उत्पत्ति उस सभ्य हुई जब कि महायुद्ध में इटछी ने भाग 
लेना झुरू न किया था और अभी तक उदासीन था। इटरी को भी युद्ध में घसीटने 
के छिये संस्थाओं की स्थापना की गई । उनका उद्देश्य था कि इटली देश, इंगलेंड, 
फ्रांस और रूस का युद्ध में साथ दे। बीच सें अध्यस्थ होने के कारण यह दुल 
फासिस्ट इन्टरवेन्टेस्टी ( 95८ [ध९7४८०६८४८ ) कहकाया । यह दुल साम्य- 
वादियों के विरुद्ध न था पर युद्ध में भाग न लेने के कारण दोषारोपण अवश्य कर 


( १२४ ) 


रद्दा था। सन्‌ १९१५ में इटली ने युद्ध में भाग लेना शुरू किया। इस दुरू का डद्देश्य 
पूरा हो गया, इस दल के जीवन समस्या का सस्ाधान हो गया, भब इसकी स्थिति 
का क्‍या लाभ ? युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद इसका संगठन दूसरे नाम से हुआ--- 
फासी डि कास्बेस्सिन्टो ( ४5० ती (0774८४॥7९८००८० )। इसका मुखिया 
ससोलिनी हुआ । ससोलिनी पहले साम्यवादी था--पश्र लेखन ( [0फ्राप्रक्षाक्ा ) 
ही डसका पेशा था। दस दुरू का उद्देश्य था राष्ट्रीयता की जागृति करना, शान्ति 
की स्थापना करना, मेक्सीमेलिस्ट ()45770950) प्रोग्राम का दसन करना, 
जावश्यकता पड़ने पर अरबों की भी शरण लेना । सन्‌ १९२० तक इस दर को सभा 
में अधिक संख्या न सिल सकी । सन्‌ १९२० में सारे देश में अराजकता फैली । इस 
दल के सहस्त्रों पक्षपाती बन गये--इस दुल के पक्षपाती फाली कमीज़ पहनने लगे 
और भिलीड्ी की भाँति अपना सेना-संगठन किया। वह हथियार रखने छगे और 
डिल करने छगे | 

इन्हीं दिनों साम्यवादी दल में गड़बड़ी मच रही थी | इस दुर के नर्म लोग 
साम्यवाद दल की बढ़ी चढ़ी कार्यवाहियों को देख कर घबराये। इन लोगों ने मास्को 
अन्तरराष्ट्रीय सत से सारा सम्बन्ध छोड़ दिया। शासन ढीक प्रकार न हो सकता 
भा । सन्‌ १९२१ में सभा भंग कर दी गई । समुदायवादियों ने हड़ताल घोषित की । 
फासिस्ट वादियों ने हड़ताल रोकने का प्रयत्न किया । स्टेशनों पर और अन्य स्थानों 
पर जहाँ पर कि समुदायवादियों ने हडताल की थी फ़ासिस्ट दुल वाले आ डटे। 
इन्होंने दुकानों पर से, फ़ेक्टरियों में से समुदायवादियों को निकाछ दिया और उन्हें 
अपने फ़ज्ज़ में कर लीं। उन्हों ने लोकल सोवियटों को तोड़ ढाला और वह जहाँ कहीं 
थे उनको उनके स्थान से निकाल भगाया । फ़ासिस्ट दुल के नेताओं ने मंत्री मंडल को 
भी पदु-च्युत करने का उद्योग किया | अक्टूबर सन्‌ १९२२ में सार फ़ासिस्ट दुरू वाले 
रोस पर चढ़ आये, इसको आकर घेर लिया, और शासन को अपने हाथ में ले लेने 
के छिये चिछ्लाने लगे । 

संत्री मंडल को अपना सर झुकाना पड़ा । मसोलिनी प्रधान मंत्री बन गया, 
और उन्होंने ही अपना मंत्री संडल बनाया । उसने सभा को यह धमकी दी कि यदि 
सभा उसका साथ न देगी तो सभा भंग कर दी जावेगी। सभा ने उन सहापुरुष 
के सासने अपना सिर झुकाया । इसने १९२३ के निर्वाचित सुधारों पर स्वीकृति दे 
दी । ससोछिनी की चढ़ बनी। वह बजट में काट छांट करने छगा, शासन सरकार 
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के व्यय से कमी करने छगा। उसने बहुत से अनावश्यक अफसरों को पद-च्युत 
किया । उसने विरोध को भी शान्त करने का प्रयज्ष किया | उसने कटाक्षों और 
समसालोचनाओं को भी दमन किया। ससोलिनी की इस कार्यवाही से डसकी बहुत 
निन्‍्दा हुईं । उसको विदेश नोति में भी कुछ सफलता प्राप्त हुई, इस कारण सन्‌ 
१९२४ के निर्वाचन में उसको सभा में अधिक संख्या प्राप्त हो गई। फ़ासिस्ट के 
सभा में ५३० में से ३५६ सदस्य थे । 

इटली में बहुसत पाना सरल काम है, परन्तु उसको दीक तरह से रखना 
ज़रा मुश्किल फाम है । फ़ासिस्ट दुल के केवल चालीस प्रतिशत पक्षपाती थे और 
उसको सभा में ३५६ सीट मिल गई । फ़ासिस्ट दकू को अन्य दलों के भी सो सदस्य 
अपने दुरू में भरती करने पड़े थे। फ़ासिस्ट छोग साम्यवादियों को निकाल कर 
शासन की बाग-डोर अपने हाथ में लेना चाहते थे। वेसा ही हुआ यह छोग 
डिक्टेटर बनना नहीं चाहते थे । 

क्या ऐसी कार्यवाही से कठिनाइयों का अन्त हो गया ? अनेकों फिनाइयाँ 
आ खड़ी हुईं। नवीन निर्वाचन नियमों का तात्पर्य यह था कि शासन की 
बागडोर एक ही दल के हाथ में होनी चाहिए, ओर किसी प्रकार के संघ 
नहीं बनने चाहिए । निर्वाचित होने के डपरान्त भी इन लोगों ने सन्त्री मंडल 
का संघ इस प्रकार बनाया कि संत्री मंडल में समस्त दलों का प्रतिनिधित्व होना 
आवश्यक था | सन्‌ १९२४ में फ़ासिस्ट वादियों को उदारद्र और राष्ट्रीय दुल की 
सहायता की आवश्यक्ता पड़ी । कुछ ही काल बीत जाने पर उदार दल वाले संघ 
से एथक्‌ हो गये । मसोलछिनी को बहुमत खो देने का भय तो था नहीं, परन्तु भय 
यह था कि कहीं असम्तुष्ट राजनीतिज्ष उसके विरुद्ध प्रचार न करें। कुछ छोगों ने एक 
ऐवेन्टाइन ब्लाक ( ॥४८७४४८ 7!0०८ ) बनाया। इस ब्छाक ने सभा में आना 
छोड़ दिया । मंत्री मंडल का सभा में बहुमत तो अवश्य था, परन्तु इसी दल के बहुत 
से मेम्बर इसकी नीति को न पसन्द करते थे ? जब सब कोई किसी नीति का विरोध 
करें और होवे सनसानी तो 'डिक्टेटरशिप' ( 0(0:8८०7४॥7 ) की प्रचार स्थापना 
होती है । 

फालिस्ट वादु अक्सर पूँजी पतियों को डिक्टेटरशिप कहलाती है, और 
समुदायवाद श्रम जीवियों की डिक्टेटरशिप फहलाई जाती है । वास्तव में फासिस्ट 
वाद का थद्द उद्देश्य कदापि नहीं है । इसका मुख्य सन्तब्य है देश का भछा, 
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न कि किसी अमुक्त संगठन का, जाति का, सम्प्रदाय का था किसी प्रकार की 
अन्य संस्था का भा करना। कोई संस्था देश का शासन संचालन अपनी स्वार्थ 
पूर्ति के लिये नहीं कर सकती है। फ़ासिस्ट दुल युद्ध अथवा आभ्यन्तरिक कलह 
नहीं चाहता है, जिससे कि केवल एक दुक का भला होता है। लेकिन इन दुल युद्धों 
का किस प्रकार अन्त हो सकता है ? फ़ासिस्ट दुल का उत्तर है “सरकार को 
सर्वोच्च समझना चाहिये ।”” शासन सरकार का संगठन इस प्रकार होना चाहिए 
कि किसी एक दुरू को विशेष सुविधारयें न प्राप्त होवें। मिलों का और तिजारत का 
संगठन इस प्रकार होना चाहिये कि प्रतिसपर्द्धा का सर्वनाश हो जावे । इस प्रोग्रास 
को फलीभूत करने के लिये वर्षो' लगेंगे । 

वासतव में--हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और--यही कहावत 
फ़ासिस्ट वादियों के लिये चरितार्थ होती है। उद्देश्य कुछ और है वास्तविक स्वरूप 
कुछ और ही है । फासिस्टवादी अपना माय छोड़ कर अन्य मार्ग पर चल रहे हैं । 
हम फ़ासिस्ट दुल को भ्रधानता को डिक्टेटरशिप कह सकते हैं । यह दल किसी का 
विरोध नहीं चाहता है। विरोध को ही दसन करना डलका मुख्य कर्तव्य है | प्रेस 
की खतंत्रता छीन ली गई है। डनको सरकार की आज्ञा प्राप्त कर के ही ख़बरें 
छापनी पड़ती हैं। छोगों को भाषण और व्याण्यान देने दी खतंत्रता प्राप्त नहीं है । 
यह दुल लोगों के दिलों में भय उत्पन्न करके अपना सतरूव सिद्ध करना चाहता 
है । व्यवसायिक सासलों में यह दुल बिलकुछ उदासीन है। 

केवूर की झत्यु के पश्चात ही इटली में ऐसा बढ़ा आदमी उत्पन्न हुआ है । 
परन्तु ऐसी लीडर शिप भर नेतृत्व से क्या छाभ जब कि सब के सब ह#ंखलाओं में 
आबद हुए जा रहे दें; जब कि एक आदसी की आंज्ञा सर्वभान्य है आर उसका 
उल्लबल्लन घोर पाप है। मसोलिनी किसी फी नहीं सुनना चाहता है। किसी ने सत्य 
ही कहा कि दुर्भाग्य के समय ही लोग शक्ति शाली व्यक्ति को चाहते हैं, जब सब 
काम ठीक हो जाते हैं तब वह असन्तुष्ट हो जाते हैं। 


१०-विदेश नीति 


फ़ासिस्ट दछ की विदेश नीति भी ज़रा निरीक्षण योग्य है। इसका, मुख्य 
कर्तव्य है युरुप के राष्ट्रों में इटली को सर्व प्रथम बनाना | इटछी के पास फ्ान्स 
और इड्नलेंड को भाँति बड़े बढ़े उपनिवेश नहीं हैं। जो कुछ डपनिवेश इसके पास 
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हैं भी वह होलेंड और पोचेगाल वालों से छोटे हैं। इसका कारण यह नहीं है कि 
इटली वाले डपनिवेश राज्य नहीं चाहते हैं, या वह अन्य देशों में जा कर नहीं बसना 
चाहते हैं । इतिहास के पाठकों को विदित होगा कि नई दुनियाँ (४८७ ९४०८०) को 
हूँढ़ एक इटली निवासी ने ही की थी | इस वीर पुरुष कोलम्बस के सहस्रों देशवासी 
उत्तर और दक्षिण अमरीका की रदोज में जा चुके हैं | इटली की दशा जैसा कि हम 
पहले लिख चुके हैं अत्यन्त शोचनोय रही है। १९वीं शताञदी के सथ्य में ही इटली 
का संगठन हो पाया था। इस समय तक थूरोपीण राष्ट्रों ने खारे उपनिवेश घेर 
लिप थे, अब भी क्या बिगड़ा था ? इटली की दृष्टि अफ्रीका के उत्तरी भाग पर पड़ी । 
यह लोग व्यूनिस लेना चाहते थे। फ्रान्सीसी छोग बड़े ही चतुर थे, उन्होंने टुयूनिस 
को अपने अधिकार में ले लिया, परन्तु छाल सागर के पश्चिमी किनारे पर इटली 
बालों ने अपना आधिपत्य स्थाप्रित कर लिया। लेकिन ऐबीसिनीया वालों से 
इनका विवाद बढ़ गया । इटली को जीत हुई, पूर्ण अधिकार स्थापित करने के समय 
इटली ने ढील डाल दी । सन्‌ १८९६ में उनको सेना का सर्वेनाश हुआ । अब 
लाल सागर में केवल ऐरीट्रिया ( 7/75८५ ) इटली के हाथ में है, इसमें सोमाली 
लेण्ड का भी कुछ भाग सम्मिलित है। 

इटली के अधिकार में ट्यूनिस ओर सिश्र के बीच का देश लिबिया 
([.99 ) है। सोलहवीं शताउदी से अब तक यह देश टर्की के हाथ में था। 
महायुद्ध से पहले सन्‌ १९११ में इटली वालों ने इस पर आक्रमण किया आर अपने 
अधिकार में ले लिया । लिबिया का क्षेत्रफल लगभग ४००० वर्ग सील है, परन्तु 
इटली वाले थोड़े से भाग को ही अपने क़छज़े में कर सके । इनके अधीनस्थ भाग में 
थ्रिपोली और सिरीनेसा ( (:५:८००८० ) सम्सिलित हैं। तात्पर्य यह है कि 
इटली अपनी उपनिवेश नीति में सफल नहीं हो पाया है और इस कारण उनको 
बहुत क्षति उठानी पड़ी है । 

ससय सस्य पर इटली वालों को हार खानी पड़ी है, परन्तु उनकी हसरतें 
अब भी बाहरी हैं। इटली की जन संख्या इतनी अधिक हो गई है कि और अधिक 
सलुष्य नहीं सस्ता सफते हैं। यहाँ पर एक किलोमीटर स्थान में छगभग १३० समुच्य 
बास करते हैं, फ्रान्स में ७० और संयुक्त राज्य में केवल १३ आदुसी के छगभग 
रहते हैं। फ्रांस और इंगलैण्ड के देशों में ओर उनके डपनिवेशों में बड़ी बड़ी कोयले 
की कानें है। इटकी के पास तो कुछ भो नहीं है ॥ कच्चे साल और साद्य पदार्थों 
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के लिए भी इटली दूसरे देशों पर निर्भर है। इसका सतलब यह है कि इटली अपने 
देश वासियों को कार्य ( 000977९77 ) नहीं दे सकता । छोगों को अपने देश 
से नाता तोड़ कर अन्‍य देशों में जाना चाहिये। सन्‌ १९१३ में छगभग १०,००,००० 
(दस छास्र ) इटली वालों ने अपना देश छोड़ा | युद्ध के बादु कुछ ग्या879200॥ 
रुक गया। इटली वाले कहाँ जाये, यह इटली वालों की जटिल समस्या है। इसका 
समाधान किस प्रकार हो ! 

भोगोलिक दृष्टि से देखने पर यह पता चलता है कि अन्य यरोपीय राष्ट्रों के 
बीच में कई समुद्र हैं, परन्तु अभागे इटली के लिये केवल रूस सागर खुला हुआ 
है। इसी भाग से वह संसार के किसी भाग से तिजारत कर सकता है। इसके 
उत्तर में विशाल पवत हैं । इटली की ६ तिजारत समुद्र द्वारा होती है । यदि इटली 
की खतंत्रता छीन ली जाय तो इटली के पास कुछ भी न रह जायगा | उसकी सारी 
तिजारत रुक जायेगी । 

समुद्र की इतनी आवश्यकता होने पर भी इटली को इसी का अभाव 
है। इंगलैण्ड रूम सागर के हघर उधर के भागों को घेरे हुए पढा है--जिक्रात्टर 
और स्वेज़ केनाल । माढ्टा द्वीप भी अंग्रेज़ों के हाथ में है। फ्रांस का हूलों द्वीप पर 
पूर्ण भधिकार है। रूस सागर का दक्षिणी किनारे और लिबिया के रेगिस्तान 
के अतिरिक्त सब कुछ इं गलेण्ड ओर फ्रांस के अधिकार में है। इटली चारों तरफ़ 
से ऐसा घिरा हुआ है कि थदि राष्ट्र रष्ट हो जावें तो यहाँ पर सामान का भी 
आना बन्द्‌ हो जायगा। इटली की घारी तिजारत तबाह हो जायगी और इसफा 
सत्यानाश हो जावेगा । इटली वालों ने जो कुछ गलती की है अब हसको उसको 
ध्यान में नहीं लाना चाहिए। इटलो को कहीं न कहीं स्थान ढूँदना चाहिए। 
परन्तु, कहाँ ? यही समस्या इटली को दुबाये डाछ रही है । 


(799]%&70व) इंगट्ेंड 
१--इतिहास 


अंग्रेज़ों का इतिहास बिलकुछ नया है । गत ७५०० वर्षो में ही इन्होंने अपना 
इतिहास बनाया है । लगभग १७०० वर्ष हुये अग्रेज़ जाति न थी। इंगलेंड के मर 
निवासी “ब्रिटन” कहलाते थे | ईसा से ५७ वर्ष पूर्व रोम के जनरल सीज़र ((.३८५५४) 
ने इंगलेंड पर आक्रमण किया और उसको अपने क़बज़े में कर छिया। रोसन्स ने 
इंगलेंड पर ऊणभग पाँच सौ वर्ष राज्य किया। जब जम॑नी की हृश जाति 
( 8979277975 ) ने रोस पर चढ़ाई को रोस ने अपनी सेनाओं को इंगलेंड आदि 
प्रदेशों से बुछवा भेजा । उनके चले आने पर ब्रिटन छोग असहाय हो गये । रोमन्स 
लोगों ने डनको परावलम्धी बना कर रक्‍्खा था, शस्त्र रखने की आज्ञा नहीं दी थी । 
ब्रिटन लोगों का अपनी रक्षा करना भी कठिन हो गया । 

कुछ कार बाद पिक्ट ओर ब्रिटन लोगों ने हसछा किया । सन्‌ ४४९ ई० के 
लगभग एवब तट के “'जूट! निवासियों ने आकर इंगछेंड के थोड़े से भाग पर अधिकार 
स्थापित कर लिया । उसके याद एंगल और सेक्‍्सन छोग आकर भिन्न भिन्न भागों 
में बस गये। इन लोगों ने अपने अपने प्रथक शाज्यों को स्थापना को । यह 
तीनों राज्य आपस में लड़ते रहे । आठवीं शताब्दी में इन के सात प्रथक एथक राज्य 
बन गये--यानी ह(ेप्टाकी! ( ज्०एप०८टाए )। बहुत झगणडे के वाद सन्‌ 
८२७ में एग्बट सारे इंगलेंड का सर्व प्रथम्म सर्वोच्च अधिकारी ( 0४८४०४० ) 
सान लिया गया। इसी समय से इंगलेंड के एकाकोरण राज्य की स्थापना हुई । 
<ुगलेंड' शब्द ही 'एंगछों की भूमि! का द्योतक है । 

नवीं शताब्दी में डेन्सा्क वालों ने इंगलेंड पर धावा बोला, और यहाँ 
आकर थोड़े से भाग पर अधिकार जमा लिया और अपने राज्य को स्थापना की । 
सन्‌ १०६६ में नासेन्‍्डी के ड्यक विलियम ने इंगलेंड पर विजय भ्राप्त की और वह 
राजा बन गया। तदुपरान्त बहुत से नार्मन निवासी इंगलड में आकर रहने छगे | 
इन छोगों को बादशाह से भूमि प्राप्त हुई और सरदार बनाये गये । 


१२९ 


१७ 


( १३० ) 


कई जातियों के--ज्यूट, एंगछ, सेक्‍्सन, डेन और ना्सन के--सिल जाने से 
अंग्रेज़ जाति बनी है। नार्मनों का आक्रण अन्तिम था, इस के बाद हंगलेंड आक्र- 
झणों से बचा रहा । 


२-शासन पड्ति की विशेषतायें 


अकट रूप से सारा शासन बादशाह के नाम से होता है, परन्तु वास्तव में 
समस्त नियमों के निर्माण के लिये, अथवा शासन के लिये मंत्री मंडल और पार्लिया- 
मेन्ट उत्तरदायी हैं। बादशाह केवल इन संस्थाओं के आदेशानुसार काम करता 
है । राजा किसी राज्य कार्य का उत्तर दाता नहीं साना गया है, इसलिये यह कहा 
जाता है कि बादशाह कोई ग़रूती नहीं कर सकता ( 6 पाई ८०४४ 00 ॥० 
७70०8 ) । सारे कार्यों के लिये मंत्री उत्तरदायी है । 

(२ ) इंगलेंड में सभा द्वारा बनाये हुये नियमों के अतिरिक्त अधिकांश 
नियम इस प्रकार के हैं जो कि रोति रिवाज़ पर निभर हैं। इन्हीं के अनुसार यहाँ पर 
परम्परा से काम होता है। देश के लिपि बद्ध कानून में उनका समावेश नहीं हो 
सकता है हन नियमों को अपना वर्तमान स्वरूप ग्रहण करने में काफ़ी समय लगा 
है | इनका विकास शने: शने: हुआ है, इस की स्वाभाविक वृद्धि हुई है। संशोधन 
या परिवतेन सरलता से हो सकता है । इस प्रकार के रीति रिवाज को अंग्रेज़ी भाषा 
में 'कन्वेन्शन! ( (.00५८०४४०४ ) कहते हें 

( ३ ) ॥]659॥07 ०६ ४7९ (0०75£८प्रं००--यहाँ की शासन पदूति 
को परिवर्तन शोर कहा जाता है और न कि अन्यान्य देशों की भाँति स्थिर 
(7९870 ) है अमरीका में विधान संशोधन बड़ी कठिनाई से हो सकता है । यह देश 
विधान स्थिरता के छिये मशहूर है। मंत्री संडह शासन पद्धति के संशोधन या परि- 
वर्तन के लिये प्रसताव कर सकता है। केवरू साधारण बहुमत से विधान में संशोधन 

सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत किया जा सकता है। 

(४ ) न्‍्यायाकृ॒य भी पालियामेन्ट द्वारा निर्भित नियमों के अथे लगाने में 
स्वतंत्र हैं ( 009८7 ०६ [7:6797९:०५०४० ० ,995$ ) । इस छिये न्यायालयों 
के निणेयों का नियमों पर पर्याप्त प्रभाव पढ़ता है । 

शासन सुधार सरल रीति से होने के फारण क्रान्ति की आवश्यकता प्रतीत 
नहीं होती । इसी कारण इस देश में अन्य देशों की भाँति क्रान्ति और उथल पुथर 


( १३१ ) 


नहीं मची है । जो क्रान्ति हुईं भी हैं. उसके अनुसार शक्ति राज से छीन कर प्रजा 
के हाथों सौंपी गई है । यही इंगलेंढ का इतिहास है । 

(५) इंगलेंड का शासन भलिखित है--इसके अर्थ यह हैं कि कोई ऐसी 
विधान विधायनी सभा आमंत्रित नहीं की गई जिसने कि विधान बनाया हो । यहाँ 
पर अछिखित शासन पदुति से डस शासन पद्धति का बोध होता है जो राज्य 
की रीति रस्स, रिवाज़ रूढ़ी परम्परा के आधार से बनी होती है, जिसके क्लानून सर्वे 
प्राधारण में छोकमसत के अनुसार होने से ही, मान लिये जाते हैं। पालियामेन्ट 
के कुछ क़ानून लिखे हुये भी हैं, तथापि इसमें सन्‍्देह नहीं कि इस शासन पदति में 
रोति रिवाज़ या रूढ़ि का विशेष भाग है । 


३-बादशाह।* 
( पफ्ा& एए०रूए ) 


“राजा के सारे अधिकार नियमित हैं??---रिचर्ड हूकर 

क्रमश: पार्लियामेन्ट ने अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया है। राजा के 
अधिकार अब भी वंसे ही हैं जेसे कि पहले थे, परन्तु उनका प्रयोग करने में असमर्थ 
हैं। पहले पहल ट्यूडर ( [७१०४ ) वंश के बादशाह नितान्त स्वेच्छाचारी थे। 
तदुपरान्त पालियामेन्ट बादशाह से कुछ अधिकार मांगने लगी। सन्‌ १६४१ में 
पालियामेन्ट तथा बादज्याह में घरेलू लड़ाई छिड़ गई। जिसके फल स्वरूप 
पालियामेन्ट की विजय हुई, सन्‌ १६४९ में बादशाह का सर काट डाला गया, ग्यारह 
वर्ष पश्चात पुन: बादशाह को बुछाया गया और सन्‌ १६८८ में जेम्स द्वितोय को 
गद्दी त्याग करनी पड़ी ओर उसको गद्दी चतुर्थ विलियस को दी गई । अन्त को सन्‌ 
१७०१ में उत्तराधिकारी के नियस बनने से यह अलिखित परन्तु असंदिग्धि घोषणा हो 
गई कि यद्यपि बादशाह का अधिकार वंशजुक्रम से साना जाता है, परन्तु वह तभी 
तक राज्य कर सकता है जबतक पालियामेन्ट उसे चाहे । 

सन्‌ ३९१० से पूर्व बादशाह को शपथ छेती पड़ती थी कि वह रोसन 


“बादशाह से तात्पय्य हमारा उस व्यक्ति से है जो राज सिंहासन को 
सुशोभित करे वह चाहे स्त्री हो या पुरुष । 


( १३२ ) 


केथालिक मत का अलुयायी नहीं है, परन्तु सन्‌ १९१० के याद से डसको केवल यह 
घोषणा करनी पड़ती है कि वह प्रोटेस्टेन्ट धर्मावरूम्बी है । 

बादशाह को धन अआप्ती--नासन और प्लान्टेजेनेट बादशाहों के ज़माने में 
राजा अपनी पृथ्वी की आय से ही सारा काम चलाता था, और विशेष आवश्यकता 
पड़ने पर ही देश से धन सहायता के लिये प्राथना करता था। राष्ट्रीय व्यय बढ़ता 
गया इसलिये समय समय पर सभाये बुलाई जाती थीं । पूत्र में राष्ट्रीय आय को भी 
वादुशाह अपने स्वयं के व्यय में लगाते थे । जन्त को पालियामेन्ट ने उसकी बहुत 
सी धरती छीन छी और प्रत्येक वर्ष उसके खर्चे के लिये रुपया संजूर करती थी 

बादशाह के अधिकार--बादुञ्याह के अधिकार दो प्रकार के होते हैं;--- 

( $ ) जो उसे क्ानून द्वारा प्राप्त हैं--यह परिभित हैं । 

( २ ) जो उसे बादशाह होने की हैसियत से प्राप्त है--यह अपरिमित हैं। 

अपरिसित अधिकारों के अज्लुसार बादशाह के अधिकार असीम हें--इनके 
अनुसार वह क्या नहीं कर सकता--सेना के हथियार रखवा सकता है। सरकारी 
नोकरों को वर्ख़ास्त कर सकता है, युद्ध और सन्धि कर सकता है, किसी निघासी 
को लाई की पद॒वी दे सकता है, अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है । यह 
सब अधिकार उसको भ्राप्त तो अवश्य हैं, परन्तु मंत्रियों की सलाह बिना वह ऐसा 
नहीं कर सकता है। डसका भाषण भी मंत्रियों का ही बनाया हुआ होता है। 
थदि वह इसके विरुद्ध कुछ भी करेगा, उसको उसका फल भुगतना पड़ेगा। 

वास्तव में बादशाह के दो मुख्य अधिकार हैं :--- 

( १ ) महत्व पूर्ण कार्यों में बादशाह मंत्रियों को अपना सत प्रकट 
करता है। 

( २ ) आवश्यकतानुसार संत्रियों को प्रोत्साहन देता है, और समयाजुसार 
उनको चेतावनी भी देता है । 

बादशाह के कतेघ्य--सारे कार्यों के छिये बादशाह को प्रधान की सलाह 
लेनी पड़ती है :--- 

( १ ) संत्रियों को और पाद्रियों को नियुक्त करना । 

( ३ ) प्रधान अधिकारियों तथा न्यायाधीशों को नियत करना। 

( ३ ) पालियामेन्ट का उद्घाटन करना अथवा उसके अधिवेशन का 
अन्त करना। 
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( ४ ) पालियामेन्ट द्वारा स्वीकृत नियमों पर अपने हस्ताक्षर करके वह 
डनका जअन्तिम्न संस्कार करता है । 

( ५ ) पालियासेन्ट के उद्घाटन और अन्त के समय भाषण देना । 

( ६ ) अपराधियों को क्षमा करना और नागरिकों को उपाधि तथा 
पदवी देना । 

सारा कास बादशाह मंत्रियों की सलाह से करता है, परन्तु शासन को वह 
अपने महत्व से अवश्य प्रभावान्वित करता है। डदाहरणार्थ महारानी विक्टोरिया तथा 
पंचस जाजे ने डचित प्रयोग से शासन काये में बड़ा भाग लिया है। मंत्री मंडल 
बनते हैं, ओर विगहइते हैं, परन्तु बादशाह स्थायी है । वह सारे रहरुयों को जानता 
है, शासन कार्य में उसका अनुभव प्राय: संश्रियों से अधिक होता है। वेदेशिक 
विषयों में तो उसका अभाव बहुत ही पड़ता है। बादशाह के अधिकार कम होते 
गये हैं परन्तु डसका आदर बढ़ता जा रहा है। सम्पूर्ण साम्राज्य डससे प्रेम करता 
है, और बह एकता का चिह्न है । 

४-मंत्री मंडल 
( एबकाआर ) 

“सम्नस्त राज्य कारये राजा के नाम से होता है, परन्तु वास्तव में केबिनेट ही 
सब कुछ है??--)८८ए. 

इतिहाख--बादशाह की गुप्त सभा की कमेटियों में से ही केविनेट की 
उत्पत्ति हुई है । इस संस्था का विकास भी क्रमशः हुआ है । चोदहवीं शताब्दी तक 
मंत्री राजा की आज्ञा सदेव मानते रहते थे। परन्तु सन्नहवीं शताब्दी में प्रतिनिधि सभा 
के विरुद्ध काम करने से मंत्रियों पर अभियोग ( [77८३८०॥१९०६ ) 'वछाया जाने 
लगा । अन्त को यही निश्चय हुआ कि बहुमत दल में से ही मंत्री चुने जाने चाहिये। 
सन्‌ १७१४ में हेनावर पंश के जाजे भ्रथम बादशाह बने, यह और उनके पुत्र जाजें 
द्वितीय अंग्रेज़ी भाषा से अनभिज्ञ थे, इस कारण वह संत्री संडल में या किसी अन्य 
जगह विवाद में भाग न ले सकते थे । प्रधान मंत्री राजा का सारा काम करने लगा, 
उसके अधिकार बहुत बढ़ गये | तृतीय जाज ने शक्ति को पुन: अपने हाथ में लेने का 
प्रयत्न किया, परन्तु सोक़ा हाथ से निकल गया था, लकीर को पीटा करें । 

केबिनेट के सदस्यों की संख्या--प्रथम केबिनेट सन्‌ १७१४ में महाशय 


( १३४ ) 


बाल्पोल ( ५७४)७००॥९ ) ने बनाया । उनके मंडल में सात से दूस तक सदस्य रहे । 
जैसे ही शासन का काम बढ़ता गया, सदस्यों की संख्या भी बढ़ती गई, और 
उद्नी सवी शताब्दी के अन्त में तो उनकी संख्या बढ़ कर बोस हो गई । कुछ तीस 
अन्य संत्री बनाये गये जिनको शासन का भार तो अवइग् सौंपा गया, परन्तु मंडल 
के सदस्य नहीं थे। महायुद्ध काल में ऐसी बढ़ी बैठक लड़ाई का काम नहीं कर सकती 
थी, केवल पाँच आदक्षियों फो युद्ध का सारा काम सौंपा गया। सन्‌ १९१९ में पुनः 
वीस व्यक्तियों का मंडल बनाया गया। प्रत्येक मंत्री को कोई एक राजनैतिक विभाग 
सौंपा जाता है, जिसके लिये कि वह उत्तरदायी है । 

मंत्री दछ ( १7809 ) और मंत्री मंडल ( (४976६ ) में फर्क जान 
लेना आवश्यक है। मंत्रियों को पालियामेन्ट का अविश्वास र्बो देने पर अपना 
त्याग-पश्न देना पड़ता है । पूरे मंत्री दुल में पचास मेम्बर हैं और मंत्री मंडल में 
केवल २१ मेम्बर हैँं। सारा मंप्री दुल एक साथ बैठकर कास नहीं करता, परल्तु 
मंत्री संडल सदेव एक साथ बैठकर काम करता है । 

पालियामेन्ट के निर्वाचन के पश्चात्‌ या प्रधान संत्री के त्याग-पश्न देने पर 
राजा ऐसे आदुसी को सदस्य बनाता है जो कि सभा के बहुसत को अपने पक्ष में 
रख सके । प्रधान मंत्री अन्य मंत्रियों को चुन कर मंत्री दुल बनाता है। ये मंत्री 
दोनों सभाओं के सदस्य होते हैं । मंत्री दल में प्रत्येक विभाग के दो दो संश्री रहते 
हैं। एक प्रतिनिधि सभा का सदस्य होता है और दूसरा सरदार सभा का। 
इसका लाभ यह है कि अपने विभाग से सम्बन्ध रखने वाले मंत्री अपनी अपनी 
सभाओं के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं । विशेषावस्था में मंत्री मंडल में बाहर के 
आदसी भी संडल के सदस्य बना लिये जाते हैं। मंत्री प्रायः डसी दल के 
होते हैं जिसका कि भ्रधान होता है। परन्तु विशेष समयों में अन्य दलों से 
भो सदस्य चुने जाते हैं। इसको गंगा-जमुनी मंत्री दल कहते हैं ( (०४४०७ 
60ए९४८॥7८7०६५ ) । प्रधान संत्रियों को चुनता है और बादशाह डनको नियत 
करता है। 

मंत्री संदल सारे कार्यों के लिये प्रतितिधि सभा के प्रति उत्तरदायी है। 
प्रधान मंत्री सरकार को नीति को निश्चित करता है और विविध विभागों की देख 
रेख करता है। मंत्री मंडल के सदस्य प्रतिनिधि सभा के सदसय दोते हैं, परन्तु 
भावश्यकता पढ़ने पर डसको भंग ( 70)7550)ए८ ) करा सकते हैं। 


( १३५ ) 


केबिनेट की कार्य पद्धति--केविनेट की सप्ताह में नं० १० डाउनिंग 
छ्ीट (२०. 0 70097778 $६:८९६ ) में एक बैठक होती है या कभो आवश्य- 
कता पड़ने पर प्रधान के कमरे में । विशेष समयों में भित्र भिन्न विभागों के लिये 
समितियाँ निणेयार्थ बनाई जाती हैं, इनका निर्णय अन्तिम नहीं होता, वरन्‌ केवल 
अपनी रिपोर्ट देती है। 

सन्‌ १९१६ से पहले केबिनेट की कार्यवाही को अंकित करने के लिये कोई 
साधन न था | प्रधान संत्री के कमंचारियों का भी केबिनेट से कुछ सम्बन्ध न था। 
प्रधान समय समय पर कुछ संक्षिप्त नोट लिख लिया करता था जिसका सारांश कि 
वह बादशाह के सामने रखता था। लायड जाजे ने रेकाडे और 'डाकूमेन्ट्स' को 
रखने के लिये 'सेक्रिटरियट” की स्थापना की । यह सेक्रिटरियट बहुत बड़ा हो गया। 
इस पर टिप्पणी होने छगी । सन्‌ १९२२ में बोनर छा ने इसकी संख्या घटा दी । 

केबिनेट की कार्यवाह्दी बिल्कुल गुप्त होती है, इसकी कार्यवाही की घोषणा 
नहीं प्रकाशित फी जाती है। सदस्यों को भी सारी कार्यवाही गुप्त रखनी पड़ती 
है । सतभेद होने पर जनता को कुछ पता चल जाता है, परन्तु बिल्कुल अपूर्ण । 
केविनेट आम तौर से जनरल पालिसी के लिये विवाद करता है। 

मंत्री मंडल ओर बादशाह का सम्बन्ध--सारे मंत्री बादशाह को उत्तर- 
दायी हैं । यह बात तो केवल दिखावटी है । बादशाह किसी मंत्री को पद-च्युत नहीं 
कर सकता । यदि वह प्रधान की अनुमति बिना ऐसा करेगा तो सारा भ्ण्डल इस्तीफा 
दे देगा । ऐसा करने से बादशाह आफ़त में पड़ जायगा । वास्तव में बादशाह मंत्री 
मंडल के हाथों में कठएुतली की भाँति है । 

मंत्रियों का एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व--यह बहुत ही आवश्यक 
है। क्योंकि केबिनेट की स्थिति के लिये पूण संगठन अत्यग्त ही आवश्यक है। 
यदि कोई एक सदस्य गड़बड़ी करे तो प्रतिनिधि सभा सारे मंत्री मंडल को नष्ट 
अरष्ट कर सकती है इसका भय सदेव बना रहता है। इसी कारण मंत्रियों को अपने 
सहयोगियों से परामश लेना अत्यावश्यक है सन्‌ १८७५१ में महाशय पामसेटन 
को इसी कारण अंम्री संडल छोड़ना पड़ा । जब तक संत्री केबिनिट की नीति फा 
ससर्थन करते रहेंगे, डनको किसी प्रकार का भय नहीं है। यदि उस पर किसी 
प्रकार का आधात भी होगा तो सम्पूर्ण मंडल और सभा उसका साथ देगी । 
उसको निकालने से सारा संडल अपना पद त्याग देगा । 


( र३८६ ) 


प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायित्व--मंतन्नी सभा के प्रति उत्तरदायी 
हैं इस प्रकार का कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके अबुसार संत्रियों को अविश्वास 
अकट करने पर पद त्याग करना चाहिये। परन्तु रिवाज़ ऐसा हो गया है कि 
संश्रियों को पेदु-त्याग करना चाहिये। 

मंडल को निकालने को तरकीबें--( १ ) आय व्यय अजुसान पतन्र के 
पेश होते समय सभा किसी मंत्री का पेतन कम करने का भ्रस्ताव पेश' कर सकती 
है, संत्री संडल रुष्ट होकर पद-त्याग देता है (२) सभा के केबिनेट के किसी 
प्रस्ताव के रद कर देने पर मंडल को पदु-त्याग करना पड़ता है। ( ३ ) केबिनेट 
के विरोध करने पर यदि सभा किसी प्राइवेट बिल को पास कर दे तो केबिनेट 
पदु-त्याग कर देता है । ( ४ ) यदि सभा को केबिनेट की नीति ना पसन्द है तो 
वह जब चाहे अविदवास प्रस्ताव पास कर सकती है। गत १०० वर्षो में सभा 
के विरुद्ध मत पभ्रकट करने पर केबिनेट को बहुत कम पद त्याग करना पड़ा है । 
बहुधा अतिकूल निवोचन होने पर ही उसको पद त्याग करना पड़ा है । 

केबिनेट हार खाने पर जनता से अपने पक्ष समर्थन के लिये अपील करता 
है । प्रधान मंत्री राजा को सभा भंग करके सर्व-साधारण निर्वाचन की आज्ञा देने 
के लिये परासर्श देता है। विरुद्ध सत होने पर वह तुरन्त अपना पद त्याग देते 
हैं और निर्वाचित दुछ को काम सोंपते हैं । 

मंत्री दल ओर खरकारी कमंचारो--प्रत्येक मंत्री के अधीन कई स्थायी 
कमंचारी होते हैं जो कि मंत्री के निर्धारित नीति के अनुसार काम करते हैं । कर्स- 
चारियों का पद स्थायी होने के कारण वह बहुत सी बारीक्रियों को जानता है। 
इन कर्मचारियों की बदोलत ही शासन की ःटंखला बनी रहती है | थदि सरकारी 
कर्मचारियों का काम सन्‍्तोष प्रदु न हो तो संत्री उन पर जुर्माना कर सकता है 
और निकाल भी सकता है 

सरकारी कर्मचारी की श्रुटि के लिये मंत्री ही उत्तर दायी समझा जाता है 
कोई सरकारी कर्मचारी सभा का सदस्य बनने के छिये उम्मेदवार नहीं हो सकता । 

इन सिविर सर्विस के कमचारियों को प्रतियोगिता परीक्षा का इम्तिहान 
पास करना पड़ता है। कुछ ऊँचे पदों पर, उनसे नीचे पद्‌ वालों को तरक्की देकर 
नियुक्ति की जाती है। इनका वेतन नियत रहता है और क्रमश: तरक्की होती 
जाती है । टर्म समाप्त हो जाने पर इनको पेन्शन मिक्तती हे । 


( १३७ ) 


५-सरदार सभा 


( सि0०ए४८ ० [.0705 ) 

“यद्षपि प्रतिनिधि सभा के आदर्श रूप में होते हुये, सरदार सभा 
अनावश्यक और इस लिये हानिकारक होगी, परन्तु प्रतिनिधि सभा ऐसी हो जैसी 
कि वास्तव में होती है, तो यथेष्ट अवकाश वालो निरीक्षक सभा यदि आवश्यक न 
भी हो, तो अल्यन्त डपयोगी तो अवबइग्र है?-७५]९० 8908८॥०६. 

“लपुफ़ल इब्पार #23800. ज़गाटा 776ए0८८0 ४॥6 रि०007305 (0 9ए€ 
70 2८05प्रॉ5 गा 4 तंल्‍्ञ्ःब०९ घरीबए. परीटएर० शाठऐौत ९ एम्० 
८कणा9९7७5 ; प॥९ गछाए67 एा धीहशा। ॥43ए 79९ ९5५०05९तै ६० ४९ ८०7- 
#प्रछ"08 40फ9670९९ ० प्रावाएाव९१ ए०जए९००, ९एशा 07 ए९ 50३०९ 0 
9 आंध8९ ए९7 ? ].$. ७॥॥. 

सन्‌ १६७५ में इंगलेंड में वादशाह का पद तथा सरदार सभा बिल्कुछ उड़ा 
दी गई । परन्तु इन १३ वर्षो के अनुभव ने यह प्रसाणित कर दिया है कि दोनों ही 
आवश्यक हैं । यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर दूसरी सभा के सदस्य ऐसे 
सुयोग्य अनुभवी ओऔर सार्वजनिक हिताभीलाषी हैं जैसे वह वास्तव में होने 
चाहिये | अधिकांश सरदार बड़े ज़र्मीदार, या घनी व्यापारी आदि होने के कारण 
आलसी, ऐश्वय-प्रेसी ओर अनुदार दें और अपने अधिकारों की रक्षा करना ही 
अपना कतंब्य समझते हैं । 

इस सभा में कछृगभग ७०० मेम्बर होते हैं---डनका ब्योरा इस प्रकार है--- 

३--शाही ख़ानदान के छाडडे 
२--अधान लाट पादरी या “आर्केबिशप' ( ७/८॥93४709 ) 
२४---छाट पादरों या (बिशप” ( 35095$ ) 

६१३--संयुक्त राज्य के लाडे 

१८--ड्यूक ( क्‍9प|९5 ) 

१९---सारक्विस ( (०४7० पा७७ ) 
१२३४--अर्छे ( 72475 ) 

६४--विस्काडन्ट (५४१5८0०7०६ ) 


३७८--बेरन ( 827075 ) 
८ 


( १३८ ) 


१६--स्काटलेन्ड के छार्ड--इनका निर्वाचन होता है। 
२८--आयलेंड के छार्ड--इनका जनम भर के लिये निर्वाचन होता है । 
३--न्यायाधीश ला (.89७5 0705 ) 

सभा में विशेष अधिकार उन्हीं को हैं जो वशांगत होते हैं। यह लोग 
स्वभाव से परिवर्तन-विरोधी होते हैं । नये छाडों को बादशाह बनाता है। ख्त्रियाँ, 
नाबालिग, विदेशी, दिवाछिये, राज्यद्रोही और अपराधी सरदार नहीं बनाये 
जा सकते । 

सरदार सभा के विशेष अधिकार-- 

(१) भाषण स्वातंत्र्य ( 7९९(०४) ० 59९९८ ) 

(२) दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं हो सकते 

(३) बादशाह को परामझे देना 

(४) अपराधों के लिये सभा द्वारा ही जाँच होना 

निर्वाचन के समय सरदारों को मताधिकार प्राप्त नहीं है । 

सरदार सभा का अधिवेशन वेस्ट मिनिस्टर भवन में होता है। इसकी बैठक 
प्रतिनिधि सभा के साथ होती है। लाई चाॉंसलर (,070 ८97०९८।०+ ) ही 
सरदार सभा का सभापति बनता है। सरदार सभा की बेठक मंगलवार, बुधवार, 
बृहस्पतिवार को होती है। इसका कार्य ४॥ बजे आरस्म होता है और ८ बजे तक 
समाप्त हो जाता है । कार्य करने के लिये न्यूनतस संख्या ((9५०४०४१ ) तीन रक्दी 
गई है। फक़ानूनी ससविदे पर विचार करने के लिये तीन सदस्थों की उपस्थिति 
आवश्यक होती है । 

बादशाह की अन्तिस स्वीकृति प्राप्त करने से पहले सरदार सभा में विवाद 
होता है। अर्थ बिलों का श्री गणेश सरदार सभा में नहीं होता वरन्‌ साधारण सभा 
में होता है | अर्थ बिलों के अतिरिक्त अन्य सारे विषय दोनों सभाओं में पेश किये जा 
सकते हैं । धन सम्बन्धी विपयों पर कोई अधिकार न होने के कारण मंत्री दुक पर 
भी कोई अधिकार नहीं है। संत्री मंडल केवछ प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी 
है । सरदार सभा को भ्रइनों के पूछने का भी अधिकार है, परन्तु इसका कोई विशेष 
सहत्व नहीं है। तब भी सरकार का काफ़ी प्रभाव पड़ता है क्योंकि सरदार सभा के 
कुछ सदसुय मण्डल के सदस्य होते हैं । 

सरदार सभा को न्याय सम्बन्धी अधिकार भी म्राप्त हैं। छा्ड्स के 


( १३० ) 

राजविद्रोह्द के अभियोग की जाँच सरदार सभा में ही होती है। छार्ड्स की सम्पत्ति 
सम्बन्धी विषयों का निपटारा भी सरदार सभा में हो होता है । प्रतिनिधि सभा 
ह्वारा चालान किये हुये मुक्तदसों ( [797८४८शा८०६ ) पर फैसला देती है 
न्याय छा्डेस ([.9७ .0705 ) अपील सुनते हैं । 

लाडस को कार्य क्रम विधि प्रतिनिधि सभा से भिन्न है। सरदार सभा में 
किसी अफ्ार की स्थायी समितियाँ नहीं हैं । तीसरी दफ़ा बहस होने के छिये सारी 
सभा उपस्थित रहती है। सरदार सभा के संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा पर 
निणयार्थ भेजे जाते हैं । 

सरदार सभा का सुधार-सरदार सभा के सदस्य वंशागत होने के कारण उनकी 
संख्या सदेव बढ़ती जा रही है “इन सदस्यों को देश की किसी श्रेणी का सदस्य 
नहीं कहा जा सकता | १५ वर्ष हुये इनको संझ्या केवल २०० थी। अब रूगभग 
७०० के है । 

सन्‌ १९०९ में श्रतिनिधि सभा का सरदार सभा से इतना विरोध बढ़ गया 
कि सरदार सभा में सुधार करने की आवश्यकता पड़ने लगी । इस वर्ष अर्थ संत्री 
मभि० छायड जार्ज ने आयव्यय अनुमान पत्र में पृथ्वी कर छगाने का प्रसताव पेश 
किया । इस बिल के अनुसार पृथ्वो-पतियों को भारी क्षति पहुँचने की सम्भावना 
थी । इस कारण सरदार सभा ने इस बिल को अन्य बिलों सहित रद कर दिया 
प्रतिनिधि सभा ने सरदार सभा को इस कार्यवाही को णवेध घोषित किया। 
सरदार सभा अड़ी रही। प्रधान को अब केवल एक चारा रह गया था--देश से 
प्रार्थना (.097९०/ ६० ६6 79४0४ )। सन्‌ १९१० के प्रारम्भ में सर्व साधारण 
निर्वाचन हुआ । इन दिनों सरदार सभा के अधिकारों को कम्त करना ही एक मुख्य 
प्रश्न था । निर्वाचन के समय उदार दुरू वालों की जीत हुईं, बिछ कामन्स ने घुनः 
पास किया, सरदार सभा ने इस समय आना कानी न की । 

उदार दुरू वाले इससे कब सल्तुष्ट होने घाले थे, उन्होंने सरदार सभा के 
अधिकार कम करने के लिये प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पेश किया । इस बिल के 
चार मुख्य अंग थे :-- 

( $ ) प्रतिनिधि सभा में अथे बिल पास हो जाने के बाद वह एक सास 
बाद कार्यान्चित हो जाने चाहिये। 

(२ ) प्रतिनिधि सभा ने अर्थ सम्बन्धी बिलों की व्याख्या की, यदि इस 


( १४० ) 
में कुछ मतभेद हो तो साधारण सभा का सभापति ही इसका निणेय करेगा । 
( ३ ) कोई बिल प्रतिनिधि सभा के तीन बार स्वीकृत होने पर सरदार 
सभा के विरोध करने पर भी पास समझा जायगा और बादशाह के हृष्ताक्षर प्राप्त 


कर लिये जायेंगे । 
( ४ ) पालियामेन्ट का निर्वाचन सातवें वर्ष के बजाय प्रति पाँच वर्ष 


होगा । पा्लियामेन्ट यदि आवश्यक समझे तो अपने कार्य काछ की वृद्धि भी 
कर सकती है । 

यह पार्लियामेन्ट बिल छार्ड्स के समक्ष उपस्थित किया गया। लाड्स ने 
दूसरा साधन अख़््तियार किया। प्रतिनिधि सभा की धसकी देने पर ला्डस ने बिल 
को जैसा का तैसा मान लिया। वोट के दिन बहुत से सरदार अनुपस्थित रहे, थोड़े 
से बहुमत से ही बिल पास हो गया। सन्‌ १९११ का पार्लियामेन्ट से इंगलेंड की 
शासन पद्धति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है । 

ला्स के अधिकारों को न्यून करने के अतिरिक्त उनकी बनावट में भी 
परिवर्तन करने का प्रस्ताव पेश किया गया है । संकीण दल ने भी एक बार वंशागत 
सरदारों की संख्या कम्त करने का प्रस्ताव पेश किया था । सन्‌ १९०९ में जब कि 
दोनों सभाओं का झगड़ा हो रहा था, उस समय लेन्सडाउन प्लान ( ].205009/77९ 
7]99 ) ने यह बताया कि सरदार सभा में ३३० सदस्य होने चाहिये--कुछ सरदार 
और कुछ अन्य पुरुष | उदार दुल ने इसको न माना अन्त को ब्राईंस कमेटी की 
स्थापना करके उसका निर्णय साँगा गया | डसके तीस सदस्य थे, आधे प्रतिनिधि- 
सभा में से चुने गये और आधे सरदार सभा में से । 

ब्राइंस कमेटी ने सन्‌ १९१८ में अपनी रिपोर्ट पेश की । उसने यह तथ 
किया कि सरदार सभा का साइज़ कम कर देना चाहिये । इसके ६ मेम्बर सरदारों 
में से छुने जाने चाहिये और प्रतिनिधि सभा को है चुनने चाहिये। इन सदस्यों का 
कार्थ काल बारह वर्ष होना चाहिये। हर चौथे वर्ष है मेम्बर पद छोड़ने और उनको 
जगद्द नये रक्‍्खे जाने चाहियें। यदि किसी विषय पर दोनों सभाओं में सत भेद होवे 
तो दोनों सभाओं के तीस तीस अ्रतिनिधि संयुक्त बैठक करके झगड़े का निपटारा 
करें । यह रिपोर्ट ज़्यादृह पसन्द न आईं। 

अन्य तरकीबे भी पसन्द न आई । सरदार सभा का सुधार नहीं हो सका 
है । जैसा था वेसा रहा । 


( १४१ ) 
६-प्रतिनिधि सभा 


( निंएपड5९ ० (०098 ) 


पालियामेन्ट इंगलेंड की उच्चतम क़ानूनी संस्था है। व्यवस्थापिक सभाओं 
में यह सब से पुरानी है, बहुत से देशों ने इसका अनुकरण किया है इसी लिये इस 
को “पालियामेन्टों की जननी!” ( )(०६८॥९+ ० 047]477९755 ) कहते हैं । 

बारहवीं शताब्दी से पहले राजा स्वयं नियम बनाता और बनवाता था, वह 
स्वयं ही कर रूगाता था। बारहवीं शताब्दी में कुछ बड़े बड़े लोगों में यह भाव फैला 
कि कर निर्धारित करने का अधिकार उन्हें ही होना चाहिये, बादशाह को नहीं। 
कुछ काल वाद उन्होंने सवेसाधारण को भी अपने पक्ष में मिला लिया और अन्त को 
सन्‌ १२३५ ई० में प्रजा ने जोन बादशाह के ऊपर विजय प्राप्त की और डससे 
“मेगना कार्ट” ( |(७४७० ८॥०7८७ ) नामक अधिकार पत्र लेलिया। इस पत्र के 
अनुसार पृथ्वी-पतियों की ओर सर्वसाधारण की सभायें होनी चाहिये थीं । 

निर्धाचकों की योग्यता ( (?ए०४॥८4 ४०७ 40# ४०४८४ )--हं गलेंड में 
संघ दो तरह के द्ैं--( $ ) साधारण और ( २ ) विश्वविद्यालय । खूची प्रतिवर्ष 
तथ्यार की जाती है, ओर कोई निर्वाचक दो से अधिक संघों से मत नहीं दे सकता । 

सूची में नाम लिखाने के छिये निर्वाचकों की अयोग्यता नहीं होनी चाहिये । 
जो पुरुष दुस पोंड और स्त्री पाँच पोंड किराये वाले सकान में छः महीने तक 
रहा हो बोट दे सकता है । 

विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट ( 0790790० ) जिनकी अवस्था २१ वर्ष की है 
वोट दे सफते हैं । 

स्त्रियों को मताधिकार--ड भ्ीसवीं शताब्दी में ख्रियों को मताधिकार देने 
का प्रश्न उठा । जान स्टुअट मिल ने स्त्रियों को सताधिकार देने के सम्बन्ध में अनेकों 
प्रतिभाशाली लेख छिखे । साठ वर्ष तक कुछ न हो सका । आन्दोलन बढ़ता गया । 
पा लियामेन्ट में कई बार प्रस्ताव पेश हुये, परन्तु पास न हो सके । बहुत से राज- 
नीतिज्ष खतरियों के पक्ष में हो गये | महा-युद्ध में स्त्रियों की सेवा से सन्तुष्ट हो कर 
सन्‌ १९१८ में डनको सताधिकार दिया गया। सन्‌ १५१८ में तो तीस वर्ष की 
अवध्या वाली स्त्रियों को मताधिकार मिला और दस वर्ष बाद पुरुषों के समान इन 
को भी भधिकार प्राप्त दो गया | 


( १४२ ) 


निरवाचकों की अयोग्यतायें--निम्नलिस्बित वोट नहीं दे सकते :-- 

( $ ) नाबालिग, सरदार, विदेशी ( सिवाय उनके जिन्होंने कुछ शर्तें 
पूरी की हैं ) और पागल ( [7ए7205, [,0795, 707०ं80९४६ 8४० ,पशाक/ं०४ ) । 

( २ ) फ़ोज़दारी था राजद्रोह के अभियुक्त ( ए८095 ) । 


( ३ ) निर्वाचन के फर्मचारी ( 0#66०058 (0कावप्रत्पंजड लि९०घं०्घ 
७ए४7655 ) । 


( ४ ) जिन लोगों ने निर्वाचन नियसों को भंग किया है। निम्नलिखित 
ध्यक्ति उम्मेद्वार नहीं हो सकते :-- 

( १ ) जिनको मताधिकार प्राप्त नहीं है । 

( २ ) पादरी ( (०७४ए77९७/ 874 छ5099$ ) । 

( ३ ) दिवालिये ( [750[४८०६$ ) । 

( ४ ) कर्मचारी जज ओर पेन्शन पाने वाले । 

( ५ ) सरकारी ठेकेदार, शोरिफ, और निर्वाचन अफसर । 

सन्‌ १८८३ के नियमानुसार निवोचन के समय के अनुचित व्यवहार रोके 
जा सकते हैं । 

(१ ) रिश्वत और दावत देना, अकारण प्रभाव डालना, झूठे नाम्त से फास 
करना अपराध है (397067ए, ई९३४0ं४४, [07८ंग8, 7078०79) 

( २ ) निर्वाचकों के ऊपर सात पेंस से अधिक ख़र्चे नहीं करना चाहिये । 

( ३ ) अम्सेदवारों को निर्वाचन का पूरा हिसाब सरकार को देना चाहिये। 

( ४ ) निर्वाचन नियमों को भंग करने वाले । 

इतने कठोर नियस होने पर भी अपराधों फी संझ्या कस नहीं हुई। 
क्यांकि कोई भी दंड दिलाने की द्रबूवास्त नहीं देता । 

प्रतिनिधि सभा का संगठन--इसके ६१५ सदस्य हैं । ४९३ इंगलंड 
और वेल्ज़ के हैं, ७४ स्काटलेंड के और ४८ उत्तरी आयलेंड के। निर्वाचन प्रति 
पाँचवें वर्ष होता है। इसकी फार्य काछ अवधि बढ़ाई और घटाई जा सकती है । 
प्रत्येक सदस्य को भाषण-स्वार्तत्य प्राप्त है, वह दिवानी के मामलों में गिरफ्तार नहीं 
किया जा सकता । सन्‌ १९११ से पहले सदस्यों को वेतन नहीं मिझता था अब 
उनको ४०० पौं० अति वर्ष मिलता है । 

यहाँ पर निर्वाचन विधि एक केन्द्र एक प्रतिनिधि के हिसाब से होता है। 
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यहाँ पर अनुपातिक निर्वाचन विधि काम्त में नहीं लाई गई । इसके गुण दोष 
हस पहले लिश्व चुके हैं | उम्मेदवारों को निर्वाचकों से समथ समय पर सिलते 
रहना चाहिये और डनको पार्लियामेन्ट की कार्यवाही को समझना चाहिये। 
उनसे आवश्यक विषयों पर उनकी राय भी लेनी चाहिये। प्रतिनिधि कहना 
माने या न साने, वह इसमें स्वतंत्र हैं। अकसर लोग निर्वाचन समाप्त हो जाने 
पर अपना दुक बदल देते हैं, परन्तु कुछ ज्ञानवान लोग निर्वाचकों से इसके लिये 
परामशे लेते हैं । 

प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारोः-- 

( १ ) सभापति (59०३६८४०) 

( २) कमेटियों का सभापति तथा प्रतिनिधि सभा का डपसभापति । 

(३ ) प्रतिनिधि सभा का क्लक ((6४६) 

सभापति केवल सभा फा सुचारु रूप से काम करता है, ओर समान भत 
होने पर ही वोट देता है (?;९अंत०६ 095 ग्राधरए 9 ०४४४8 ४०६८) । सदस्यों 
को उसकी आज्ञा माननी पड़ती है, यदि वह ऐसा न करें तो अवक्ता उनको निकाल 
सकता है | उप्तका निर्णय अन्तिम है। उसको ५००० पौंड वार्षिक वेतन मिलता है । 

कमेटियों का सभापति सन्त्री दल द्वारा नियुक्त किया जाता है | वह कमेटियों 
में अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करता है, और सभा का डपसभाषति होता है । 

क्लर्क प्रतिनिधि सभा का स्थायी कर्मचारी होता है, वह प्रतिनिधि सभा 
की रिपोर्ट रखता है और उसको प्रकाशित फरता है । 

सभा की कमेटियाँ--( $ ) प्रतिनिधि सभा की सब से महत्वपूर्ण कमेटी 
'पूर्ण सला की कमेटी! ( (20977706९ ०0६ धो रा|06 ) होती है। इसका 
अध्यक्ष उपसभाषति होता है। यद्द अपने कार्य के अजुसार नाम अहण करती है । 

( २ ) सिलेक्ट कमेटी ( 5८००८ ८0४ण7ा६:४७ ) इसके १७ सदस्य होते 
हैं। और क्ानूनी मसविदों पर विचार करती है । 

( ३) छः स्थायी कमेटियाँ ( 5:870708 0८०४०॥६७८ ) है। इसमें ३० 
से ८० तक सेम्बर होते हैं और क्वानूनी मसविदों पर निर्णय फरती हैं । 

( 9 ) नियुक्ति कमेटी ( 00#फ्रां::९९ ०0 $९[९९८पं०ा ) इसके ११ सदंस्य 
होते हैं और स्थायो कमेटियों के सदस्यों को नियुक्त करती हैं । 

प्रतिनिधि सभा के सदस्य संत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, और प्रस्ताव पेश 
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कर सकते हैं । विभाग का खर्च कम कर सकते हैं ओर सन्त्रियों का वेतन घटा सकते 
है | मन्त्रीदल की शक्ति दिन दिन बढ़ती जा रहीं है। प्रधान भ्नन्‍त्नरी अपनी 
इच्छाजुसार काम कर सकता है यदि वह अपने सदस्यों को एकता के सूत्र में बाँध 
कर रखता है । 


७-प्रतिनिधि सभा का कार्यक्रम 


प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की धंख्या ६१५ है, परन्तु बैठने योग्य स्थान 
केवल ३६० के लिये है | इनके लिये भी बेंच हैं। सभा के भवन के ऊपर के दो 
बरामदों में सो सदस्य बेठ सकते हैं । उपस्थिति बहुत फम्न रहती है और जगह 
ख़ाली पद्दी रहती है । चालीस सदस्यों की डपस्थिति से कोरम पूरा होता है । यदि 
कभी प्रवक्ता का इस कस्मी की और ध्यान आकषित किया जाता है तो घूमते हुये 
सदस्यों फो घंटी द्वारा सूचना दी जाती है । 

वोट गिनने की प्रथा--किसी प्रस्ताव पर विवाद हो जाने के पश्चात वोट 
गिनी जाती है । अवक्ता हाँ? या “नहीं! कहने को कहता है । इसी के अनुसार वह 
अपना विचार प्रकट करता है। किसी सदस्य के प्रवक्ता के कथन विरोध करने से 
पुन; सत लिया जाता है । अब भी विरोध करने पर हाँ पक्ष वाले दायें कमरे में 
जाते हैं और न पक्ष वाले बायें ओर के कमरे में । सदस्यों के नाम लिख लिये जाते 
हैं तदुपरान्त अंतिम निर्णय किया जाता है। 

प्रतिनिधि सभा अपना प्रवक्ता का निर्वाचन करने के पश्चात सरदार सभा 
भवन में बादशाह का भाषण सुनने के लिये बुलाई जाती है । बादशाह अपने भाषण 
में केबिनिट की नीति बतछाता है जिसके अनुसार उस वर्ष सें कार्य होता है । तदु परान्‍्त 
प्रवक्ता इस भाषण को प्रतिनिधि सभा में पढ़ता है और इस पर विवाद होता है । 
और इस पर भ्त लिया जाता है। यदि सत भाषण को नीति के विरुद्ध हो तो मंत्री 
मंडल को श्तीफा देना पड़ता है । 

सभा की बेढ़ुक सोसवार, संगलवार, बुधवार, दृहस्पतिवार को पौने तीन बजे 
से साढ़े ग्यारह बजे रात तक होती है, आवश्यक कार्य होने पर इसके बाद भी जारी 
रह सकती है। बीच में सवा आठ बजे पन्‍्द्रह मिनट के लिये जलूपान की छुट्टी होती 
है | झुकवार के दिन बैठक केवल ५॥ तक रहती है। शनिवार और रविवार को 
छुट्टी रहती है । 
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सभा का कार्य आरस्भ होने से पहले प्रति दिन प्राथेना होती है, तत्पश्चात्‌ 
प्रवक्ता अपना स्थान ग्रहण करता है, और जनता की दर्ख्वास्तं पेश को जाती हैं 
इस काम में पन्द्रह सिनट छगते हैं। तदुपरान्त प्रश्न पूछे जाते हैं। जिनका उत्तर 
योने चार बजे तक मिकना चाहिये। अन्यथा वह और कायवाही के साथ भ्रकाशित 
किये जाते हैं । प्रश्न पूछने के लिप्रे सदस्यों को पहले से सूचना देनी चाहिये। प्रश्नों 
का उत्तर सन्तोषप्रद न होने से और जनता के लिये हितकर होवे तो कोई 
सदस्य सभा को स्थगित (80]0प07777९०7६८) करने का प्रस्ताव पेश कर सकता 
है। यदि डसी दिन यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाय तो डस विषय पर उसी 
दिन ८॥ बजे बहस होती है। आमतौर से ४ बजे के बाद प्रस्तावों पर निर्णय 
होता है । 

साल भर में १०० दिन काम होता है अर्थात्‌ उसकी दो सौ बैठकें होती हें 
जिनमें अधिकतर मंत्री संडल के प्रसताव उपस्थित किये जाते हैं | केवल ३० 
बैठकों में प्राइवेट सदस्यों का कास हो सकता है। समयाभाव के कारण सारे गेर 
सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव पर निणेय होना कडिन है, इसलिये चिट्ठी (,0०६८८:४ ) 
डालकर यह पता चलाया जाता है कि किन किन प्रस्तावों पर निर्णय होगा। 

मसविदे अर्थात्‌ बिल--( ?3]8 ) तीन अकार के होते हैं। (१) 
क़ानूनी ससविदे ( घन के अतिरिक्त ), ( २) धन सम्बन्धी, ( ३ ) स्थानीय तथा 
व्यक्ति गत । मंत्री मंडल के प्रस्तावों के लिये दिन आसानी से निर्देष्ट कर लिये 
ज्ञाते हैं। अन्य सदस्यों को चिट्ठी डालने पर उनका नास आ जाय तभी मोक्ता 
सिलता है। गेरसरकारी सदस्यों को अपने ससविदे के लिये पहले से सूचना 
देनी पड़ती है । 

प्रथम चायन ( 7775६ ए००१४७४ ० ४॥१०९ 97 ) पहले दिन केवल मस- 
विदे का शीषक पढ़ा जाता है, उस पर बहस नहीं होती पर अजुभति प्राप्त हो 
जाती है । और डसके द्वितीय वाचन के लिये तारीख़ निश्चय की जाती है। 
डस दिन ससविदे के सिद्धान्त पर बहस होती है, परन्तु संशोधन उपस्थित नहीं 
किया जा सकता । यदि अस्ताव डस दिन बाद न पास होवे तो कुछ दिन बाद 
फिर रक्‍खा जाता है। जो सदस्य ससविदे के लिये मत नहीं चाहते हैं, छः सास 
के लिये डसको स्थगित करा सकते हैं। यदि प्रस्ताव पास हो जाय तो डस सस- 
विदे के सस्षनन्‍्ध में सारी कार्यवाही बन्द कर दी जाती है । 

१९ 
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द्वितीय घाचन के पश्चात्‌ प्रस्ताव स्थायी कमेटी को भेजा जाता है । प्रस्ताव 
महत्वपूर्ण हो तो यह 'पूरी सभा की कमेटी” या “सिलेक्ट कमेटी” के पास भेजा 
जाता है। फमेटी धाराओं और शहादत पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देती है। 
कमेटी में संशोधन भी किये जा सकते हैं । इसको फमेटी संज़िक ( (07:०९ 
50०8० ) कहते हैं । तदुपरान्त कमेटी की रिपोर्ट प्रतिनिधि सभा के सामने 
रखी जाती है और सम्पूर्ण प्रस्ताव पर बहस होती है। इसको रिपोर्ट मंजिल 
( 7१८००४४ 5६986 ) कहते हैं 

सब धाराओं पर विचार हो चुकने के पश्चात्‌ यह प्रस्ताव किया जाता है 
कि यह ससविदा स्वीकार किया जाय। यह ससविदे का तीसरा बाचन होता 
है । इस समय फोई संशोधन पेश नहीं किया जा सकता। अन्तिम्न बार स्वीकार 
होने के बाद प्रस्ताव सरदार सभा के पास भेजा जाता है। 

सरदार सभा में भी प्रतिनिधि सभा की भाँति, प्रथम वाचन, द्वितीय 
बाचन, ठृतीय बाचन होता है। कमेटी मंज़िल और रिपोर्ट मंज़िल भी होती हैं। 
सरदार सभा की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर बादशाह के पास हस्ताक्षरार्थ यह्‌ 
प्रस्ताव भेजा जाता है । तदुपरान्त बिल ऐक्ट का रूप ग्रहण करता है। सरदार 
सभा यदि संशोधन करे तो प्रतिनिधि सभा उन पर निर्णय करती है । यद्द संशोधन 
अतिनिधि सभा को स्वीकार हो तो हस्ताक्षरों के लिए बादशाह के पास जाता है। 
सदि स्वीकार न हो और सरदार आशभ्रह करें तो अगले अधिवेशन तक के लिए बिल 
स्थगित किया जाता है। इस अवधि के बीतने पर प्रस्ताव पुनः सारी संज़िलें तय 
करता है और सरदार सभा में पहुँचता है। सरदार छोग अब भी बस में न आयें तो 
फिर अगले अधिवेशन के लिये प्रस्ताव स्थगित किया जाता है। इस अधिवेशन में फिर 
प्रस्ताव को प्रतिनिधि सभा की सारी संज़िलें तय करनी पड़ती हैं। इस बार सरदार 
चाहे स्वीकृति दे या न दे, प्रस्ताव बादशाह की हस्ताक्षर प्राप्ति के लिए भेजा जाता 
है । परन्तु शर्त यह है कि इस बीच में दो वर्ष की अवधि ब्यतीत हो जानी चाहिए । 

इसले यह स्पष्टतया विदित होता है कि सरदार सभा ज़्यादह से ज़्यादह 
साधारण प्रस्ताव को दो वर्ष तक के लिये मुल्‍्तवी कर सकती है । 

धन सम्बन्धी फ़ानूनों मखविदे--दो प्रकार के होते हैं । 

(6 ) ख़चे सम्बन्धी ( (20750|09020 7705 ) और (8 ) कर सम्बन्धी 
( 77087०८ ऐ |! ) 
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&--पअ्रति वर्ष स्वाचे मास में पूरी सभा की कमेटी में खर्च प्रस्तावों पर 
विचार होता है। थह प्रस्ताव मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है। सद्रय ख़्चे 
कम करने का अस्ताव कर सकते हैं। खर्च सम्बन्धी प्रस्ताव स्व्रीकार हो जाने पर यह 
प्रसताव आस-कमेटी के पास स्रीकृत होने के लिये भेजा जाता है। प्रतिनिधि सभा में 
यह प्रस्ताव विविध मंज़िलें तय करने के बाद सरदार सभा के पास भेजा जाता है। 
सरदार सभा में सारी मंज़िलें तथ करता है | सरदार चाह्दे संशोधन करें, परन्तु बाद- 
शाह के पास उसी रूप में जाता है जिसमें कि प्रतिनिधि सभा ने पास क्रिया है। 

8--भप्रेल मास के आरम्भ में अर्थ मंत्री सभा में बजट पेश करता है जिसमें 
कि वह करों की दर घटाने, बढ़ाने या नये कर लगाने का प्रस्ताव करता है । कोई 
सदस्य कर घटाने का संशोधन प्रस्ताव उपस्थित करता है। इस प्रस्ताव के ससविदे 
पर बहस होतो है और विविध अंज़िलें तय करने के बादु सभा के पास जाता है। 
सरदार सभा के संशोधन किसी महत्त्व के नहीं होते क्योंकि बादशाह प्रतिनिधि 
सभा द्वारा पास किये हुये प्रस्ताव पर ही हस्ताक्षर करता है । 

सरदार सभा से धन सम्बन्धी विषयों में परिवर्तन करने का अधिकार सन्‌ 
१९१९ के क़ानून से छीन लिया गया है । 

स्थानीय या व्यक्तिगत मसबिदे ( [0८४] ०४ 7९:४०४र्वा कि )-जो 
प्रसताव के किसी विशेष स्थान था कम्पनी से सम्बन्ध रखते हैं | सदस्य इसके लिये 
दर्घ्वास्त देते हैं जिसकी जाँच ख़ास अफसरों द्वारा होती है।डनकी जाँच के 
अनुसार प्रस्ताव का भप्रथल्त वाचन और शैली पर गोर करने के पश्चात द्वितीय वाचन 
होता है । स्थानीय कमेटी ससविदे पर गौर करती है जो कि गवाहों की शहादत 
के अनुसार अपनी रिपोर्ट देती है। प्रतिनिधि सभा कमेटी की रिपोर्ट पर विचार 
करती है । इसके बाद ससविदा सरदार सभा के पास विचारार्थ भेजा जाता है झोर 
वह सारी संज़िलें तय करता है। यदि सरदार सभा को स्वीकार हो तो प्रस्ताव 
बादुशाह के पास भेजा जाता है, यदि न पसन्द हो तो रद्द कर दिया जाता है । 

ऐसे ससविदे बहुत कम पेश होते हैं क्योंकि बहुत प्यय करना पढ़ता है । 

कमेटी के अव्प दुल सदस्य अपनो मत-भेद्‌-पत्रिका ()र०८८ ०६ 755275) 
पेश करते हैं।या कुछ सदस्यों की दो रिपोर्ट हो जाती हैं एक अल्प सत 
( ॥(६9077:9 ), दूसरी बहुमत ( (५]०४८४ ), कमेटियाँ अकसर शिक़ारिशें भी 
करती हैं जिनके अनुसार फानून बनना चाहिये। 


( रे८ ) 
८-राजनैतिक दलबन्दी 


(7?ग्रांधंटशों ९८7४० ) 

“दुर्कों का होना अत्यावश्यक है। संसार के समरत स्वतंत्र देशों में वह 
अनिवाय समझी गई है। किसी ने भी यह नहीं कहा कि प्रतिनिधित्व शासन 
डनकी अनुपस्थिति में भी हो सकता है | वह देश के हित के लिये लाभदायक है 
और शान्ति स्थापन करती है । उनके दोष अन्य दोषों को दूर करते हैं ।?! 

+-+7.070 387ए९९ 

सोलहवीं शताब्दी तक इंगलैंड में कोई दुल न था। राजा को आज्ञा उल्लंघन 

नहीं को जा सकती थी ( तब कोई भी विरुद्ध सत प्रकट नहीं कर सकता था। 

पार्लियामेन्ट के अधिवेशन बहुत कम होते थे । सदस्यों को संगठित होने का अवसर 

नहीं मिलता था। बादशाह अपने ही आदुप्ियों को मंत्री घुनता था दूसरे लोग 
शासन के कार्य से अनभिज्ञ रहते थे । 

बादशाह अपने अधिकारों को ईश्वर दत्त समझते थे। विशेष कर स्टुअट 
वंशज तो अपने को इश्वर के ऐल्ची बताते थे | पार्लियामेन्ट इसको कब सहन कर 
सकती थी । उसका मत था कि राज्य को सारे अधिकार पालियामेन्ट के द्वारा प्राप्त हैं । 
सन्‌ १६४१ के गृहयुद्ध में पालियामेन्ट की विजय हुईं । दो दलों की उत्पत्ति हुई--- 
पालियामेन्ट समर्थक और राजा के पक्षपाती । कुछ कार तक प्रजापक्षियों की 
नाक ऊँची रही । क्रामवेल की भ्र॒त्यु के अनन्तर राजा के समर्थकों की संख्या बढ़ 
गई ओर चार्ल्स द्वितीय राजा बनाया गया। पालियामेन्ट के कुछ सदस्य जेम्स 
द्वितीय को निफालना चाहते थे। इसी लिये पालियामेन्ट में प्रस्ताव पेश किया 
गया, दोनों दलों में विरोध बढ़ गया--जेम्स के तरफ़दार 'टारी” ( [079 ) कहलराये 
जाने छगे और उसके विरोधी 'द्विग! ( ७&]78 )। 

सन्‌ १७१४ में जाज प्रथम के अंग्रेज़ी भाषा से अनभिज्ञ होने के काश्ण 
बहुमत दुर से वाल्पोल प्रधान संत्री के पद्‌ पर नियुक्त किये गये । आप ही इंगछेंड 
के सर्वे प्रथम प्रधान मंत्री थे। जार्ज तृतीय के शासन काल में अमरीका अपनी 
खतंत्रता के युद्ध में विजयी हुआ । उसके विरोधी टोरी दल का प्रभाव घट यया 
और छिग लोग आगे बढ़े । 

सन्‌ १७८६५ सें फ्रान्स की राज्य क्रास्ति आरम्भ होते ही द्विग दुछ का प्रभाव 


( १४९ ) 


क्षीण होने गा, टोरी दुल आगे बढ़ा ओर नेपोलियन के पतन तक शासन की बाग- 
डोर अपने हाथ में रक्खी डसके बाद छ्विग लोग फिर आगे बढ़े और सन्‌ १८३२ में 
रिफ्रार्म ऐक्ट पास कराया। 

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में 'द्विग! और “टोरी”? लिबरलछ और कनज़र्वेटिव 
( क्‍॥0८:०७ ) डदार ( (:075८7ए०८४० ) अजुदार कहलाने रूगे। लिबरल छोग 
सुधार चाहते हैं, कनज़वेटिव छोय जो ग्रथा है उसी को रखना चाहते हैं । 

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से मज़दूर दल ( [.306प7 02709 ) का जन्म 
हुआ । इस दल के पक्ष-पातियों को नीति साम्यवादी ( 5009॥5८ ) है और वे सह- 
कारी समितियों के प्रतिनिधि होते हैं। वह सरकार द्वारा उद्योग घन्धों का 
नियन्त्रण किया चाहते हैं। सन्‌ १८८५ से ही उनके सदस्य पारलियामेन्ट में 
जाने लगे । 

सन्‌ १९२४ में मज़तूर दुछ ने अपना मंडल बनाया। परन्तु पालियामेन्ट 
में यथेष्ट संख्या न होने के कारण ग्यारह महीने के बाद ही पद्‌ छोड़ना पड़ा | तदु- 
परान्त अनुदार दल ने मंडल बनाया। सन्‌ १९२९ के निर्वाचन के बाद सज़दूर दल 
ने पुनः संडल बनाया। नवम्बर सन्‌ १९३१ में निर्वाचन के वाद राष्ट्रीय सरकार 
की स्थापना की गई । इसमें कई दुरलों का संघ है, परन्तु अजुदार दुरकू की संख्या 
अधिक है। मज़दूर दुरू के भूतपूर्व प्रधान मंत्री रामसे मेकडानेल्ड ( [रेव0899 
](४८१०४०।१ ) अपना दुछ छोड़ कर इधर आ मिले हैं । 


$-न्यायालय 
([.8७ थाते 6 ए०पा५5 ) 

“भक्रिसी स्वतंत्र मनुष्य को न तो गिरफ्तार किया जायगा, न देश निकाला 
दिया जायगा, न किसी प्रकार की क्षति पहुँचाई जायगी, न उसको न्यायारलूय आर 
सरदारों की आज्ञा बिना सज़ा दी जायेगी । किसी को न्याय से वंचित नहीं रकक्‍्खा 
जायगा”---७899 (.(4709 ) 

“होगों के लिये कुछ स्वतंत्रता नहीं होती, यदि न्याय शक्ति व्यवस्थापक 
तथा शासन शक्ति से एथक न रक्‍्खी जाय--/07८5वांल्‍प । 

न्याय कार्य की विशेषतायें--( $ ) समस्त अपराधों के लिये साधारण 
न्यायालय है, किसी अपराध के लिये विशेष न्‍्यायारूय नहीं हैं । बादशाह और सन्त्रियों 


( १०० ) 
के मुकदमे भी इन्हीं साधारण अदालतों में होते हैं | वेयक्तिक स्जतंश्रता में हस्तक्षेप 
होने पर भी इन्हीं न्यायालयों में मुकदमा होता है। 

( २ ) बादशाह छार्ड चांसलर की सिफ़ारिश से न्यायाधीशों को नियुक्त 
फरता है। न्यायाधीश तब तक पदच्युत नहीं किये जा सकते जब तक कि वे 
नेकचलनी से काम करते रहते हैं । इसी कारण न्याय कार्य इंगलेंड में स्वतंत्रता से 
होता है और शासकों का प्रभाव नहीं पड़ने पाता । 

( ३ ) फ़ौजदारों के मुक्तदर्मे और कुछ दीवानी के मुक्तदर्मों का निर्णय जजूरी” 
( [०:०७ ) के अब्युसार होता है। न्यायाधीश पाँच था सात पंचों फो चुन लेते 
हैं जो कि मुकदमें के अन्त में अपना सत प्रकट करते हैं। इन्हीं के निर्णय के अनु- 
सार न्यायाधीश अपना फैसला सुनाते हैं । इससे अन्याय होने की संभावना 
जाती रहती है । 

फ़ोजदारी मुकद्म--( १ ) फ़ौजदारी का मुक्तद्सा चलाने से पहले अफ- 
सर को डीक तौर से जाँच करनी पड़ती है । 

( २ ) मुजरिस को दोषी झहराने का भार अभियोग चलाने वाले पर है । 

( ३ ) यदि अभियुक्त जूरी के किसी पंच को निष्पक्ष समझे तो मुकदमा 
शुरू होने से पहले आपत्ति कर सकता है। 

( ४ ) मुक़द्सा खुली अदालत में होता है और गवाहों के बयान शपथ देकर 
लिये जाते हैं । 

(५ ) जूरी का निर्णय अन्तिम होता है; और फ़ंसला फ़ानून की सीखा में 
होना चाहिये। 

ऊपर लिखी विशेषताओं के कारण फ़ौजदारी के मुक्तद्सों में अन्य देश की 
अपेक्षा अधिक न्याय होता है । 

इंगलैंड को सब से बड़ी अदालत को सुप्रीस कोर्ट ( 5007९006 (207५ ) 
कहते हैं । इस अदाछत के दो भाग हैं :--(१) हाई कोद--इसमें बीस न्यायाधीश 
होते हैं । इसमें दीवानी, व फ़ौजदारी के मुक्तदसों पर विचार होता है। हाई कोट 
नीचे की अदालतों की देख रेख करता है और उनके फैसलों की अपील सुनता है। 
(२) अपील कोट ( (0०८६ ० 2 77८५5 )--इसमें नौ न्यायाधीश होते दें । यह 
हाई कोर्ट के और ख़ास ख़ास नीचे की अदालतों के फैसलों को खुनता है । 

अपील कोर्ट की अपील सरदार सभा में होती है। इसके छिये अटार्नी जन- 


( १०५१ ) 


रल ( 0 ६६०772ए 0८ा८त ) की अनुमति प्राप्त कर लेना परम्ावइयक है । ब्रिटिश 
उपनिवेशों तथा आधोन देशों की अपील प्रीवीकोन्सिक की न्याय समिति में 
होती है । 

न्यायालयों को पालियामेन्ट द्वारा निर्मित नियमों को अवध घोषित करने 
का अधिकार प्राप्त नहीं है। पालियामेन्ट के ऐक्टों के अर्थ समझने में मतभेद होने 
पर न्यायालय अपना अर्थ छगा सकते हैं ओर यद्दी अर्थ सर्वमान्य छीर शिरोघार्य 
समझे जाते हैं । 


१०-स्थानीय शासन 


(4.०८ 60एट्शाधराध ) 


'स्वाधीन राष्ट्रों को शक्ति नागरिकों की स्थानीय समितियों पर निर्भर 
है??--06 '०८१००ए7०. 

“दूं गर्लेंड की स्वतंत्रता का मुख्य कारण हैं उसकी स्वतंत्र संस्था4ं । सेक्सन 
छोगों के काल से अंग्रेज़ नागरिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अथवा उसके कर्तच्यों का 
भली भाँति सनन कर रहे हैं--82८/.5:075८. 

स्थानीय कार्ये सुगमता अथवा सुचारु रूप से करने के लिये ब्रिटिश संयुक्त 
राज्य के भिन्न भिन्न भाग--६ं ग्लेंड, स्क्राटलेंड, वेल्ज़ और उत्तरी आयलैंड--काउन्टियों 
में बटे हुये हैं । कुछ बड़े शहरों को ही काउन्टी बना दिया गया है, डनको 'काडन्टी 
बरो? ( (:0००८०ए 707०ए६ठ ) कहते दैं। प्रत्येक काउन्टी में प्रबन्ध कार्य के 
लिये काउंटी कौन्सिल होती है। प्रत्येक कौन्टी ग्रास, नगर और म्युनिसिपेलिटी में 
विभाजित होती है। श्रत्येक विभाग की एक प्रथम कौन्सिल होती है। भाम ज़िले 
पेरिशों ( ?275॥25 ) में भी विभक्त हैं। पेरिशों में पेरिश कौन्सिल होती है । 

काउन्टी कोन्सिल--काउन्टी में प्रत्येक ज़िले से साधारण सदस्य प्रति 
तीसरे वर्ष दुने जाते हैं। सद्रुयों की संख्या काउन्टी के विस्तार पर निर्भर है जो कि 
२८ से १४० तक होती है। कौस्सिक के सद्सय कुछ एल्डरमेन ( 8]0८४४४०7 ) 
छ: वर्ष के लिये चुनते हैं। आधों का निर्वाचन हर तीसरे वर्ष होता है । ( निर्वाचन 
में मताधिकार डनको है जो काउन्टी में छः सास तक रह के हैं ) । 

काउन्टी कौन्सिल, जिला कौन्लिक के काम को देख भाक करती है और 
उनकी श्रुटियों को दूर करती है। फाउन्टी काउन्सिक सइकों और पुछों की टूट फूट 
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का इन्तजास करती है; कृषकों के छिये खेत दिलवाने का प्रयत्न करती है; बच्चों को 
सुरक्षित रखने का प्रवन्ध करती है; पुलिस का नियन्त्रण करती है; प्राइमरी अर्थात्‌ 
प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध करती है और उच्च शिक्षा के छिये भी सहायता फरती 
है; अस्पताल, सुधार यह, और पागछख़ानों को डीक तरद्द से रखती है; विनोद 
स्थानों के लिये छाइसेंस देती है । पशुओं को छुत की बीसारी, पशु, तोल और साप 
( १(९८३४४ए०:९॥८०६६ गर्व छट8॥0 ), स्फोटक पदार्थ, नदियों को गन्दंगी के 
सम्बन्ध के नियसों फो भी कार्यान्वित करती है। 

कौन्सिल काउन्टी के लिये नियस बनाती जिनके उल्लंधन के लिये जुर्माना 
होता है । काउन्टो की आय जुर्साने से और “काउन्टी रेट' करों द्वारा होती है अथवा 
उससे जो कि केन्द्रीय सरकार इसको खर्च के लिये देती है। इसके हिसाब किताब 
की जाँच एक निरोक्षक द्वारा होती है। कौन्सिल अपने कर्मचारियों को स्वयं नियत 
करती है । 

ज़िला कौन्खिल के सदस्य तीन वर्ष के लिये चुने जाते दैं। इनमें से $ 
सदस्यों फा निर्वाचन प्रतिवर्ष होता है। छः मास तक अनुपस्थित सदस्यों की जगह 
खाली समझी जाती है । सभापति सदस्यों द्वारा चुना जाता है। आमंत्रित क्षिये 
जाने पर स्वास्थ्य विभाग का सदस्य भी भाषण कर सकता है। 

ज़िला काउन्सिल के कतंब्य हैं, ज़िले के कूचों ओर गन्दगी की सफ़ाई, 
सड़कों पर छिड़काव, स्वच्छ पानी का प्रबन्ध करती है, सकानों का मेल और कूढा 
हटवाती है, जुकसान देने वाले ओर गन्दे पदार्थों को फिकवाती है । कुछ छोटी 
छोटी सड़कों की सरम्भत करवाती है । छूत की बीसारियों को रोकने के लिए सारे 
साधन हंढ़ सकती है (7९०ए८०४०॥ ० (2079 8४075 078०95९5), यह गाड़ियों, 
सरायों ओर मातृगृह आदि का छाइसेंस देती है, मेलों का प्रबन्ध करती है, तथा 
कारखानों में कास का समय नियत फरती है । 

नगर--ज़िला-कौन्सिल के कुछ अधिकार ये हैं:---यह स्नानागार और लांडरी 
ओर वाशिंग फ़ेक्टरी का प्रबन्ध करती है । अकस्सात आग छगने पर उसको शान्त 
करना, क़साई ख़ानों का स्थान नियत करती है और अपनी इच्छानुसार उनके किए 
सकान बनवाती है और डनका ब्योरा अपने पास रखती है । नागरिकों की सुविधा 
के छिये ड्रामवे ओर छोटी छाहन बनवाती है अथवा उनको शिक्षार्थ पुस्तकालय, 
अजायब घर और सावंजनिक उद्यान इत्यादि स्थान बनवाती है । 
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नगर ज़िला कोन्सिल की आय, फीस, जुर्माने और ब्रिटिश सरकार से 
काउन्टी द्वारा प्राप्त है। इसको कुछ कर वसूल करने का भी अधिकार है । ग्राम 
जिला कौन्सिल का ख़्चे 'द्रिद रक्षा कर' ( .00+ 7२०६८८५ ) से चलता है । 

स्युनिसिपल कौन्लिलू---जिन बड़े नगरों में काउन्टी कौन्सिल नहीं है, 
वहाँ पर स्थुनिसिपल कौन्सिल काम करती है । इनमें मेयर, एलडरमेन और कुछ सदस्य 
होते हैं । साधारण सदस्यों का निर्वाचन तीन वर्ष के लिग्रे होता है, परन्तु ६ का 
निर्वाचन प्रति वर्ष पहली सितस्वर ( 5: ०६ 5८०६८४०४८० ) को होता है । 

घेलडरमेन की संख्या साधारण सदस्पों स ६ रहती है । ऐलडरमेन का चुनाव 
साधारण सदस्यों द्वारा छः वर्ष के लिये होता है, परन्तु आधे सदस्य हर तीसरे वर्ष 
अपना पदु छोड़ने हैं और उनकी जगह नये ऐलडरमेन चुने जाते हैं। “मेयर कोन्सिल 
का सभापति होता है और १ साल के लिये चुना जाता है। कौन्सिल द्वारा नियुक्त 
कमेटियों का सदस्य मेयर ही बनता है और बरो को न्यायाधीश सप्षिति का सभा- 
पति होता है। मेयर अकारण दो मास तक अनुपस्थिति रहें तो डनकी जगह ख़ाली 
हो जाती है । 

कौन्सिले “बरो” ( 807008! ) के लिये उपनियम बना सकती हैं। यह 
बरो की जायदाद को देख भाल करती हैं । दस हज़ार से अधिक जन संख्या वाली 
बरों की प्राइमरी शिक्षा के लिय्रे कान्सिल उत्तरदायी है। ये बरों बीसारी, खान, 
पान, नाप तोछ सम्बन्धी नियमों को काम में छाती देँ । बीस हज़ार से अधिक जन 
संख्या वाली बरो पुलिस विभाग का भी प्रबन्ध करती है। 

पेरिश कोन्सिल--इसमें ७ से १७५ तक सदस्य होते हैं, और १७ अप्रल 
को तीन वर्ष के लिये चुने जाते दें। छः सास को अनुपस्थिति वाले सदस्यों की 
जगह ख़ाली समझी जाती है । कौन्सिल अपना सभापति चुनती है। कौन्सिछ जन्स 
ख़त्यु का ब्यौरा और किताबें रखती है शादियाँ रजिस्टर करती है । कृषिकों को काप्त 
में लगाने के लिये पृथ्वी दिलवाने का प्रयत्न करती है। यह गाँव में लाइट, चौकी- 
दारी, क़बस्तान, फ़ाइरब्िगेड ( आग बुझाने के ऐंजिन ), पाक और अन्य सनोरंजक 
स्थानों का प्रबन्ध करती है। “द्रिद्र रक्षा कर' में से कौन्सिल प्रति पोंड में से छः 
ऑस तक खर्च कर सकती है। ग्राश-जिला-कौन्सिक की शिकायत पेरिश कौन्सिल 
कौन्टी कौन्सिक के पास भेज सकती है । 

द्रित्रों और अपाहिजों फी सहायता के लिये कुछ दरिद्र सम्तितियाँ स्थापित 

२्च 
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की गई हैं। समस्त समितियाँ एक संरक्षक बोर्ड के अख्तियार में हैं । बोर्ड तीन वर्ष 
के लिये चुना जाता है। परन्तु तृतीयांश हर साल पद त्यागता है। बोर्ड बस्तर, 
आजीविका इल्यादि का प्रबन्ध करता है। लन्दन का स्थानीय शासन दो संस्थाओं 
द्वारा होता है। (१) लनन्‍्दन कारपोरेशन, (२) लन्‍्दुन काउन्टी फौन्सिल । रूम्दन 
फारपोरेशन का कार्य लाड मेयर, पेलडरमेन, आर साधारण सदस्यों द्वारा प्राचीन 
नगर का शासन होता है । लंदन काउन्टी कोन्सिल नवीन लन्दुन शहर की अद्वाइल 
काउन्टी फकौन्सिलों के ऊपर है ओर कारपोरेशन पर भी कुछ भ्रथिकार प्राप्त हैं । 


ब्रिटिश साम्राज्य शासन 


““ुफ्ढ 5065, घी त€॥7९८४ 45० ६९ उंग्र/श/९४६६-. ० धा९ ए९07० 
० 065९ ९०प्)्रप्टो९8४ प्राप्ष 96 ९. वठगांगबा ४ (82८07 | €पएआट्ठ 
पीले एाप्रा&४ (0ए2टशाध़टा ४, 

इसके सब भागों का कुल क्षेत्रफल १,३३,७५५,४,२६ वर्श मील है और सन्‌ 
१९२१ के सेन्सस के अनुसार इसकी जन संख्या ४४,९७५,८३,००० है । यह 
क्षेत्रफल और जन संख्या संसार भर के क्षेत्रफल और जन संख्या से $ है। इस 
साम्राज्य में कुछ स्वतंत्र राष्ट्र भी सम्मिल्ति हैं| इस हिसाब से तो क्षेत्रफल 
और जनसंख्या बहुत कम जाती है । परन्तु सुगमता के लिये राजनीतिज्ञ साम्राज्य 
के भूभाग को भूमंडल का ह मान लेते हैं। ससस्त खतंत्र और अधीन उपनि- 
वेशों का वर्णन हम क्रमशः करेंगे | साम्राज्य में जातीयता, बोली, भाषा, धर्म और 
आचार विचार में पूर्ण विभिन्नता पाई जाती है । सारे साम्राज्य में देशी निवा- 
सियों की संख्या यूरोपीय जाति वालों से बहुत ही अधिक है कुछ को पूर्ण खतंत्रता 
है और कुछ को बिलकुल नहीं है । 

संयुक्त साम्राज्य, चेनल दीप, आइल आफ मेन ( 5० ० (३४ ) आइर- 
लेंड और भारतवर्ष को छोड़ कर उपनिवेशों को हम छ; भागों में बाँट सकते हैं । 

( १ ) स्वाधोन राज्य इनमें केनेडा, दक्षिण अक्रीका का यूनियन, आस्ट्रेलिया, 
न्यूज़ीलेन्ड, न्यूफाउन्डलेन्ड और दक्षिणी रोडेशिया ( 500६76४० २॥006५ ) हें 
पहले यह राज्य स्वाधीन उपनिवेश कहलाये जाते थे इसके अर्थ आधीनता के समझे 
जाते थे अब इनका नाम बदल कर स्वाधीन राज्य रख दिया गया है। 

(२) दोहरी चाल के राज्य (0५०7८॥४) जिन देशों को कुछ स्वतन्त्रता प्रदान 
को गई और कुछ अधिकार इंगलेण्ड ने अपने हाथ में रिजर्व कर रक्‍्खे हैं । ( $९([- 
8०४६, शांत 5076 9ए0श८४३ 7९5४:४८ ) उदाहरणार्थ भारतवर्ष और माव्टा 

(३ ) डपनिवेश विभाग के शाधीन भू-भाग । इन्हें राज्यदीय उपनिवेश 
( 07०ण7 (0००४१०४ ) भी कहते हैं। इनकी संख्या वहुत बढ़ी है । 


श्णज 


( रद ) 

अ--इनमें से कुछ उपनिषेश्ञों की प्रधान सभा ( ए7967 (॥४४ए5९४ ) 
नियुक्त की जाती है और साधारण सभा निर्वाचित होती है--डदाहरणार्थ बमंडा, 
बाहसास, और बारबाडोस ( 8९770009, 8927795, 27वें धा९ 38799405 ) 

ब--कुछ में केवछ एक सभा है जिसमें नियुक्त किये हुये और निर्वाचित दोनों 
प्रकार के सदस्य हैं । लंका, साइपरस और जमाइका में निर्वाचित सदस्यों फो संख्या 
अधिक है और हांग कांग, नाइगेरिया, ट्रिनिडाड में नियुक्त मेम्बरों की संख्या अधिक है। 

स--कुछ में व्यवस्थापिक सभायें नहीं हैं---डदाहरणार्थ, जब्राल्टर, अशान्टी, 
और बसूटोलेंड ( 974]047, 4ैआब्रग्रत 470 3957 :049व ) । 

(४) रक्षित राज्य ( ?70:८८८९( $६4५८$ ) इनमें प्रभुत्व तो अपने राजा 
का है। परन्तु ब्रियेश सरकार का बाहरी और भीतरी विषयों के सम्बन्ध में कुछ 
अधिकार है---डदाहरणवत्‌ भारतवर्ष की देशी रियासतें और सूडान । 

(५) आदेश-युक्त राज्य--( (५7१30०१0 '€-संपठतं०5 )) यह अन्तर 
राष्ट्रीय संघ की ओर से ब्रिटिश सरकार को शासन करने के लिये दिये गये हैं। इनके 
शासन के वास्ते ब्रिटिश सरकार राष्ट्र संघ के प्रति उत्तरदायी है डदाहरणवत्‌ पेले- 
स्टाइन और मेसोपोटामिया ( 02]450॥6 #ार्त )(९४०ए००प्क्ाएं॥ ) | 

(६) प्रभाव क्षेत्र ( 59]९7९5 ० [7गीप८7८९ ); यह देश स्वतन्त्न हैं परन्तु 
इनमें ब्रिटिश सरकार का प्रभाव अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है--उदाहरणवत्‌ 
भूटान, सुडान, हेब्रीडीज ( [९5९ ].3005 376९ 80५९४7९0 वह ९०॥र4079779307 
आ0॥ 00067 ८0प7८०८५$ )। 

(७) मिश्र तिब्बत और नेपाल । इनका ब्रिथ्शि सरकार से कुछ सम्बन्ध है, 
परन्तु ऊपर लिखी हुई किसी श्रेणी में नहीं आते हें । 

सारे उपनिवेशों का डीक तरद्द से विभाग करना बहुत कठिन है। ग्रेट 
ब्रिटेन की कोई विशेष उपनिवेश नीति है। डपनिवेशों के साथ सम्मान व्यवहार 
नहीं है । प्रत्येक उपनिवेश का एक विधान पत्र है या एक पार्लियामेंट का एक्ट है 
जिसके अनुसार इन उपनिवेशों का शासन होता है । 


१-स्वाधीन उपनिवेशों ( राज्य ) का शासन 


(टगाएरट7३ ० घा& एण्मा्रणाणर्नॉपी ठ धार डिरांधंडा लिएएए2) 
“जो शासन पदुतियाँ समृद्धि और सौहार्द बढ़ाती हैं, और जो हमारे 
साम्राज्य के अधीन राज्यों के लिये स्थायी रही हैं, प्रायः वही शासन पद्धतियाँ हैं 
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जिनकी रचना स्वयं उन छोगों ने की, जिन्हें उनके अनुसार रहना था'--$7 
बुर्णण $ंग्रा0्छ, 

केनेडा, दक्षिण अफ्रोका के यूनियन आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड, न्यूफाउण्डलेंड 
और दक्षिणी रोडेशिया में अधिकांश संख्या यूरोपीय जातियों की है। अब हम पएथक्‌ 
पृथक इन देशों की शासन पद्धति का निरूपण करते हैं। 

केनेडा ( (वा०0७ ) 

सन्‌ १९२० की मनुष्य गणना के अनुसार तो इसकी जन संख्या लगभग 
अस्सी लाख है। इसमें से है कॉसीसी छोश हैं। इसका क्षेत्र फल ३७,२५,६६५ 
बगे सोल है । 

इतिहास --सब से पहले यहाँ पर आकर बसने वाले क्रॉसीसी लोग थे। 
यह छोग यहाँ पर सिसीसिपी और प्रोहियो ( !/5शंडआ997 4०० (0070 ) नदो 
तक आ पहुँचे और प्थ्वी को अपने कब्जे में कर लिया । कुछ छोग उत्तर की तरफ 
हडसन खाड़ी के आस पास जा बसे। ऋसोसी लोगों ने इस देश का शासन बड़ी 
कठोरता और निर्मम बन कर किया । वह जनता में प्रजातन्त्र के विचारों को पसन्द 
न करते थे । जब कि केनाडा की जन संख्या केवल ७०,००० थी इंगलेंड और फ्रांस 
में घोर युद्धू छिड़ यया जो कि आधी शताव्दी तक जारी रहा। अन्त को फ्रांसीसियों 
को हार हुई, जिसके फल स्वरूप क्रांसीसियों को केबेक ( (५८०८८ ) अंग्रेज्ञों को 
देना पड़ा । सन्‌ १७६३ में सप्तवर्षीय युद्ध का अन्त छुआ और कऋ्रांस को केनाडा से 
अछग होना पड़ा, हंगलेंड अब समस्त केनाडा का शासन करने छमगा | इं गलेंड 
निवासी जा जाकर केनाडा में बसने छगे आर उनकी संख्या फ्रांसीसियों से भी 
अधिक हो गई । यह लोग आगे बढ़ गये । इस देश का शासन करने के लिये 
इंगलेंड की सरकार एक गवनेर नियुक्त करती थी, एक गवनर की कॉंसिल और 
एक निर्वाचित सभा | गवनेर अपने कासें में स्वतन्त्र था। 

इस कार्यवाही से ओर शासन पद्धति से जनता नितान्‍्त असन्तुष्ट थी। 
उत्तरी केनाडा और दक्षिणी केनाडा में झगड़ा आरम्भ हो गया। ( उत्तर में 
अंग्रेज़ों को संख्या अधिक थी ओर दृक्षिण में फ्रान्सीसियों की ) विद्रोह की अग्नि 
आसानी से शान्त कर दी गई। ब्रिटिश सरकार भयभीत हो गई थो और अशाल्ति 
के कारण जानने के लिये उत्सुक थी। इसी उद्देश्य की पूति के लिये उन्होंने छाडे 
डरहस (7५7 ०६ ॥)07॥07 ) को सारे अधिकारों से विभूषित करके केनाडा को 
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भेजा । लछाडे डरहम को वहाँ जाकर उपनिवेशिकों की शिकायतें सुननो चाहिये 
और जो उनकी समझ में आये वही शासन परिवर्तन के लिये सिफ़ारिशें करें । 

डरहम साहब ने अपनी रिपोर्ट में औपनिवेशिक नीति का पूरा ब्यौरा दिया 
है । महाशय डरहम में शासन करने की योग्यता तो न थी परन्तु उन्होंने उपनिवेशों 
को त्रुटियों को ख़ब समझ लिया, और उसका पूरा विवरण छिखा । सारी अशान्ति 
का कारण बड़ी फ़ाबिलियत के साथ लिखा । सात देश और उपनिवेश में किस 
प्रकार का सम्बन्ध होना चाहिये--इस विपय में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है । 
एक शताब्दी के व्यतीत हो जाने पर भो यह रिपोर्ट बहुत ही शिक्षा प्रद . और 
महत्त्व पूर्ण समझी जाती है । 

डरहस साहब ने सिफारिश की थी कि उत्तरी और दक्षिणी केनाडा को 
मिलाकर उसको पूर्ण खतंत्रता दे दी जाय। उपनिवेश शासन की सारी संस्थायें 
जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिये। उसको पूर्ण आशा थी कि ऐसा करने से 
उत्तरी अमरीका की सारी उपनिवेशों का संगठन किया जा सकता है। उनकी 
सम्मति के अनुसार ही फास किया गया। कुछ वर्ष बाद पालियामेन्ट की आजा से 
गवर्नर जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम्न करने छंगे । इसके कुछ वर्ष संघ प्रस्ताव 
( छ८4०:०पं०० ) पालियामेन्ट के सामने पेश फिया गया। सन्‌ १८६७ में ब्रिटिश 
नार्थ अमरीका ऐक्ट”' पास किया गया और इसी के अनुसार केनाड़ा का शासन हो 
रहा है । इस एक्ट के अनुसार संघीय शासन की स्थापना की गई, प्रान्तों को थोड़े 
थोड़े अधिकार दिए गये । अब प्रान्तों की संख्या ५ है। 


केनाडा का शासन ऊपरी तोर से संयुक्त अमरीका से मिलता जुछता है-- 
क्योंकि संधीय और प्रान्तीय सरकारों में विभिन्नता और एथकता कर दी गई है। 
राष्ट्रीय नीति से सम्बन्ध रखने वाली कार्यवाही का निरीक्षण केन्द्रीय शासन करते 
हैं और स्थानीय बातों की देखभाल प्रान्त करते हैं । संयुक्त अमरीका में जो अधिकार 
केन्द्रीय शासन के पास नहीं है वह प्रान्तों के पास समझे जाते हैं, केनाडा में 
बिलकुल विरुद्द ही बात है। जो अधिकार प्रान्तों के पास नहीं है केन्द्रीय सरकार 
के समझे जाने चाहिये। (प्रान्तों को अधिक अधिकार देना किचित हानिकारक 
अतीत होता था | क्योंकि शक्ति से भद॒पूर प्रान्‍न्त सनसानी करते थे। जैसा कि 
संयुक्त अमरीका में हुआ । वहाँ पर तो आभ्यन्तरिक युद्ध ही छिढ़ गया था। ) 

गवर्नर ज़नरल--पबन्धक वर्ग का अधिष्ठाता ब्रिटिश क्राउन द्वारा पाँच वर्ष 
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के छिये नियुक्त किया जाता है। वास्तव में केबिनेट ही किसी ब्रिटिश सरदार को 
नियुक्त करता है। वह सभा को आसंत्रित करता है और उसको भंग करता है । वह 
व्यवस्थापिक नियमों पर अपनी सम्मति प्रदान करता है और अपनो सही देता है, 
पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। इन सारे कार्मों के लिये डसको मंत्रियों से परामर्श 
लेना पड़ता है और उनकी इच्छानुसार ही काम करना पड़ता है। मंत्री केनाडा की 
अतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। गवनर जनरल केनाडा की सरकार और 
उपनिवेश मंत्री के बीच में काम करता है। केनाडा की सहायता के लिये लन्दन में 
भी केनाडा का नियुक्त किया हुआ हाई कमिइनर ( ता (00एणाणांइश्नं००९४ ) है 
जो अपनी सरकार के अदेशानुसार कास करता है। दिश्वावटी कास गवर्नर जनरल 
को बहुत से करने पढ़ते हैं । 

केबिनेट--केविनेट इज़लेण्ड की भाँति प्रधान मंत्री द्वारा चुना जाता है । 
प्रधान संत्री डसी प्रकार उत्तरदायी है जिस प्रकार इड्ढलेण्ड का प्रधान मंत्री । प्रधन्धक 
वर्ग का अध्यक्ष गवर्नर जनरल नहीं है, परल्तु प्रधान मंत्री है जो कि सभा के बहुमत 
दल में से चुना जाता है । केबिनेट के सदस्य पालि यामेन्ट के मेम्बर होने चाहिये और 
सभा का विश्वास खो देने पर समस्त संडल को पद-त्यागना चाहिये। 

पार्लियामेन्ट--केनाडा की परालियामेन्ट की दो सभायें हैं;:--(१) सेनेट 
और (२) प्रतिनिधि सभा (न0प5८ 07 (7णशञा7075 ) । 

सेनेट को इंगलेन्ड के हाउस आफ लाड्स की भाँति निर्माण करनाया 
अमरीका के सेनेट की भाँति निमौाण करना किचित कठिन था। लिहाज़ा यह सोचा 
गया कि केनाडा के सेनेट में गवनंर जनरल को प्रधान मंत्री की अज्ञुभति प्राप्त करके 
९६ सेनेटर नियुक्त करने चाहिये। ( प्रत्येक प्रान्त को नियमित संख्या भेजता है । 
ओन्‍दटोरियो क्वेबेक ((00६७70 ४०० (३०८०८०) के प्रान्त प्रत्थेक चौबीस सेनेटर 
भेजते हैं । यह प्रथा सन्तोष जनक प्रतीत न हुई क्योंकि प्रधान मंत्री सदेव अपने 
दल में से ही सेनेटरों फो चुनता है। अमरीका के सेनेट की भांति केनाडा को सेनेट 
के धन विषयों के अतिरिक्ति सारे ब्यवस्थापिक अधिकार हैं | जब सेनेट किसी साधा- 
रण सभा के प्रस्ताव को रद कर देता है तो दोनों गृहों में तसक्रिया करने का या 
झगड़े का अन्त करने का कोई साधन नहीं है। केनाडा को सेनेट का मत है कि 
भ्रतिनिधि सभा सारे व्यवस्था काये के लिये ज़िम्मेवार है और सेनेट का कर्तेब्य है 
बिलों को दोहराना और उनकी श्रुटियों की पूर्ति करता और दूर करना । सेनेट का 
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इस प्रकार शासन में कोई विशेष भाग नहीं है। केबिनेट के ऊपर भी सेनेट 
का कोई दबाव नहीं है। इलका सुधार करने का प्रस्ताव किया जा रहा है 
जिन प्रान्तों में 'डाइवोर्स कोट” ([0707८८ ()०प:४) जहाँ पर कि विवाह सम्बन्ध 
दृट्ता है ) नहीं है वह प्रान्त डाइवोर्स को दरख्वास्त सेनेट को देते हैं । सेनेड अपनी 
एक फमेटी नियुक्त करता है ओर उसका निर्णय ही अन्तिस होता है जिसको कि 
सेनेट पास कर देता है । 

प्रतिनिधि खभा--( [7005८ ० (:०शाा0॥5 ) केनेडा फी प्रतिनिधि 
सभा और संयुक्त अमरीका की प्रतिनिधि सभा में बहुत कुछ समानता है । एक निर्वा- 
चन केन्द्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यह निर्वाचन केन्द्र जन संख्या के 
आधार पर बनाये जाते हैं जो कि सब बराबर होती हैं और हर दसवें वर्ष उनकी 
फॉट छाँट होती है। आजकल प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या २३४ है। 
( अमरीका के प्रतिनिधि सभा को भाँति केनेडा के प्रतिनिधि सभा के सदस्‍्यों की 
संख्या बे-तादाद नहीं बढ़ती रहती है| संख्या नियत कर दी गई । यह नियत कर 
दिया गया है कि क्वेबेक प्रान्‍्त ६७ सदस्यों से अधिक कदापि नहीं भेज सकता । 
इसी हिसाब से और प्रान्त भी अपने सदस्य भेजते हैं ) | प्रतिनिधि सभा के कार्य काल 
की अवधि पाँच वर्ष है । परन्तु सभा किसी समय भी भंग को जा सकती है । 

कोई अंग्रेज़ निवासी ( ञ्लरी या पुरुष ) जिसकी अवस्था इक्कीस वर्ष की है 
ओर जो केनाडा में ५ सार तक रह रुका हो अपना मत दे सकता है। शत्येक 
केन्द्र में पार्टी फन्वेशन ही उम्मेद्वारों को नियोजित ( 7077790९ ) करती है। 
वोटिंग बन्द पर्चे से होता है । 

केनेडा की साधारण सभा व्यवस्थापिक कार्यों से सर्वोच्च है। केबिनेट इसको 
उत्तरदायी है। सारे अर्थ बिछों का श्रोगणेश इसी सभा में होता है । अन्य विषय 
की उत्पत्ति भी इसी सभा में होती है । बिल पेश होते हैं । कमेटी के पास जाते 
हैं, वाद विवाद और सवीकृत होने के उपरान्त सेनेट की आज्ञा के छिये जाते हैं । 
सरकारी, ग़ेर सरकारी, और स्थानीय बिलों में भेद किया जाता है। सभा अपना 
सभापति निर्वाचित करती है ओर उसका पुन; निर्वाचन होना ज़रूरी नहीं है । 
नये निर्वाचन के बाद सभा नया सभापत्ति चुनती है। अर्थ बिलों को केवल केविनेट 
के सदस्य पेश कर सकते हैं । 

राजनैतिक दुल--अन्य स्वतंत्र देशों को भाँति केनेडा में भी राजनैतिक 


( रै६१ ) 


दल मौजूद दैं। दलों के नाम तो इंगलेंड के दलों जैसे हैँ परन्तु उनका संगठन 
और उद्देश्य संयुक्त अम्तरीका के दुलों जेसा है। पूर्वकारू के डदार और अलुदार 
दर हैं। लड़ाई के ज़माने से नये दल को उत्पत्ति हुईं है--प्रोग्रेलिव ॥ इस दुल 
के मुख्य सहायक हैं उत्तर-पश्चिप्त के कृषक और पूर्व के उद्यमों ओर मज़दूर । 

केनेडा ५ प्रान्तों का संघ है--ओन्‍दारियों, क्रेबेक, नोवा, स्क्रोशिया, 
न्यूब्ंसविक, जिस एडवर्ड द्वीप, सानिटोबा, सासकाचिवान, एल्बेर्टा और ब्रिटिश 
कोलम्बिया ( ()7६०730, (२४८००९८, ०२४३ 50004, )र८छ छ०प्र८5७7८॥, 279८९ 
एतए१7०० 75899, १३४80079, $५95:40८९9937., $096709. 2050. उप 
(०ए्णा०9 )। पत्येक प्रान्त की प्रान्तीय सरकार है। जिसमें कि एक अध्यक्ष 
होता है--जों कि लफ़्टन्ट गवनेर ( [९पर८८०४7५ (७०0ए८०४०० ) कहलाते हैं। 


एक प्रान्तीय प्रधान सन्त्री और उसका मंडल होता है ओर एक व्यवस्थापिका सभा 
होती है। लफ्टन्ट गवर्नर पाँच साल के लिये गवर्नर जनररू द्वारा केबिनेट की 


सम्म्ति से नियुक्त किया जाता है। लफ्टन्ट गवनेर के कोई विशेष अधिकार नहीं 
हैं क्योंकि वह कोई काम केबिनेट फी परामर्श बिना नहीं कर सकता है और 
केविनेट सभा को उत्तरदायी है । क्वेबेक और नोवा स्कोशिया के प्रान्तों में दो 
सभायें दँ--लेजिस्लेटिव कौन्सिल और लेजिस्लेटिव एसेस्बलो | दोनों सभाओं 
का निर्वाचन होता है। अन्य सात प्रान्त में केवल एक निर्वाचित सभा है जिसके 
लिये कि सारे निवासियों को भ्रताधिकार है। प्रान्तों में दलबन्दी डसी प्रकार 
है जिस प्रकार कि संधीय सरकार में है । 
ब-आस्ट्रेलिया 
( #पड३७४था० ) 
सन्‌ १६०६ में सबसे पहले डच निवासी यहाँ पर आये । और कुछ काछ 
बाद हज़रत अंग्रेज़ मी तशरीफ़ छाये। सभी ने इसको बंजर पाया ओर मूल निवा- 
सियों को भी झगड़ालू पाया । खोज का कास कुछ कार तक बन्द हो गया । डच 
छोगों का पतन हो गया। सन्‌ १७६८ में केप्टेन कूक यहाँ आये ओर इस देश को 
बसाने योग्य घोषित किया और यह कद्दा कि यहाँ की धरती में उपज हो सकती 
है । सन्‌ १७८३ में संयुक्त राज्य इंगलेंढ से प्थफ्‌ हो गये। अब इंगलेंड का ध्यान 
आस्ट्रेलिया की ओर आकर्षित हुआ। स्वतंत्र धार्मिक और राजनैतिक विचार वाले 


असरीका के बज्ञाय आस्ट्रेलिया भेजे जाने छगे । सन्‌ १७८८ में इन अपराधियों का 
२१ 


( १६२ ) 


एक जहाज़ आस्ट्रेलिया में उतरा और यह छोग इस देश की उद्नति में छण गये ( ॥६ 
5८०ए८र्त ४६ 4 9९54] ८००४४ ) । सन्‌ १८४० से यहाँ पर अपराधी आने बन्द हो 
गये । सोने की खानों की दँढ़ के बाद उत्तेजना बढ़ गई । आस्ट्रेलिया के उपनिवेज्ञों 
ने खत॑त्न शासन की साँगे पेश कीं। सन्‌ १८५१ में न्‍्यूसाउथ वेरुज़, विक्‍टोरिया, 
दक्षिण आस्ट्रेलिया और टाससानिया ने सुसंगठित होकर अपनी साँगे ब्रिटिश 
पालियामेन्ट के सामने रकखा जिनको कि स्वीकार कर छिया गया। सन्‌ १८७९ में 
क्वीनसलेन्ड को और सन्‌ १८९० में पश्चिमी आस्ट्रेलिया को भी स्वतंत्र शासन 
का अधिकार दिया गया। यह उपनिवेश आपस में सीसा के लिये झ्गड़ते थे । 
अन्त में इनको १९०० में संघ वहू कर दिया गया । इसी साल के पार्लियामेन्ट 
एक्ट के अनुसार इस देश का शासन होता है । 

पार्लियामेन्ट--पालि यामेन्ट में दो सभाये॑ है---सेनेट और प्रतिनिधि सभा । 
सेनेट में आस्ट्रेलिया की छः रियासतों से छः छः सदस्य आते हैं जो कि छः वर्ष के 
लिये चुने जाते हैं । प्रत्येक प्रान्त के आधे सदस्य हर तीसरे वर्ष पद्‌-त्यागते हैं और 
नये सुने जाते हैं। बालिग आदमी उम्मेदवार हो सकते हैं । 

प्रतिनिधि सभा में ७५ सदस्य होते हैं। मूल निवासियों के अतिरिक्त समस्त 
बालिग आदमियों को मताधिकार है। 

यदि प्रतिनिधि सभा कसी प्रस्ताव को दो घार स्वीकार करदे और सेनेट 
असवीकार करदे तो गवर्नर जनाब दोनों सभाओं को भंग कर सकते हैं । नये निर्वा- 
चन के बाद भी दोनों सभाओं में सत-भेद हो तो दोनों सभाभों का संयुक्त अधिवेशन 
होता है, उनका निर्णय ही डीक समक्षा जाता है । विधान सम्बन्धी नियस यदि 
एक सभा द्वारा दो बार श्वीकार कर छिया जाय और दूसरी सभा द्वारा अस्वीकार 
तो इसमें जनता का सत किया जाता है । बहुमत से ही नियम पास हो जाता है । 

गवनर जनरल ओर केव्निट--गवर्नर जनरल इंगलेंड के बादशाह द्वारा 
नियुक्त किया जाता है और प्रवन्धकारिणी को सकाह से काम करता है। प्रबन्ध- 
कारिणी में तो झन्त्री है जो प्रतिनिधि सभा फो ज़िस्मेवार है । 

धान्तीय शासन--इस राज्य में छः प्रान्त हैं। प्रत्येक प्रान्त के लिये एक 
गवर्नर होता है जिसको कि इंगलेंड को सरकार नियुक्त फरती है। यह गवरनेर 
गवनर जनरक के अधीन नहीं होते । भप्रस्येक प्रान्‍्त में दो व्यवस्थापिका सभायें हैं 
जो नियम बनाती और कर निर्धारित फरती हैं । 


( १६३ ) 


केन्द्रीय सरकार को वे ही अधिकार प्राप्त हैं, जो उसे क़ानून द्वारा दिये 
गये हैं, शेष सब अधिकार प्रान्तीय सरकारों को प्राप्त हैं। 


८-दक्षिण अफ्रीका का यूनियन 
(एफआंक़ा री $8०फ्ता &जिट०) 

सन्‌ १६५० ई० में, उत्तम्त आशा अन्तरीय (099८ ० 6००१ छ०क०) 
के निकट कुछ डच लोगों को बस्ती बनी । सन्‌ १७९५ में अंग्रेज़ों ने इसे अपने 
अधिकार में ले लिया । डच लोग आगे जा जा कर अपने उपनिवेश बसाते रहे | यह 
डच छोग बोअर ( 30०6: ) कहलाते हैं। सन्‌ १८४४ में नेटारू को अंग्रेजों ने ले 
लिया | सन्‌ १९०२ तक ट्रांसवाल और आरेंज फ्रीस्टेट भी अंग्रेजों ने अपने हाथ में 
ले लिये। सन्‌ १९०६ ई० में आरेंज फ्रीस्टेट और ट्रांसवाल को स्वराज्य प्राप्त हो 
राया। सन्‌ १९०९ में अन्तरीय उपनिवेश (049० (००४४) और नेटारलू को 
मिला कर एक सम्मिलित राज्य स्थापित किया गया जिसका नाम कि दृक्षिण अफ्रीका 
का यूनियन रकखा गया। यह यूनियन आस्ट्रेलिया और केनेढा के संघों से भिन्न है 
क्योंकि संघोथ अधिकार ओर प्रान्तीय अधिकारों में भेद नहों किया गया है । विधान 
ने घारे अधिकार यूनियन पालियामेन्ट को सोंप दिये हैं, और यह प्रान्तों को अपनी 
इच्छाजुसार अधिकार सोंप सकती है। प्रान्त के सारे नियसों पर केन्द्रीय सरकार 
की स्वीकृति होनी चाहिये । 

पालियामन्‍्ट--पलि यामेन्ट की दो सभायें हैं--सेनेट और प्रतिनिधि सभा । 
सेनेट के ४० सदस्य होते हैं । ८ को गवर्नर जनरलरू नामज़द करता है ओर ३२ को 
प्रतिनिधि सभा नियुक्त करती है। यह सदस्य १० वर्ष के लिये नियुक्त किये जाते हैं । 
यरोपियन ब्रटिश प्रजा के व्यक्ति ही इसके सदस्य हो सकते हें जिनकी आयु कम से 
कम तीस वर्ष की होती है और उनके पास ५०० पोंड को सम्पत्ति होनी चाहिये। 

अतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या ३३४ है जो कि जनता ( बाछिग 
सत्री और पुरुष ) द्वारा पाँच साल के छिये निर्वाचित किये जाते हैं । 

घन मसविदों का श्री गणेश प्रतिनिधि सभा में होता है जिनमें कि सेनेट 
को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोई नियम प्रतिनिधि सभा में दो बार 
सबीक्ृत होने पर और सेनेट के रद्द कर देने पर दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन 
होता है और तब क़ानून बनता है । 


( १६४ ) 
गवर्नर जनरल को इंगलेंड की सरकार निधुक्त करती है जो कि प्रबन्ध- 
कारिणी सभा की सलाद से काम फरता है | इस सभा में दस मनत्री होते हैं जो कि 
प्रतिनिधि सभा फो जिस्मेवार हैं । 
प्रान्तीय शासन--युनियन में चार प्रान्त हैं। अत्येक प्रान्‍्त के लिये एक 
शासन (6 6007775072८०४) होता है जिनको कि गवर्नर जनरल नियुक्त करता है। 
व्यवस्थापक सभाओों की आयु तीन वर्ष की होती है । केबिनेट में चार सदस्य होते 
हैं जो कि व्यवस्थापिका सभा को ज़िस्मेवार हैं। 


०--्यूज़ीलेंड 
(पिलएश 26८०ावगाएं ) 


सन्‌ १७६९ में केप्टेन कुक ने इसका पता लगाया। इसके दो भाग हैं-- 
उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप । १४३० तक ओऔपनिवेशिक प्रर्याप्त संख्या में यहाँ पर 
आ गये । क्रान्सीसियों ने १८३५ में इसको लेना चाहा; परन्तु असफल रहा। औप- 
निवेशिकों की स्वायत्त शासन की माँग ब्रिटिश सरकार ने सन्‌ १८७९ में स्वीकार 
कर ली और सन्‌ १८६० में पालियामेन्ट की स्थापना की गई। यहाँ के मूल निवासी 
माओरी ( (७०४४ ) कहलाते हैं । 

पार्लियामेन्ट की दो सभायें हैं---ध्यवस्थापक परिषद्‌ और व्यवस्थापिका सभा 

व्यवस्थापक परिषद्‌ में ४३ सदस्य हैं। उस्मेदवारी के लिये जायदाद की 
ज़रूरत नहीं है। तीन माओरी सदस्यों को गवर्नर जनरल नियुक्त करता है और शेष 
चालीस सात वर्ष के लिये निर्वाचित होते हैं । 

स्यवस्थापिका सभा में ८० सदस्य होते हैं जिनको कि सवे साधारण तीन 
वर्ष के छिये निर्वाचित करते दें | इसमें से चार माओरी सदस्य होते हैं । खिरयाँ भी 
सदस्य हो सकती हैं । 

गवनेर जनरल बादशाह द्वारा नियुक्त किया जाता है जो कि प्रबन्ध कारिणी 
की सलाह से काम करता है | इस सभा में १२ भेम्बर होते हैं जो कि व्यवस्थापिका 
सभा के प्रति उत्तरदायी हैं । 

दोनों सभाओं में मतभेद होने पर दोनों सभाओं का एक संयुक्त अधिवेशन 
होता है । 


( शद५ ) 


£-न्यूफाउन्डलेन्ड 
( पिछछ ०0 प्रशतीबात ) 

पार्लियामेन्ट की दो सभाये हैं---व्यवस्थापक परिषद्‌ और घ्यवस्थापिका सभा। 

व्यवस्थापक परिषद्‌ में २४ सदस्य हैं जिनको कि गवर्नर नियुक्त करता ऐ । 
व्यवस्थापक सभा में ३६ सदस्य जनता द्वारा चार वर्ष के लिये निर्वाचित होते हैं । 
सताधिकार केवल बालिग पुरुषों फो है । 

गवर्नर बादशाह द्वारा नियुक्त होता है और प्रवन्ध कारिणी सभा की 
सम्मति से काम करता है। इस सभा भें नौ मंत्री होते हैं जो कि व्यवस्थापिका 
सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। 


२-दोहरी चाल के राज्य 
([ छएिएबाटीाए ठ7 $6ग्रां-रण॑गात्प्राठप्र5 शै्वा28 ) 

दोहरी चार के राज्यों का विवरण करने में हम एक पूरी पुस्तक लिख सकते 
हैं। इन राज्यों को कुछ स्वतंत्रता तो अवश्य है, परन्तु पूणतया नहीं है। डदाहरणार्थ 
दक्षिणी रोडेशिया को काफ़ी खतंत्रता प्राप्त है परन्तु कुछ अधिकार गवर्नमेन्ट ने मूल 
निवासियों के लाभार्थ अपने हाथ में रख छोड़े हैं । 

माल्टा को पूरी खतंत्रता है, परन्तु देश रक्षा, सिक्का, बाहरी तिजारत इत्यादि 
जैसे विषय यहाँ की सरकार के अधिकार में नहीं हैं । 

जेमेका ( ]॥729724 ) के निर्वाचित प्रतिनिधियों का व्यवस्थापक सभा 
पर तो अधिकार है परन्तु प्रथन्धक वर्ग पर उसका कुछ ज़ोर नहीं है । इसकी स्थिति 
फ़िक्िपाइन्स ( 7]7॥9977०5 ) से मिलती जुलती है । 

ब्रटिश हन्दूराज़ ( छाप्रपंजी 0040:०७) में व्यस्थापिक सभा है परन्तु इसमें 
निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या अल्प है। परन्तु सेन्ट हेलेना (5६. |ट९००० ) द्वीप 
में तो कोई भी सभा नहीं है (इसी द्वीप में नेपोलियन बन्दी करके रक्खा गया था) । 


३-उपनिवेश विभाग के अ्रधीन भूभाग 


( (7०श7० (०0)07768 ) 
“भब्रिटेन के बाहर साम्राज्य के जिन स्थानों पर गोरे बसते हैं, वे एक प्रकार 
से स्वतंत्न हैं। उन पर नाम मात्र के लिये ब्रिटिश सहाराज की प्रभुता है, परन्तु जिन 


( १६६ ) 


भागों में उनका सचमुच साम्राज्य है, उनमें क्षनगोरों की बस्ती है। इसलिये सच 
पूछा जाय तो अनगोरी जातियाँ ही छोटे से ब्रटिश टापू को करोड़ों आद्मियों का 
प्रभु बना रही हैं ।”---खतंत्र 

ये उपनिवेश भूभंडल भर में तितर बितर हैं। इन भागों या टापुओं के 
निवासी नान्‌-यूरोपियन हैं इसलिये हुश समझे जाते हैं । यहाँ पर अंग्रेज़ व्यापार 
निमित्त जाये थे। कुछ उपनिवेश युद्ध में जीत के बाद था सन्धियों से भी मिले हैं। 
इनमें अंग्रेज़ निवासियों की संख्या अधिक नहीं है क्योंकि इन देशों की जलवायु से 
अंग्रेज़ों को माफ़िक्रत नहीं है; जहाँ की आबहवा अच्छी है वहाँ पर यूरोपीय छोगों 
की पाँचों घी में हैं। जहाँ की पेदावार अच्छी है वहाँ यूरोपियन होग अपनी 
बयंरता का परिचय देते दं--सस्ती सज़दूरी और चोखा फास । 
अदुन और जिब्राब्टर जैसे डपनिवेश भौगोलिक स्थिति के कारण बढ़े चढ़े हैं । 

श्रेणियाँ--डपनिवेशों की चार श्रेणियाँ हैं :--- 

( $ ) जिसमें कि गवर्नर ही शासन करता है और नियस बनाता है--इनमें 
व्यवस्थापिफा सभा भी नहीं हैं :--- 

जिब्राल्टर,  गोल्डफोस्ट, सेंट हेलीना, अशान्टी 
नाइगेरिया, बसूटोलेन्ड, बिचुआनालेन्ड, स्वाज़ीलेन्ड, 
अदन । 

( २ ) जिनमें व्यवस्थापिका सभायें तो हैं, परन्तु बिलकुल बेकार हैं | गवर्नर 
ब्रिटिश सरकार के आवेशानुसार काम करता है ;--- 

ब्रिटिश हन्दूराज़, ट्रिनिडाड, विडवर्ड द्वीप समुदाय, पश्चिमी अफ्रीका का 
डपनिवेश, न्यासालेंड, होकांग, स्ट्रेट सेटलमेंट, और सेचलीज़ । 

(३ ) जिनमें व्यवस्थापिका सभायें हैं, परन्तु निर्वाचित सदस्यों की संख्या 
मनोनीत सदस्यों की संख्या से कम है। गवर्नर सारा शासन कास ब्रिटिश सरकार 
के हुक्म से करता है--इनमें हैं :-- 

जेमेका, लंका, सारीशस, फ़ीजी, कीनिया, ब्रिटिश गायना, छीवड द्वीप, 
साइप्रस, यूगाडो, दक्षिण रोडेशिया, गेम्बिया, सीटाछोयन, फ़ाकलेन्ड, दृक्षिण 
जजिया, और पेपुआ । 

ऊंका और कीनिया के सुधार सम्बन्धी कमीशन नियुक्त हुये थे, परन्तु इनकी 
रिपोर्ट सनन्‍्तोषजनक नहीं है । 


( १६७ ) 


( ४ ) जिनमें दो ब्यवस्थापिका सभायें हैं । एक के सदस्यों को सरकार स्वयं 
नियुक्त करती है, और दूसरों का निर्वाचन होता है। संत्री व्यवस्थापिका सभाओं को 
ज़िम्मेवार नहीं है । इस श्रेणी के डपनिवेश ये हैं :--. 

बद्ासाज़, बारबेदोज़, बरमुडाज़ और सास्टा 

गवनेरों को बादशाह उपनिवेश मंत्री को सलाह से नियुक्त करता है। 
शासन सम्बन्धी सारे अधिकार गवनरों को प्राप्त हैं परन्तु समय सभ्य पर संत्री की 
हिक्षयतों के अनुसार काम करते हैं। गवनर प्रबन्धकारिणी के मत को त्याग कर 
सनसानी कर सक्ता है। गवर्नर को उपनिवेश के लाभ का पूरा ध्यान रखना 
चाहिये, उसको मूल निवासियों की सब प्रकार सहायता करनी चाहिये, डसको 
उनके धर्म, माल व जान की रक्षा करनी चाहिये। उपनिवेश फी तरक्की के साधन 
भी सोचना चाहिये--जैसे कि रेलें और बन्द्रगाद । 

साम्राज्य के इन भागों का शासन उपनिवेश्ञ मंत्री के हाथ में होता है जो 
कि इंगलेंड के हाउस आफ कासन्स के प्रति उत्तरदायी हैं | शासकों को डपनिवेश 
संत्री की सोलह जाने आज्ञा साननी पड़ती है । उपनिवेश विभाग कि दो शाखायें 
हैं--एक शासन और राजनेतिक कार्यों की देख भाल करती है और दूसरी डाक, 
तार, रेल, मुद्रा आदि की देख रेख करती है । 


४-रक्तित राज्य (?7005०९८६८० 5६6०8 ) 


“इस संसार में किसी के अधिकारों में छेड़छाड़ से दूर रहने वाली और अपने 
घर में शान्ति पूवेक रूखी सूखी रोटी खाने वाछी जो बेचारी छल पंपच रहित 
जातियाँ हैं, वे संरक्षकता की खुदग्ज़ी का तूफान लिये फिरने वाली इन यूरोपीय 
जातियों के पंजे में कैसी बुरी तरह से आ पड़ी हैं ।'”--स्वाधीन 

रक्षित राज्य वह होते हैं जिसमें प्रभुत्व तो डसी राज्य के राजा का होता 
है, परन्तु संरक्षक राज्य का भीतरी या बाहरी बातों में दुखल हो जाता है। जब 
किसी दुर्बल राज्य पर बाहर से आक्रमण द्ोता है तो यह राज्य किसी बाहरी राज्य 
की शरण लेते हैं. या उसी राज्य की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं । संरक्षक राज्य 
अधिक से अधिक भू-भाग अपने हाथ में लेना चाहते हैं और उसको अन्त में हृडप 
कर छेना चाहते हैं । अकसर राज्यों फो धन की जरूरत पढ़ती है, इस समय 
रुपया देते वक्त बड़े बड़े राज्य इन राज्यों के संरक्षक घन जाते हैं । 


( १६८ ) 


निम्नलिखित राज्यों ने भय या आक्रमण के कारण अंग्रेज़ों की सरंक्षफता 
स्वीकार कर लीं है । 

ब्रिटिश साम्राज्य के मुख्य रक्षित राज्य ये हैं--- 

मलाया, खावक, घोरन्यू , सूडान और ज़ंजीवार। सब में शासन भिन्न भिन्न 
अकार का है 

मलाया का शासन एक राज्य परिषद द्वारा होता है, जिसका सभापति 
यहाँ का सुरुतान होता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त रेज़ीडेन्ट सुछृतान की 
सहायता करता है । 

स्रावक के भीतरी मामलों में श्रिटिश सरकार दुखल अन्दाज़ी नहीं कर 
सकती, परन्तु विदेशी मासले में सरकार अवश्य स्वयं नियन्त्रण करती है । ब्रिटिश 
सरकार इस राज्य के उत्तराधिकारी का भी निश्चय करती है। 

बोरन्यू का शासन “ब्रिटिश नार्थ बोरन्यू कम्पनी! के अधीन है। ब्रिटिश 
सरकार भीतरी मामलों में कुछ दखल नहीं देती । कम्पनी के डाइरेफ्टर ही शासन 
के कर्ता धर्ता होते हैं । ब्रिटिश सरकार कम्पनी के नियुक्त किये हुये गवनंर को 
स्वीकृत करती है। 

सूडान--यह इंगलेंड और मिश्र की संरक्षकता में है। सूडान ने खतंत्रता 
के लिये आन्दोलन भी किया था, परन्तु दुसन कर दिया गया। यह अंग्रेजों के लिये 
बहुत ही छाभकारी है। 

सिश्र सरकार की आज्ञा से ब्रिटिश सरकार गवनेर जनरल को नियुक्त करती 
. है ज्ञो सैनिक तथा देश का शासन कार्य करता है । गवर्नर जनरल प्रान्तीय गवर्नरों 
ओर इन्सपेक्टरों को नियुक्त करता है। 

जंजीबार का शासन सुल्तान के नाम से रेज़ीडेन्ट द्वारा होता है। रेज़ीडेल्ट 
कीनिया के गवर्नर के अधीन द्वोता है । यहाँ का गवर्नर हाई कमिइनर ( 87 
(20ऋगञप्रं$०0९7 ) फहलाता है। सुल्तान और रेज़ीडेन्ट दोनों ही नियम बनाते हैं 
और उनकी सहायता के छिये एक प्रबन्ध कारिणी सभा होती है। इस सभा का 
सभापति सुल्तान होता है और रेज़ोडेन्ट उपसभाषति होता है| इनके अतिरिक्त इस 
सभा के तीन सरकारी ओर तीन गेर-सरकारी सदस्य होते हैं। यहाँ पर एक 
व्यवस्थापिका सभा भी है। . 


( रद ) 


५-आदेशयुक्क राज्य 
( रिन्गप६०१ [८:४६6जां2ड ) 

“राष्ट्रलंघ के नियमों और निर्णयों को दृष्टि से देखा जाय तो शासनादेश 
में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती । नियम बहुत अच्छे दें पर नियस बनाने वारों 
फी नियत में हमें घोर सन्देह है?” ।--आज 

इन राज्यों की उत्पत्ति अभी केवल पन्द्रह वर्ष ही हुये हुई थो। सन्‌ 
१९१९ में मित्र राष्ट्र (.8॥९६ ) इंगलेंड, क्रांस, इटली के भहायुद्ध में विजय 
हुई । उन्होंने कीं और जर्भनी के राज्य छीन लिये, और आपस में बाद छिये। 
डन राष्ट्र को कई श्रेणियों में विभाजित किया गया। इनको कुछ काल तक सबक 
सीखने के लिये अथवा शिक्षा प्राप्ति के लिये, राष्ट्रों की सातहती में रहना आवश्यक 
है । यह राष्ट्र अन्तर राष्ट्रीय संघ ([,2480०९ ०४ 'र०७८४००७५) के आदेशानुसार कास 
करते हैं । इन राज्यों फो )/५77090077 $:2:९५ कहते हैं । 

ब्रिटिश सरकार नीचे लिखे हुये देशों पर आदेशयुक्त राज्य करती है। इन 
राज्यों पर शासक सरकारों का आधिपल्य है| 





राज्य | शासक राज्य 
स्यूगिनी.... आस्ट्रेलिया मा 
सेमझोआ न्यूज़ीलेंड 
दक्षिण पश्चिम अफ्रीका दुक्षिण अफ्रीका का युनियन 
नौरू इं गरलेंड, न्यूज़ीलेन्ड और आरट्ेलिया 
टॉगानिका 
वेका ब्रिटिश सरकार 
ट्ट्न 
इराक ब्रिटिश और फ्रेंच सरकार 
टोगोलेंड (09806फरांतांका 6 फलमटी 
केसरून 270 उफिक्रंघ 050ए6पग275 





शाखक सरकारों का काय--इनको मूल निवासियों की सब प्रकार रक्षा 
और डल्नति करनी चाहिये। इस बात के लिये वह राष्ट्रगसंध के प्रति उत्तरदायी 
हैं। संघ फो द्विदायतें यह हैं:--दास प्रथा और बेगार रोको जाय, अख्-शखस्त्र पर 


शरफायवट रहे, पुलिस शिक्षा के अतिरिक्त सैनिक शिक्षा न दी जाय, यहाँ पर छलिला था 
श्र 


( १७० ) 


सैनिक अड्डा] न जमाया जाय । उनको व्यापार का पूरा अधिकार है, पादरी बिना 
किसी रुकावट के काम कर सकें। इन नियमों का स्वाधाध या सर्दांध होकर बहुत 
यड़ा दुरुपयोग हो रहा है। राष्ट्रसंघ से शिकायत करना भी तो ब्यर्थ है। 

सेमोाआ--इस देश की प्रजा अपने लिये स्वतंत्रता अधिकार चाहती है। 
उनको बड़ी कडोरता के साथ दुमन किया जा रहा है। अभागे आन्दोलकों से कहा 
जाता है वे अपने देश का द्वित नहीं पदचानते । घ्यवस्थापिका सभा में गेर सरकारी 
सदस्यों की संख्या बहुत ही न्‍्यून है। यह भी यूरोपीय मतदाताओं द्वारा चुने जाते 
हैं। बाकी जितने सदस्य हैं उनको न्यूज़ीलेन्ड का गवर्नर अपने हुक्म से नियुक्त 
करता है। सेमोइओं की एक परामर्श परिषद्‌ है, परन्तु सरकारी नीति का समर्थन 
करने वाले ही इसके सदस्य बनाये जाते हैं । 

इराक--(इसको मेसोपोटासिया भी कहते हैं।) तुर्को' से छीन कर यह राज्य 
अंग्रेज़ों को दिया गया है। पालियामेन्ट की स्थापना तो की गई है परन्तु बादशाह 
और मंत्री मंडल को नास मात्र के अधिकार हैं, वास्तव में यह इंगलेंड ही के अधीन 
देश के समान है। 

मोसल के तेल के कुओं पर टर्की ओर अंग्रेज़ झगड़ा फरने छगे। दोनों ही 
इसको अपनी सीमा में बताते हैं । एक कमीशन नियुक्त किया गया, डसकी रिपोर्ट 
से दोनों ही असन्तुष्ट रहे । अन्तराष्ट्रीय संघ को भी झगड़े की सूचना मिली, उनको 
भी हाथ डालना पड़ा। सोसक इराक को दे दिया गया और इस प्रकार दूकानदारों 
के हाथ में आ गया। 

पेलेस्टाइन--हं गलेंड को राष्ट्रसंघ की ओर से यह आदेश है कि वह इस 
देश में यहूदियों (|[८०७५) को पूर्णतया स्थापित करदें, उनके राष्ट्र की ही स्थापना 
कर दी जाय । ( स्मरण रहे यहूदी छोगों का कोई नियत स्थान न था, यह सारे 
संसार में घूमते फिरते हैं । जहाँ जगह मिल गई वहीं बस गये । इन्होंने ही सहाष्मा 
ईसा की हत्या की थी, इसी कारण इनका सम्मान जाता रहा है और हर एक कोई 
घृणा की दृष्टि से देखता है )। इंगलेंड को यहाँ पर प्रजातंत्र शासन के थीज बोने 
चाहिये जिससे कि कुछ साल बाद यह लोग अपने पैरों घर खड़े होकर अपना 
शासन अपने हाथों कर सके। उनको स्थानीय शासन में भी निषुण बना देना 
चाहिये। उनके धार्मिक ओर नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहिये। इसी 
आदेश की पूति के छिये इंगलेंड ने यहाँ पर पेलेस्टाइन में "हाई कम्ीइनरः ( ॥78॥ 


मा, 


(2०ण्र75$8४०0०९८६ ) नियुक्त किया है। उसकी सद्दायता के लिये एक सनोनीत सभा 
है । एक व्यवस्थापक सभा भी है जिसके सदस्य जनता द्वारा ;ँ07८८८४ चुने 
जाते हैं । 

आदेशयुक्त राज्य अपने शासन की रिपोर्ट राष्ट्-संघ को भेजते हैं | संघ जाँच 
के निभित्त एक कमीशन नियुक्त करता है। कमीशन के अधिकांश सदस्य डस 
सरकार के नहीं होते। कमीशन ख़राब बातों के सम्बंध में जवाब तलब कर सकता 
है । कमीशन आदेशयुक्त राज्य से शासन व्यवस्था, शराब, आर्थिक समानता, सार्व- 
जनिक शिक्षा इत्यादि विषयों पर डीक ध्यान रखने का अनुरोध कर सकता है। 

शासक सरकार कमीशन से असन्‍्तुष्ट रहती है। वह उसको बुरी निगाह से 
देखती है । कौन यह चाहेगा कि उसको सनसानी बातों को रोके ? ऐसा न किया 
जाय तो आदेश युक्त और अधीन राज्यों में अन्तर ही क्या रहेगा ? 

६-प्रभाव-त्षेत्र 
( 5फए67९३ ० परापि०7०९ ) 

जब किसी राज्य में व्यापार की सुविधायें आघ्त होने, से या पूँजी लगाकर 
एकाछिकार प्राप्त होता है तो वह राज्य प्रभाव-क्षेत्र कहलाता है । इन राज्यों में 
प्रभुता नहीं होती, परन्तु ससलू सशहूर है “हाथ पकड़ते पकड़ते पोंचा !”” अन्त में 
डसको अपना स्थिर राज्य बना ही छोड़ते हैं । 

जिन राज्यों का हम वर्णन कर रहे हैं उनमें अंग्रेज़ों का प्रभाव धोर धीरे 
बढ़ रहा है, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर पहले अपनी दुकानें लगा३, मशीनें खोलीं, या ऋण 
दिया । अन्त को अंग्रेज़ों फो वहाँ रहने की विशेष सुविधायें प्राप्त हो गई । 

निम्न लिखित प्रभावक्षेत्र हैं :-- 

भूटान, कुवेत और अरब का कुछ भाग । 

भूटान--का क्षेत्रफल अद्वारह हज़ार वर्ग सीछ है और जन संख्या ४ छारब 
है । अंग्रेज़ सरकार भूटान को एक लाख वाषिक देती है और सारे बाहरी मामले 
उनकी सलाह से होते हैं | सन्‌ १७७४ में भूटान से संधि हो गई थी। इसकी 
सीसा पर भारत सरकार का रेज़ीडेंट रहता है ( जो कि अन्दरूनी मामलों में 
दखछ नहीं देता । ) 

कुबेत--फ़ारिस की खाड़ी पर है। शासक सुलतान कहलाता है । इसको 


( १७२ ) 


अपना प्रभाव क्षेत्र बना लेने से अंग्रेज फ़ारिस की खाड़ी को अच्छी तरह से 
अपने क़ब्ज़े में रख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के सुल्तान से संधि 
फरली है । 

अरब का भाग--अंग्रेज़ों का रास्ता छाल सागर से होकर है। इंगलेंड का 
स्वार्थ था, इसलिये अंग्रेज़ों ने अरब की जातियों से विशेष कर हेजाज़ (त०१|9०2) 
से संबंध बना रक्‍्खा है । 


७-मिश्र, तिब्बत ओर नेपाल 


( 2४०६, 7796 धयत पिटएथ ) 

ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध रखने वाली किसी श्रेणी में यह राज्य नहीं आते, 
इसलिये हम इनका सम्बन्ध प्रथक परिच्छेद्‌ में लिखते हैं । 

मिश्र--तुर्को के खेदिव पर अधिकार जमाने के लिये इंगलेंड और फ्रांस ने 
डसको ऋण दे दिया । क्र्ज़ा वसूल करने की फ़िफ्र पड़ी, एक ही चारा था, राज्य 
कार्य में हस्तक्षेप करना। १८८२ में ऐलेक्ज़ेंडिया में दंगा हुआ, ब्रिटिश प्रजा की 
रक्षा के लिये, राजधानी को अंगरेज़ों ने अपने हाथ में ले लिया | खेदिव अंग्रेज़ों के 
हाथ में कठपुतली की तरह से आ गया । भहायुद्ध में खेदिव ने अंग्रेज़ों का साथ छोड़ 
दिया, और अपने भाई ब्रादर तुर्कों का पछा पकड़ा । खेदिव गद्दी से उतार दिया गया 
और नये शासक को सुह्तान की पद्‌वी से विभूषित किया गया। स्वतंन्नता के लिये 
आन्दोलन हुआ, सहाशय जगरूल पाशा ने विशेष भाग लिया। सन्‌ १९१९ का 
सिल्‍नर कमीशन का पूर्णतया बहिष्कार हुआ ( यह कसीशन शासन सुधार निसित्त 
आया था ) । सन्‌ १९२२ में मिश्र को स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। परन्तु आने 
जाने के साधन और विदेश नीति अंग्रेज़ों के अधिकार में हैं। मिश्र वालों ने १०२३ 
में अपना विधान बनाया | सिश्र को शासन करने में खतंत्रता है परन्तु अंग्रेज़ों का 
ख़्याल रखना पढ़ता है, इसीलिये यहाँ पर इंगलेंड का हाई कमिइनर रद्दता है । 
सन्‌ ३९२७ से अंग्रेज़ यहाँ पर अपनी सेना रक्खे हुये हैं। इस सेना को निकालने 
का घोर प्रयक्ष किया जा रहा है । 

तिब्थत--सन्‌ ६७७४ में ब्रिटिश भारत और तिब्बत से व्यापार सम्बन्ध 
स्थापित. हुआ । सन्‌ १८८८ में तिब्बत ने सिकिस की सीसा के निकट लिगंतु पहाड़ 
घर अधिकार कर छिया। बिदिश सरकार इसको अपने अधिकार में रखना चाहती थी, 


( ऐण्रे ) 


अंग्रेज़ों ने तिब्बत पर आक्रमण बोल दिया । १८९३ में और १९०४ में अंग्रेज़ों से दो 
सन्धियाँ हुई । 

१८५९३ की सन्धि की शर्तें निश्चलिखित है;--- 

तिब्बत अंग्रेज़ों के व्यापार पर से चुंगी उठा ले। इसकी दूसरी शर्त यह 
थी कि तिब्बत अंग्रेजों की अनुसति बिना किसी अन्य राष्ट्र को भूमि पट्टा, सार्ग, 
खान या कर नहीं दे सकेगा। कोई राष्ट्र ब्रिटिश सरकार की अज्नुभमति बिना अपना 
एजेंट नहीं भेज सकता । 

सन्‌ १९१२ में चीन के हाथ से अधिकार निकल कर दुलाई लाप्ना के द्वाथों 
में पहुंचा । सन्‌ १९१३ में रूस और चीन में सन्धि होगई। जिटिश सरकार सतर्क 
होगई । सन्‌ १९१४ में एक सन्धि पन्न लिखा गया जिसकी शर्ते यह थीं । 

(१) तिड्वत में दीन का अधिकार स्वीकार किया गया, परन्तु वह उसे 
अपना सूबा नहीं घना सकता । 

(२) ब्रिटिश सरकार किसी भाग को अपने साम्राज्य में न सिलावेगी । 

(३) तिब्बत की आन्तरिक खतंत्रता स्वीकार कर छी गई । 

(५) अंग्रेज़ छासा में चीनियों की है संख्या तक रह सकते हैं। 

(७) ज्ञानतसी में स्थापित ब्रिटिश एजेंट व्यापारिक मामलों के सम्बन्ध में 
लासा जा सकेंगे । 

सहायुद्ध में तिब्बत ने अिटिश सरकार की सहायता की । तिब्बत में ब्रिटिश 
सैनिक शिक्षा दी जाने लगी और छासा तक तार भी लगा दिया गया । सन्‌ १९२० 
में वहाँ ब्रिटिश सरकार का भिशन भेजा गया । सम्बन्ध बहुत घनिष्ट हो गया है । 
यह सम्बन्ध तिब्बत के लिये हानिकारक होगा। अंग्रेज़ अपना अधिकार बढ़ाने की 
चेष्टा करेंगे, बादु को हाथ ससलते रहेंगे, पछतायेंगे और तिब्बत की ख्तंत्रता का 
अन्त होगा । बिच्छू से कभी भिन्नता नहीं करनी चाहिये। 

नेपाल--में चित्तोड़ के राजवंशी राज्य करते हैं । ये छोग गोरखा (गोरक्षक) के 
नाम से प्रसिद्ध हैं। सन्‌ १७९२ में नेपाक से व्यापार सन्धि हुई, सन्‌ १८१६ में 
मित्रता फी सन्धि हुई । 

नेपाल का प्रधान शासक भहाराजाधिराज कहलाता है। अंग्रेज़ लोग उसे 
छ+ ४५७]८४८४ छिखते हैं। प्रधान मंत्री को ही वास्तविक शासन अधिकार प्राप्त 
हैं। प्रधान मंत्री के नीचे ज॑गी छाट होता है जो कि प्रधान मंत्री के देहान्त के बाद 
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उसके पद का अधिकारी होता है। प्रधान मंत्री को महाराज और हिज़ ऐक्सीलेंसी 
का खिताब रहता है । 

नेपाल को ब्रिटिश सरकार से हर दसवें वर्ष दुस लाख रुपये मिलते हैं। सीमा 
पर एक अंग्रेज़ रेज़ीडेन्ट रहता है जो कि भीतरी सामलों में कुछ दखल नहीं देता । 
नेपाल का एक राजदूत जिश्शि सरकार रखती है। इसका क्षेत्र फल ५४,००० बे 
मील है और जन संख्या पचास छाख है; वाषिक आय पाँच फरोड़ है। 


रूस (शा559) 


“सड़ी, गली चीज़ कब तक स्थित रद्द सकती है ? कभी न कभी तो उसका 
भी प्राणान्त होगा। सदियों तक यह वस्तु विकृत रूप में तो अवश्य सिथत रहती 
है, परन्तु, भन्‍्त को इसका सर्वनाश हो दी जाता है ।”” कार्लाइल 

बहुत से महाजुभावों का मत है कि रूस एक समूचा राष्ट्र है, परन्तु वास्तव 
में ऐसा नहीं है। महायुद्ध से पहले रूस में दस भिन्न जाति के सनुष्य वास करते 
थे--रूसी, वोल्स, यहूदी, फ़िन, लेटस, तुर्की अथवा मंगोल । 

खूस में पहले तिजारती लोग आये और आकर निवासियों पर पूणे आधि- 
पत्य स्थापित कर लिया। यहाँ राज्य शासन अभी तक एक तंत्री था, ज़ार 
अत्यंत कर थे । इसका मूछ कारण यह है कि तेरहवीं शताब्दी में रूस टके लोगों 
के पंजे में था। इतिहास के पाठक जानते हैं कि टक लोगों की शासन पद्धति 
सदैव एक तंत्री रही है। पीटर दी प्रेट ने रूस को इस बर्बरता से मुक्त करने का 
घोर प्रयत्ष किया, परम्तु उसको कोई विशेष सफलता प्राप्त न हुई । 

ताहम भी रूस का यूरोप के इतिहास में काफ़ी प्रभाव पढड़ा। फ्राग्सीसी 
ऋकारित के समय स्थाधीनता, समाबता की गूंज रूस में न पहुँच सकी, न यह 
विचार हो इस देश में समावेश कर सके । अन्त को नेपोलियन सबयं ही यहाँ 
आ धसका, ,फ्रान्सीसी झंडा यहाँ पर भी फहराया, रूस को विजय नेपोछियन 
के लिये केवल माया रूप रहा। रूस की सहायता से अंग्रेज़ फ्रान्सीसियों को 
वाटरल्‌ के युद्ध में हरा सके । 

देश के विस्तार, अथवा अनेकों जातियों के होने के कारण यहाँ पर स्वेच्छा- 
चारी शासन की नींव ठीक प्रकार पढ़ सकी । समय समय पर ज़ारों ने जनता 
को जनता शासन का प्रक्ोसन दिया, सानों उनको रोटी का एक हुकदा डाछ 
दिया | उनकी भक्ताई तो इसी में थी कि जनता अधिकार हीन रहे। सन्‌ १4४८ मे 
प्रजातंत्र को कट्टर सारे यूरोप में दौढ़ गई, परन्तु रूस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा । 


श्जज 
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ज़ार सिकन्द्र द्वितीय ने रूस में गुलामी की प्रथा का अन्त कर दिया 
तथा उनकी आर्थिक दशा भी सुधारी । परन्तु एथ्वों पतियों के या पूंजी पतिथों 
के अधिकारों में कुछ कमी न की । ज़ार सिकन्दर ने ज़िलों में और भ्रान्तों में जनता 
सभायें स्थापित की जो कि जेम्सवोस ( 7९775:705 ) के नाम से प्रसिद्ध 
थीं। इन्होंने बाद को काफ़ी अधिकार प्राप्त कर लिये। अब लिबरल मूवमेन्ट का 
आरम्भ हुआ। यह दल पार्लियामेन्टरी राज्य शासन की पुकार सचाने छगा। 
ज़ार ने इस प्रकार की सारी ख़बरों का छापना मना कर दिया । काले पसाक्स फी 
शिक्षा ने भी यहाँ पर सिक्का जसमाया। जनता में साम्यवाद के भाव प्ररित होने 
लगे । ऐसी स्थिति में रूस को जापान से युद्ध में लड़ना पड़ा । रूस की इसमें हार 
हुईं । साम्यवादियों ने श्रमजीवियों को भड़का कर अपने पक्ष में कर लिया। अपनो 
रक्षा करने के निभित्त ज़ार ने प्रजा को कुछ अधिकार देना स्वीकार किया । 

सन्‌ १९०७ में ज़ार ने कुछ फ़रमान पत्र प्रकाशित किये जिसके अज्ुसार 
रूस में विधान की तस्यारी होने रूगी । यह केवल ढोंग था। स्वेच्छाचारी शासन 
जारी रहा | दो सभाओं की स्थापना फी गई--'कौोंसिक आफ़ दी एस्पायर! 
( 2०ण्णली ० ८९ फ्रगाफ़ञा० ) अथवा दूसा ( [)प79 ) । कौोन्सिक भाफ़ 
दी एम्पायर में आधे सदस्यों को राजा नामज़द्‌ करता था ओर आधे सदस्य ९ वर्ष 
के लिये प्रान्तीय सभाओं, पृथ्वी पति, धनिक, चेम्बर आफ काम, चर्च, विश्वविद्याय 
द्वारा चुने जाते थे। डूसा में ज़िला कौन्सिल के प्रतिनिधि आते थे जिनको किसी 
प्रकार के विशेष अधिकार न थे। 

जार इतने पर भी अनसतनाने छगे। प्रजा भी अंधकार में थी, नितान्‍्त 
निरक्षर थी। वह अपने अधिकार का प्रयोग किस प्रकार करे इससे बिल्कुल अन- 
भिज्ष थी । १९०६-१९०७ की डूमा की सभाओं में लिवरछों का बहुमत था। 
उनकी कायवाही से ज़ार के दिल में घक घक सचने छगी | जनता इस धोके फी 
टह्टी को समझ गई, और त्राहि त्राहि सचाने छगी । 

ज़ार ने असन्तुष्ट होकर दो बार टूमा फो भंग किया । उसने समझ छिया 
इसा की निर्वाचन विधि में परिवतेन करना चाहिये। उसने आज्ञापत्र द्वारा घोषणा 
फो कि वोटर कई भागों में बॉटे जायेंगे--ए्थ्वीपति, तिजारती, सोदागर, कृषक, 
श्रसजीवी । प्रत्येक भाग नियमित सदस्य भेज सकेगा। इसके फल सरूप तीसरी डूसा 
इतनी झगढ़ाल साबित नहीं हुईं । पाँच सात वर्ष तक इसने अपना कार्य किया । 
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अजातंत्र का स्ागे अब जनता के छिये बन्द हो गया। यह क्षुधा 
पीड़ित रोटी माँगते थे, उनको पेवज़ में पत्थर नसीब हुये | छोगों को विदित 
हो गया कि ज़ार जासानी से नहीं फुसछाया जा सकता । बिना खून बहाये 
उनके पक्के कुछ न पड़ेगा । युद्ध के आरस्भ में अधिकारियों की नितान्‍त अयोग्यता 
का पता चल गया। चारों तरफ़ तबाही थी। ज़ार ने निर्मोह्दी मजुष्यों को अपना 
संत्री बनाया | इनकों आन्दोलन से छेश मात्र भी सहानुभूति न थी। इन छोगों 
ने अत्याचार करना आरम्भ किया। इमा भी जो इतनी संकीण सभा थी और 
जो कि ज़ार के साथ सहयोग देना चाहती थी, इस अत्याचार को सहन न कर 
सकी | उसके खदसय मंत्रियों की अवहेलना करने लगे । नाज जसनी को भेजा जा 
रहा था, परन्तु रूस के कृषकों की गदंन पर छुरी चलाकर। सारी स्थिति इतनी 
असह्य हो गई थी कि एक ज़बरदस्त क्रान्ति ही इसको ठंडा कर सकती थी । इसके 
चिह्न प्रत्यक्ष दिखाई देने छगे, परन्तु वाह पद्ठ ज़ार--तूने कुछ भी पर्वाह् न की । 
शाबाद्य ! उसका परिणाम भी तो सूने ही भोगा, तेरे पापों की गढरी भर गई 
थी। अन्य राष्ट्री| को इससे शिक्षा लेनी चाहिये । 

मार्च १९१७ में क्रान्ति पेटरोग्रेड सें आरस्भ हुई । भूख से सताई हुईं जनता 
सड़कों में घूमने रूगी ओर रोटी की पुकार सचाने लगी । सरकार ने इन फ्रान्तिकारियों 
को तितर बितर करने की आज्ञा दी | परन्तु सेना ने जाज्ञा भंग की। सेना भी 
इस जनसमूह के साथ सम्मिलित हो गई। उन्होंने सेन्ट पीटर के जेल को तोढ़ 
डाला और क्रंदियों को मुक्त फर दिया । इसी समय हूसता की एक कमेटी ने शासन 
की बाग डोर अपने हाथ में ली ओर विधान बनाने का वायदा किया । 

जिस दिन इस सरकार की स्थापना हुईं थी उसी दिन श्रम जीवियों ने 
"वेट रोग्रेड सोवियट वर्क मेन्‍न्स डिपुदीज़' की स्थापना की जिसका नाम कि दो दिन 
बाद बदुलू कर “प्रेटरोम्रेड सोवियट कफ वर्कर्स ऐन्ड सोष्जस डिपुटीज़” रक्‍खा गया। 
सोवियट सरकार और प्राविज़नलू सरकारों के भिन्न भिन्न मत थे ओर दोनों ही 
अपनी अपनी आज्ञा देती थीं। सोवियट ने बड़ी मुश्किल के बाद सेना को भंग 
कर दिया। दोनों सरकारों ने संघ बना कर काम करना आरम्भ किया, परन्तु देश 
को सैनिक या आर्थिक गढ़बड़ियों को न रोक सके । 

स्थिति दिन दिन खराब होती गई | इसी समय बाल्शेविक छोग शासन में 
भ्रधिक भाग छेने छगे। उनका कहना था कि क्रान्ति आर्थिक ओर राजनतिक 
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दोनों ही होनी चाहिये। श्रसजीवि सिलों को अपने अधिकार में छा रहे थे । किसान 
पृथ्वीपतियों को निकार रहे थे। बाल्शेविक छोग बहुत अधिक संख्या में न थे, 
परम्तु उनका एक निश्चित प्रोग्राम था जिसको कि भ्रमजोवि और छेनिन ठीक तरह 
से समझ सके । उनका उद्देश्य था शान्ति को स्थापना करना और श्रमजीवी राज्य 
(?:0/०८७४7740 ) की स्थापना करना । लेनिन ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली 
ओर प्राविज़नल सरकार को निकाल बाहर किया । 
साम्बवादियों को कांग्रेस ने एक (१०प्रशल] ० ?९०७]९४? (१0777554025 

नियुक्त की । लेनिन इसका अध्यक्ष बना । इसने विज्ञप्ति द्वारा यह घोषणा क्र दी 
कि सम्पत्ति, रेलवे, बेंक, भिलें, कानें छोन ली गई हैं और अ्रमजीवियों के काम में 
छाई जायेगी । ज़ार और उसका ख़ान्दान मौत के घाट उतार दिये गये। बहुत से 
घनिक, एथ्वीपति, ज़ार के अफ़सर इत्यादि को भी अनेकों कष्ट सहन करने पड़े । 
कुछ को देश निकाल दिया गया, कुछ को खुदा गंज भेज दिया गया। च्च भी तोड़ 
दिया गया। दो चार मास में ही देश कम्युनिस्ट बना दिया गया। क्रान्ति को 
निष्फल करने के अनेकों प्रयत्ञ हुये, परन्तु सब विफल हुये । 

सन्‌ १९१८ के ग्रीष्म सास में सोबियट कांग्रेस ने बोकोविकों का बनाया 
हुआ विधान स्वीकार कर लिया। इस विधान को न तो विधान विधायिनी सभा 
ने ही पास किया था और न इस पर जनता निर्णय ही लिया गया था | रूस के 
कई भागों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की और सोवियट राज्य को स्थापना की । 
सन्‌ १९२२ में समस्त भागों का संघ अर्थात्‌ 'फ़ेडरेशन'! बत गया। अब यूनियन 
आफ़ सोवियट , सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना की गई और एक संघीय विधान 
तय्यार किया गया जिस पर कि सन्‌ १९२३ सें जनता निर्णय छिया गया। 

सन्‌ १९१८ के विधान ने रूस को रिपब्लिक या प्रज्ञा तांत्रिक घोषित कर 
दिया । सारे अधिकार घोषणा अजुसार दुखी और सताई हुई जनता के घोषित 
किये गये न कि सम्पूर्ण रूसी जनता के। सताधिकार उन्हीं को प्रदान किया गया 
जो कि अठद्वारह वर्ष की अवस्था के हों । और अपनी जीविका स्वयं उपार्जित करते 
हों--वे चाहे किसी जाति राष्ट्र या धर्म के हों सैनिकों अथवा नाविकों को भी पसता- 
घिकार दिया गया । निम्मलिखित मनुष्यों को न तो वोट का अधिकार है और न 
किसी पद्‌ को पा सकते हैं । (१) जो दूसरों को अपने छाम के छिये नोकर बनाते 
हैं ( इसमें घर के नोकर शामिक नहीं किये जाते हैं ) (२) जो बिना मेहनत किये 


( १७९ ) 


धन उपार्जन करते हैं जैसे सूद ख़ोर या किराये के सकान रखने वाले, (३) तिजारत 
पेशा, ऐजन्ट, दाल, और व्यवसायी, (४) पादरी, (५) वह लोग जिनका कि ज़ार 
से कुछ भी सम्बन्ध था, (६) मुजरिस और पागल | अद्टारह वर्ष की अवस्था के 
घ्यक्तियों को भी लोकल सोवियट केन्द्रीय सरकार के परामर्श से मताधिकार 
प्रदान कर सकती थी । 

इसके अर्थ यह हैं कि सताधिकार केवल श्रमजीवियों को और सैनिकों 
को प्रदान किया गया है। १९१८ के विधान ने प्रजातंत्र की स्थापना न फी 
वरन्‌ डिक्टेटरशिप की स्थापना को । रूस की उच्चतम शासन संस्था “यूनियन 
आफ़ सोवियट सोशलिस्ट रिपव्लिक' ( [ां०णा 0६ $0ए6६: $029॥5६ 
रि९०प०४८ 67 ७. 5. $. ॥१,), की ब्रांच यूनियन कांग्रेस आफ सोवियट है । इस 
कांग्रेस में देहात से और शहर से अ्रतिनिधि आते हैं । शहरों में प्रत्येक २५,००० 
श्रसजीवी एक प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं और देहात में १,२५,००० जनता एक 
प्रतिनिधि सेजती है । साल में एक बार कांग्रेस का अधिवेशन होता है, छुट्टी काल में 
कांग्रेस की निर्वाचित की हुई यूनियन सेम्ट्रल कार्यकारिणी समिति ( 79 ) सारे 
कार्य करती है। इसको व्यवस्थापक अधिकार भी है। इस समिति की त्तीन सास 
में पनद्रह दिन के लिये बेडक होती है | इस कार्य कारिणी समिति सें लगभग ४०० 
सदस्य होते हैं जिनके दो भाग होते हैं ओर अपनी अपनी सभाये करते हैं। एक 
सभा के लिये कांग्रेस चार रिपब्लिकों के कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है। आवश्यक 
कार्यो को करने के लिये एक कमेटी है जिसको “प्रेज़ीडियम!' ([#९भंतींप्रा/ 0४ 
$5६९९८४४॥8 (:०॥णशा:८८८) कहते हैं । इसमें २३ सदस्य होते हैं । 

शासन प्रबन्ध के अधिकार यूनियन कौन्सिक आफ़ पीपव्स कमीसर्स को 
हैं । इसको कार्यकारिणी समिति ( [६ ) निर्वाचित करती है और इसको 
अथवा कांग्रेस को उत्तरदायी है । एक कमीसर इसका प्रेज़ीडेन्ट वनता ओर चार और 
कसीसर उपसभापति बनते हैं। प्रत्येक कमीसर किसी एक विभाग का अध्यक्ष 
बनता है । इसके निर्णय यूनियन के सारे लोगों के लिये साननोय हैं । इस कोन्सिल 
में एक छोटा सा केबिनेट 'सोवारकोा (50727/7077) और है जो कि रैर राज- 
नैतिक विषयों पर विचार करता है । 

यूनियन विधान ने निश्न लिखित अधिकार उपरोक्त अधिकारियों को सोंपे--जैसे 
सन्धि करना और विदेशी विषय, युद्ध धोषणा या सुलह करना, ऋण लेना, विदेश 


( १८० ) 


तिजारत फो टीक करना, रियायतें देना, ((०7977078 (207८९६४078) रेल की 
छाइनें बनाना, डाक॒बाने ओर तारघर बनाना, सेना की देख भाक करना, टक्‍्साछ 
का प्रबन्ध करना, कर लगाना इत्यादि सब यूनियन के अधिकार में हैं । यदि किसी 
रिपड्छिक का कोई नियम १९२२ की सन्धि के विरुद्ध हो तो यूनियन डसको निषेध 
कर सकती है । 

रिपल्किक के चारों भाग अपना अपना शासन अपनी इच्छानुसार करते हैं, 
परन्तु शासन लगभग चारों भागों का समान ही है । 

कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण लगभग ४२७८ 
आदुधियों की एक कमेटी शासन करती है। थह संख्या भी बहुत अधिक है इस 
कारण इसकी भी एक सब कमेटी बहुत कुछ फाम करती है । 

रूस के मुख्य भाग (६०० ?2709०7) का शासन भी लगभग उसी प्रकार 
होता है जिस प्रकार कि यनियन का होता है। शासन अधिकार १२ आदमियों 
की एक कार्य कारिणी सभिति को है। इन सद॒स्यों को कमीसर कहते हैं. और 
इनको एवज़ीक्यूटिव कमेटी चुनती है। कस्तीसर कोंसिल को सदैव समय समय पर 
एक्ज़ीक्यूटिव को खूचना देनी पड़ती है, परन्तु विशेष ससयों पर अपनी ज़िस्मेबारी 
पर ही कास कर सकती है। प्रत्येक शासन विभाग की सहायता के लिये एक 
शासन बोडे होता है । यहाँ पर कोई प्रधान संत्री पद नहीं है, परन्तु कमीसर बोर्ड 
किसी एक सदस्य को प्रेज़ीडेन्ट चुन छेता है । 

संसार के हर एक देश में किसी न किसी प्रकार के हलके, निर्वाचन केन्द्र, 
या क्षेत्र था ज़िले हैं। समस्त जनता को उस केन्द्र में वोट का समान अधिकार है 
और एक ही फाल में वोट भी फरते हैं अमरीका में प्रतिनिधि सभा के सदस्य अपने 
ज़िले के अन्तरगत सारे विषयों के प्रतिनिधि होते हैं । रूस में प्रतिनिधि व्यव- 
साय की शक्ति अनुसार चुने जाते हैं । लोग अपने अपने व्यवसायों के प्रतिनिधियों 
के लिए वोट करते हैं। कांग्रेस के सदस्य किसी एक निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि 
नहीं होते वरन्‌ अपने व्यवसाय और पेशे वालों के प्रतिनिधि होते हैं । 

इस प्रथा के सहायकों की दुलील है कि “यह बहुत ही सुन्दर भ्रथा है क्‍यों 
कि प्रतिनिधियों का मन्तव्य सदेव एक रहेगा ओर केन्द्रीय निर्वाचन तो बिल्‍्कुछ 
बेसाने बात होगी ।”?? 

अमरीका में तो वोटर का अधिकाररियों से सीधा सम्बन्ध रहता है बही 


( १८१ ) 


व्यवस्थापिक सभाओं को अथवा कायकारिणी को चुनते दें परन्तु रूस में वोटर की 
दशा देखिये--कितना अन्तर है। 


वोटर ग्राम सोवियट को निर्वाचत करते हैं । 
ग्राम सोवियट जिला सोवियट को प्रतिनिधि भेजते हैं । 
यह ज़िला सोवियट प्रान्तीय सोवियट को सदस्य भेजते हैं । 


| 
प्रांतीय सोवियट अखिल रूसी कांग्रेस और यूनियन कांग्रेस को प्रतिनिधि 
भेजती है । 


| 
यह दोनों अपनी अपनो कार्य कारिणी नियुक्त करती हैं । 


तदुपरान्त कार्य कारिणी सब कमेटी नियुक्त करती है । 

पाठक समझ सकते हैं कि कितना अंतर हो जाता है। प्रतिनिधि अपनी 
ज़िम्मेवारी महसूस नहीं करते हैं । सब गदबड़ी और झंझट है जिसको कि साधारण 
आदुसी समझ भी नहीं सकता। 

समय समय पर साधारण या असाधारण कमीशन शासन कार्य सेंमालने 
के लिये नियुक्त किये जाते हैं। इनकी कार्य काझ अवधि नियत नहीं रहती । सबसे 
बड़ा और महस्वशाली कस्तीशन चेस्का ( ()८५६४७ ) था। यह विद्वीहियों को 
जाँच पड़ताल करता था। इसको फ़ाँसी तक दंड देने का हुक्म था। सन्‌ १९२२ में 
इस संस्था को भंग कर दिया गया ओर इसके स्थान में निर्वाचित न्यायाधीश काम 
फरते हैं । 

देश का शासन सूत्र हट क्यों नहीं जाता ! इसका उत्तर केवल यही है कि 
सारा शासन बोब्शेविक दल अपने हाथ में रकखे हुये है किसी को हस्तक्षेप करने का 
अधिकार नहीं है । जब कभी मतभेद भी होता है तो दुल खय्य ही उनका निपटारा 
कर देता है। यही कारण है कि शासन निर्विन्न होता जा रहा है। 

फार्ल सास की अध्यक्षता में प्रथम अन्तरराष्ट्रीय ( शि750 िपटाए- 
5०74] ). सास्यवादी कांग्रेस हुई । डसके बाद दूसरी सन्‌ ३८८९ में पेरिस नशर 
में हुईं। तीसरी सास्को में हुई । यह संस्था कम्यूनिस्ट दल की प्रतिनिधि है । इसका 
हेड आफ़िस सास्को में है और रूस के फम्यूनिस्ट दुल की सरंक्षकता में है। इसका 
उद्देश्य है संसार की सारी क्रान्तिकारी दलों का संगडन करके संसार में क्रान्ति सचाई 


( १८२ ) 


जाथ और फम्यूनिस्ट राज्य की अस्थापना होवे | इसी संस्था द्वारा रूस संसार में 
कम्यूनिस्ट अचार कर रहा है। 
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सन्‌ १७६३ में सप्त वर्षीय युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद इंगलेंड वालों का 
अमरीका देश पर पूरी तोर से सिक्का जम गया। सारा देश उनके अधीन हो गया। 
इंगलेंड की पालियामेन्ट ही असरीका का शासन करती थी, सनसाने नियस घना 
कर देशवासियों पर आतंक जसाती थी। कुछ ओपनिवेशिकों फा फथन है कि 
पालियामेन्द असरीका वालों पर तब तक कर नहीं छगा सकती जब तक कि 
अमरीका वालों का पालियामेन्‍्ट में प्रतिनिधित्व स्वीकार न किया जाय । इन रोगों ने 
घोर आन्दोलन किया, स्वतंत्रता की पताका फहराई, विजय का डंका बोला, शत्रुओं 
के हाथ से मुक्ति पाई । अन्त को सन्‌ १७८७ में विधान विधायनी सभा ने देश की 
शासन पद्धति का निर्णय करना आरम्भ किया । येन केन प्रकारेण सन्‌ १७८९ में 
विधान तय्यार हो गया । 

इस विधान के अनुसार ही आज अमरीका का शासन हो रहा है| अस- 
रीका वासी इसको पूजनीय समझते हैं । विधान पत्र बहुत ही संक्षिप्त, अथवा 
स्पष्ट शब्दों में है। इस में आधुनिक विधानों की तरह व्यर्थ की बातों का उल्लेष्य 
नहीं है । सन्‌ १७८९ से अब तक विधान में केवल १९ संशोधन हुए हैं। विधान 
संशोधन विधि अत्यन्त ही पेचीदा हैं । इसी कारण इस देश के विधान को “रिजिड! 
(२१४70) कहते हैं। 


१-प्रेज़ीडेन्ट 
(?€४0८४६ ) 


पेज़ीडेन्ट के निर्वाचन की विधि बहुत ही पेचीदा है। सारे देश के छोटे 
छोटे अान्‍्तों और ज़िलों से दछों के प्रतिनिधि आते हैं और एक बहुत बड़ी सहती 


श्८३ 


( १८७ ) 


सभा में प्रेज़ीडेन्ट के निर्वाचन के लिये वोट देते हैं । प्रेज़ीडेन्ट को विशेष बहुमत 
( 05४०४०६८ (३०७४४ ) प्राप्त करना चाहिये। बहुधा श्रेज़ीडेन्ट को पहली 
बार के वोटिंग में विशेष बहुमत प्राप्त नहीं होता है, दोबारा वोदिंग होता है। 
चोटिंग तब तक जारी रहता है जब तक कि किसी एक उसम्मेद्वार को विद्ेष बहु- 
मत प्राप्त न हो जावे । 

प्रेज़ीडेन्ट के अधिकार पाँच प्रकार के हैं--(१) शासन सम्बन्धी, (२) सेना, 
(३) विदेश, (४) व्यवस्थापक्त और (७) राजनैतिक । 

( १ ) शासन सम्बन्धी अधिकार--डउसफो मुजरिसों को साफ़ करने का 
अधिकार प्राप्त है, पदों पर अफसरों को नियुक्त करता है। ६,००,००० पदों की 
नियुक्ति उसके हाथ में है | बड़े पदों की नियुक्ति के लिये सेनेट का परामर्श लेना 
आवश्यक है । परन्तु, सेनेट कभी हस्तक्षेप नहीं करती है। भ्रेज़ीडेन्ट उन्हीं को नियुक्त 
करता है जिन्होंने कि डसको निर्वाचन काल में सहायता दी हो। बहुत से लोग 
जिनको कि पद नहीं मिलता है प्रेज़ीडेन्ट से नाराज़ हो जाते हैं। सन्‌ १८८४ में 
प्रेज़ीडेन्ट गार्फील्ड इसी असनन्‍्तोष के शिकार हुये। तब से पदों पर योग्य ब्यक्ति 
प्रतिस्पर्धा के बाद भर्ती किये जाते हैं । 

(२) सेना--विधानाजुसार वह सेना का कमान्डर-इन-चीफ ((:0श.ग7097- 
4९०४-१४-(:/॥८/) होता है। सेना का साइज़ कांग्रेस ही नियत करती है क्‍योंकि 
यही बजट पास करती है। सारे देश में जगह जगह पर वह आवश्यकतालुसार सेना 
सेजता है । वह मनमानी जहाँ चाहे किसी देश के विरुद्ध सेना भेज सकता है और 
देश को युद्ध में घसीट सकता है । 

( ३ ) विदेश सम्बन्धी अधिकार--विदेशी राज्यों से सन्धि करता है, वहाँ 
पर राजदूत सेजता है। विदेश से आये हुये राजदूतों का स्वागत करता है। अन्तर- 
राष्ट्रीय विषयों में प्रेज़ीडेन्ट मुख्य व्यक्ति होता है। उसके व्याख्यान व स्टेटमेन्ट्स 
विदेश में ध्यान पूर्वक पढ़े जाते हैँ । यह व्याख्यान बढ़े सहरव के होते हैं। सन्धि 
पन्न पर प्रेज़ीडेन्ट को है सेनेट की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। प्रेज़ीडेन्न्ट विदेशी 
राज्यों में सेना भेज सकता है, राजदूतों फो बिना किसी से आज्ञा लिये वापिस जाने 
को कह सकता है। प्रेज़ीडेन्ट युद की घोषणा तो कर नहीं सकता, परन्तु वह अपनी 
नीति से अमरीका को युद्ध में घलीट सकता है । 

( ४ ) व्यवस्थापक अधिकार---अमरीका में अधिकार विच्छेद (५2०8/7203075 


( १८५ ) 


07 9०८१५) के कारण सेनेट फो नियम पास करने का अधिकार है और प्रेज़ीडेन्ट डन 
नियमों को कार्यान्वित करता है। परूतु प्रेज़ीडेन्ट को भी नियम बनाने के पर्याप्त अधि- 
कार हैं। प्रेज़ीडेल्ट विल्सन ने बहुत से नियम्त सन साने बनाये । ऐसा वह दो प्रकार 
कर सकता है (१) नियमों को स्थगित करना अथवा (२) कुछ नियमों को किसी 
सदस्य द्वारा पेश करना। वह सभा को संदेश भेज सकता है और देश हित के लिए 
आवश्यक नियम पास करने को कद सकता है । श्रेज़ीडेन्ट के सन्देशों में हो विदेश 
नीति का सार रहता है। कांग्रेस यदि प्रेज़ीडेन्ट के ही दुक की है तो संदेश व बिल 
अवश्य ही पःस हो जाते हैं अन्यथा नहीं । 

पओज़ीडेन्ट बिल पास हो जाने के घादु या तो इसको कार्यान्वित करता है या दस 
दिन के भीतर निषेध कर के उसको सभा के पास पुनः निणेय के लिये भेज देता 
है । यदि इन दस दिन के भीतर सभा भंग हो जाये और प्रेज़ीडेन्ट अपनी सम्मति 
न देवे तो बिक पास नहीं हो सकता। इस भ्रकार के निषेध को “पाकेट वीटो? 
(?०८०४८०६८ ५४९८०) कहते हैं। स्मरण रहे कि प्रेज़ीडेन्ट भकारण ही नियस 
निषेध नहीं करता है । अब तक उसके नियेध करने के पश्चात्‌ केवछ २० बिल पास 
हो सके हैं । 

( ५ ) राजनतिक अधिकार--यह अधिकार प्रेज़ीडेन्ट को विधान द्वारा प्राप्त 
नहीं हुये हैं । इसके अर्थ केवरू यही हैं कि चार वर्ष तक प्रेज़ीडेन्ट देश के शासन 
की बाग डोर अपने हाथ में लिये रहता है और देश भर का प्रधान व्यक्ति अथवा 
नेता होता है । इंगलूँड में थोड़ी सी योग्यता वाला व्यक्त कदापि प्रधान मंत्री नहीं 
हो सकता है। परन्तु अमरीका में ऐसा नहीं है । उस्तको अपनी योग्यता प्रकट 
करने का अवसर नहीं मिलता है । समय समय पर उसको सेनेट का विरोध सहन 
करना पड़ता है, यदि वह सेनेट के विरुद्ध काम करे तो उसकी बदुनामी होती है, 
और यदि श्रेज़ीडेन्ट शान्त प्रिय है तो यह उसकी कमज़ोरी श्रम्नझ्नी जाती है ! 


२--सेनेट 
( 8$९72(6 ) 


अस्तरीका में विधायकों ने पालियामेन्ट की दो सभायें रखना निश्चित किया 

क्योंकि उनका इरादा यह था कि समस्त प्रान्तों को सेनेट में समान अधिकार मिल 

जावे और जिन प्रान्तों में आबादी अधिक हो उनको साधारण सभा में प्रतिनिधित्व 
२४ 


( १८६ ) 


मिल जाय । भट्टारहवीं शताब्दी में यह डर था कि पूर्ण राष्ट्रीय सरकार छोटे प्रान्‍्तों 
का ऊनन्‍त कर देगी इसी कारण सेनेट का निर्माण आवश्यक समझा गया। 

प्रान्त परिषद सेनेट के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। इस प्रथा में अनेकों 
दोप थे । उम्मेदवार परिषद के सद॒स्थों को घूस देकर अपना निर्वाचन करा लेते थे । 
इस प्रथा फो हटा कर “इन्डाइरेक्ट निर्वाचन! रीति की स्थापना क्री गई। उसमें 
भी अनेकों दोष प्रतीत होने लगे । सन्‌ १९१३ में इस प्रथा को भी हटा दिया गया 
और अब जनता ही सेनेटरों का निर्वाचन करती है । सेनेट के सदस्यों फो अवस्था कस 
से कम तीस वर्ष की होनी चाहिये और कम से कम ९ वर्ष के असरोका वासी होने 
चाहिये। इस प्रथा से भो कोई विशेष काम नहीं हुआ क्योंकि निर्वाचन अब भी 
दलों के हाथ में है । 

विधायक सेनेट को सरदार सभा ओर प्रीवी कोंसिल सभा के कार्यों को 
सॉपना चाहते थे । सब अथस अ्रेज़ोडेन्ट ने जाजे वाशिगटन सेनेट का इसी प्रकार 
सम्मान किया । अब इसका उतना आदर नहीं है। सेनेट नियुक्ति ओर सन्धि पत्रों 
पर अजुभति देती है। इसके साधारण सभा के समान पूण अधिकार हैं। 


आ्रान्तों में पदों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रेज़ीडेल्ट उस भान्त के अति- 
निधियों से परामश लेता था। इसको 820800774] (:0प्र7:९५० कहते हैं । सेनेटर 
इस अधिकार का दुर्व्यवहार करने छगे। फलतः सन्‌ १८६० में उनकी शक्ति मन्द्‌ होने 
छगी । प्रेज़ोडेन्ट विब्सन के काछ से उनकी फिर उन्नति हो रही है । 

सनेट प्रेज़ीडेन्ट का, वाईस प्रेज़ीडेन्ट का ओर पदाधिकारियों पर चलाये हुये 
अभियोगों का निर्णय करती है । अब तक केवल दो व्यक्तियों पर सेनेट में अभियोग 
चछाया गया--प्रेज़ीडेन्ट जानसन पर ओर युद्ध मंत्री पर। परन्तु उनको अभियोगी 
घोषित करने के लिये ह सेनेट ने अनुमति न दी । 


अत्येक बिल पर तीन बार निणेय होता है या ड्तकी तीन रीडिस होती है। 
(१) साधारण विवाद, (२) कमेटी द्वारा निणेय । इन कमेटियों को एक अन्य कमेटी 
बनाती है । इनकी पूरी नियुक्ति दुल नेताओं के हाथ में रहती है। अमरीका में सर- 
कारी प्रस्ताव नहीं होते क्योंकि यहाँ पर अधिकार विच्छेद की प्रथा प्रचकछ्तित है । 
दुल के परामर्श से हो नेता लोग अपने अपने प्रस्ताव पेश करते हैं, तदुपरान्त सेनेट 
की राय छी जाती है । ' 


( १८७ ) 
२३-प्रतिनिधि सभा 


( पर0ए४८ छा रिट्फा०३८३ध्ांए28 ) 


अतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या जन संख्या पर निर्भर है | संख्या और 
उसका निर्णेय नियम द्वारा होगा । विधानाजुसार प्रत्येक प्रान्त में कम से कम एक 
प्रतिनिधि साधारण सभा में अवइय आना चाहिय्रे। और $ सदस्य अधिक से 
अधिक ३०,००० जनता का प्रतिनिधि होना चाहिये। विधानानुसार प्रति दसवें 
वर्ष सनुष्य गणना होनी चाहिये और डसी के अनुसार सदस्यों की संख्या निर्णय 
की जानी चाहिये। सबसे पहली प्रतिनिधि सभा में केवल ६७ सदस्य थे अब ४३७ 
सदस्य हैं । प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को संख्या बहुत बढ़ गई है | इसलिये १९१० 
के बाद सदस्यों की संख्या में कुछ भी न्‍्यून/धिक नहीं किया गया है । 

समस्त अमरीका के नागरिकों को जिन्हें कि अपने प्रान्त में वोट का अधि- 
कार है प्रतिनिधि सभा के लिये भी सत प्रकट कर सकते हैं। सन्नहवें विधान 
संशोधन के अनुसार समस्त मलुष्यों को चाहे वह किसी रंग के हों वोट का अधिकार 
दिया गया है । उन्‍नीसवें संशोधन के अनुसार स्त्रियों को भी मताधिकार प्रदान किया 
गया। दक्षिणी अमरीका के प्रान्तों ने नीगरों को वोट से वंचित रखने के अनेकों 
साधन दूँढ़ निकाले हैं---उदाहरणवत्‌-शिक्षा, टैक्स व सम्पत्ति । गरीब नीगरों को 
यह सब बातें कहाँ से प्राप्त हो सकती हैं, इस कारण विधान संशोधन से उनका 
कुछ भी भला नहीं हुआ है । 

प्रत्येक प्रांत को निर्वाचन की सुविधा के लिये ज़िलों ओर हल्कों में बांट दिये 
गये हैं | अत्येक हलके से १ सदस्य निर्वाचित होता है। ज़िलों को समान भागों में 
बाँटने का प्रयत्न किया गया है, परन्तु इसमें भी दल के नेताओं की नियत साफ नहीं 
सालूस पड़ती। प्रत्येक प्रांत में जिस दुल का बहुमत रहता है। अपनी इच्छालुसार 
निर्वाचन केन्द्र बिना किसी हिसाब के वना लेता है । वह इस बात का ध्यान रखते 
हैं कि दूसरे दल के वोटों को १ या दो ज़िले में भर दे और बाक्ती ज़िलों में अपना 
बहुमत रहे । इस प्रकार के प्रात विभाग को जेरीमेन्डरिंग ((>ध7 एाशब्रातं९ा 7६ ) 
कहते हैं। प्रत्येक दुख अपना अपना निर्वाचन करके अपने दल से किसी एक व्यक्ति 
को चुन लेते हैं । तदुपरान्त वह सर्व साधारण निर्वाचन में भाग ले सकता है । इस 
अकार दुल बहुत ही शक्ति झाली हो गये हैं । 


( १८८ ) 


सदस्यों की अवस्था पचीस वर्ष होनी चाहिये भोर संयुक्त राष्ट्र अभरीका के 
नागरिक होने चाहिये। यह भी आवश्यक है कि वह सात साहू तक अमरीका में 
निवास कर चुके हां । अब यह भी आवश्यक हो गया है कि उम्मेदवार उसी ज़िले 
का निवासी होवे । सदस्य अन्तर राष्ट्रीय समस्याओं में कुछ भाग नहीं लेते हैं वरन 
अपने ज़िले के हित की हो प्रेरणा करते रहते हैं । 
क्षवधि दो वर्ष है जिसके अर्थ यह हैं कि सदस्य जब सभा पद्धति सीख पाते हैं उसी 


प्रतिनिधि सभा की कार्य कारू 


समय उनको पद त्याग करना पड़ता है । 

अमरीका में सरकारी प्रस्ताव नहीं होते क्‍योंकि यहाँ पर अधिकार दिस्‍्टेद्‌ 
की प्रथा प्रचलित है। सदस्य अपने दुल के आदेशाजुसार या किसी विभाग के हेड 
के कहने से सभा में प्रस्ताव पेश करते हैँ । रेनेट भी विल पेश करती है। तदुपरान्त 
यह बिल किसी कमेटी के पास निर्णय के लिये भेजा जाता है। यदि कमेटी इस पर 
ख़राब रिपोर्ट देती है तो बिछ के पास होने की लेश मात्र भी आशा नहीं होती । 
अगर साफ़िक्न राय देती है तब भी थह ज़रूरी नहीं कि बिल पास ही हो जाय । 
पास होवे या न होवे । तदुपराम्त दोनों सभाओं से पास होकर बिलरू प्रेज्ञीडेन्ट के 
पास हस्ताक्षर के निमित्त जाता है। प्रेज़ीडेन्ट की बीटोी के सम्बन्ध में हम पहले लिख 
चुके हैं । 


४-जनता-निरणंय ब प्रस्तावना 
( रिट्कटातदेपा) गाते करांतंधारट वो हैतरा८2० ) 


अनुभव हसको इस बात का परिचय देता है कि आजकल व्यवस्थ:पिका 
सभाओं का सम्मान दिन दिन क्षीण होता जा रहा है और काय कारिणी के अधि- 
कार बढ़ते जा रहे हैं। अमरीका के प्रांतीय सभाओं के बजट सस्वन्धी अधिकार दिन 
दिन कम किये जा रहे हैं । छगभग आधे प्रांतों में जनता को भी बिक पेश करने 
का अधिकार दिया गया है इससे घारा सभाओं का सम्मान घटता जा रहा है । घारा 
खमाओं का सम्मान घटने का एक प्रधान कारण यह भी है कि कुछ सहालुभावों 
को यह विश्त्रास भी हो गया है कि जनता कभी ग़रूती नहीं कर सकती, इसी 
कारण सारे अधिकार जनता को सौंप देना चाहिये । 

प्रथम बार सन्‌ १८९८ में दक्षिण डेकोटा के प्रान्‍न्त की जनता को 
प्रस्तातवना का अधिकार दिया गया था। इस प्रांत ने इस विषय में सत्रीटज़रलेंड 
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की प्रथा का अनुकरण किया । कुछ वर्ष बाद अन्य प्रांतें ने भी इस प्रथा को अप- 
नाना आरम्भ किया। सन्‌ १९००७ में ऊटा प्रांत ने, सन्‌ १९०२ में आरीगन प्रांत ने 
इसको अपनाया । आजकरू २२ प्रांतों में जनता प्रस्तावना की प्रथा प्रचलित है । 

श्रांतों में जनता-निणेय अथवा प्रस्तावना की समान विधि नहीं है। परम्तु 
तब भी कुछ वातें समान हैं। उदाहरणार्थ प्रार्थना पत्र पेश करना। बहुधा 
कोई संसठन अपने ऊपर इसका सारा भार छेता है! भित्र भिन्न प्रांतों में 
हस्ताक्षरों की संख्या भिन्न भिन्न है। ८ प्रति शत से १५ प्रति शत हस्ताक्षरों की 
आवश्यकता पड़ती है। विधान संशोधन के लिये २० प्रतिशत जनता के हस्ताक्षरों 
की आवश्यकता पड़ती है। कुछ प्रान्तों में जनता केवल विधान संशोधन सम्बन्धी 
प्रसताव कर सकती है और कुछ प्रान्तों में जनता को साधारण प्रस्ताव भी पेश 
करने की अधिकार है । 

हस्ताक्षर प्राप्त करने के वाद प्रार्थना पत्र अधिकारियों को भेजा जाता है । 
अधिकारी इस प्रार्थना पर कुछ टिप्पणी नहीं करते हैं, वरन्‌ केवल जनता के परामर्श 
लेने के लिये उनकी वोट लेते हैं । 

कुछ प्रान्तों में बिल को पास करने के लिये केवल जनता का बहुमत पर्याप्त 
है परन्तु कुछ में प्रस्ताव को पास करने की संख्या नियमित रहती है । 

जनता का मस्त ही सर्व प्रधान है, प्रेज़ीडेन्ट भी उसका निपेध नहीं 
कर सकेता | 


जापान की शासन पद्धति 


[ लेखक--भ्रोयुत्‌ रहसबिहारी बोस, टोकियो, जापान ] 

जापान का शासन सुधार सम्बन्धी आन्दोलन और बहुत से देशों के 
आन्दोलनों से इस बात में भिन्न था कि यहां यह सम्राट की शक्ति को कम करने के 
लिये कदापि नहीं चलाया गया था। न प्रतिनिधि द्वारा निधि वितरण सम्बन्धी 
सिद्धान्त को स्थापित करना ही इस का उद्देश्य था। यह सुधार १८६८ के देश 
व्यापी सुधार का स्वाभाविक फल स्वरूप था। इसके अनुसार जापान योरोपीय देशों 
के समान बन गया । चाहे देश के नेताओं ने इस को कह्पना भी न की हु, जब 
जापान सदियों की नींद से जाग उठा उसे छोटो छोटी रियासतों को अलग करके एकता 
का सन्त्र जपना पडा इसी से राज्य प्रबन्ध का भार शोगोन नासी सेनापति के 
हाथ से निकलकर सम्राट के हाथ पहुँचा यद्यपि सहाराजा साहब इस सस्य 
नामसात्र ही को थे । 

१८७४ ई० में जापान के शासन सुधार सम्बन्धी आन्दोलन का नियमित 
रूप से आरंभ हुआ | जिन राजनी तिज्ञों ने सुधार कार्य को अपने ऊपर लिया वे दो 
भिन्न दुल के थे एक सेनिक वर्ग दूसरे साधारण प्रजा वर्ग । एक के विचार कंकोकूटो 
दुल से मिलते थे जो देश में विदेशियों के आने जाने के पक्ष में थे। दूसरों के विचार 
जोइटो दुर से मिलते थे, जिनका सत यह था कि विदेशियों को देश में किसी प्रकार 
नहीं आने देना चाहिये। पर जब दोनों पक्षों के नेताओं ने देखा कि उनके इस 
सेद से जातीय जीवन सह्ूट में पड़ रहा है, तो दोनों ही में देश भक्ति के भाव 
उभ्चड़ आये। दोनों ही ने देश हित के लिये एक हीं कास करना आरम्भ किया । 
विदेशियों का डर दूर होने पर कभी न कभी दोनों विपक्षी दलों में मुठभेड़ होना 
स्वाभाविक था जब राजकीय शासन जम गया तो यह समसा-चार कोरिया इस 
आशा से भेजा गया कि वहां से अभिनन्दनाथ एक राजदूत जावेगा जैसा कि नये 
शोगून ( सैनिक शासक ) के सिंहासन पर बेठने के समय सदा से होता चला आया 
था। पर फोरिया ने राजदूत भेजना दीक न समझा । सैनिक दर इस अपसान का 
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बदुरा लेने के लिये कोरिया में एक सेना भेजना चाहता था लेकिन प्रजावर्ग के 
नेताओं ने इसका घोर विरोध किया दोनों में फूट पड़ गई | पराजित दल के त्याग- 
पत्न देने से इस घटना का अंत हुआ । अधिकार छोड़ने के बाद्‌ कुछ नेताओं ने राष्ट्रीय 
महासभा स्थापित करने के लिग्रे आंदोलन उडाया और अधिकारी वर्ग पर खुट्शमखुल्ला 
निरंक॒शता का दोष लगाया | जन साधारण के लिये इस प्रकार का आंदोलन बिलकुल 
बया था। क्योंकि थे सदियों से निरंकुश शासन के आदी हो गये थे। फिर भी इस 
नये आंदोलन का उन पर अद्भुत असर पड़ा। यह आंदोलन देश में ऐसा फैला कि 
सरकार को सीनेट नामी एक व्यवस्थापक सभा, हाईकोर्ट और प्रांतीय गवर्नरों 
(शासकों) की सभा बनाने के लिये वाध्य होना पढ़ा। पर विरोधी दल को इतने से 
संतोष न हुआ ओर उन्होंने वेध आन्दोलन चलता ही रक्‍्ख़ा | इसका फल यह हुआ 
कि १२ अक्तूबर सन्‌ १८८१ दे० को सरकार ने एक श्ञाही फ़रसार निकाला जिसके 
अनुसार १८९० ६० में राष्ट्रीय सभा स्थापित करने को आज्ञा हुईै। १८८२ के मार्च 
मास में युवराज ईटो ( जो उस ससय सहाशय ईटो कहकाते थे ) और उनके 
अन्ुयाई योरुप को इसलिये भेजे गये कि वे वहां फी शासन पद्धतियों का अध्ययन 
करके जापान के लिये शासन प्रणाली तथ्यार करें। १८८४ ई० में यह सिशन 
जापान लौट आया । जब युवराज इंटो योरुप में थे तब उन्होंने अधिकतर समय प्रृशा 
में विताया जहाँ डनका प्रिंस विस्माक से बहुधा सम्पर्क होता रहा जिन की बातचीत 
से प्रिस इंटो ने बहुतसी बातें सीखीं । 

वास्तव में ईंटों ने योरुप से लोटने पर जापान में प्रुशा के समान ही नौकर 
शाही सथापित करने में अपनी सारी शक्ति लगादी । उसकी अध्यक्षता में १८८४ ई० 
में शासन सुधार सम्बन्धी एक सूचनालय की नींव पड़ी इसका कास ही यह था कि 
नवीन शासन पद्धति का भसविदा तथार करें यह आयोजन १८८५९ ई० में बनकर 
प्रकाशित हो गया। दूसर वर्ष राष्ट्रीय सभा अथवा राजसभा ( इम्पीरियक डायट ) 
को स्थापना हुईं । इस प्रकार जापान में निरंकुश राज खत्ता के बदले नियन्तप्रित 
राजसत्ता को स्थान मिला । जापान की झासन पद्धति में मुख्य संस्थाएं यह हैं । 

सम्राट, वी कोंसिल, केबिनेट जार इम्पीरियल डायट | इनका अधिकार व 
बल संक्षिप्त में इस प्रकार है । 


सम्राड 


नवीन शासन पद्धति के अनुसार सम्राट के घेध अधिकार व स्थिति संसार 
के दूसरे नियन्त्रित राजाओं ही के समान हैं पर जन साधारण पर भद्दाराज का 


( १०२ ) 


अभाव अलोकिक और अद्वितीय है। शासन अणाली के मुख्य रचयिता युवराज ने 
महाराज को स्थिति कीं व्याख्या इन शब्दों में की है 

देश पर राज्य करके ओर व्यवस्था डीक रखने का अधान अधिकार महाराज 
को जन्म ही से ग्राप्त हैं और उनके द्वारा यह अधिकार डनफी भावी सन्‍्तान को 
मिलता रहेगा। | 

नियम बनाने व शासन करने की समस्त शक्तियाँ जिन से देश व जाति पर 
राज्य किया जाता है महासान्यवर सम्राट ही में मिलती हैं। जिस प्रकार सभस्त 
मानसिक क्रियाओं का मूल कारण मन है चाहे इन क्रियाओं का आविर्भाव शरीर के 
भिन्न भिन्न अंगों द्वारा ही क्‍यों न हो। इसी प्रकार समस्त राजनेतिक जीवन के 
केन्द्र, सम्राट हैं । सारे विभागों में जीवन संचार महाराजा द्वारा ही होता है। इस 
भाँति सिद्धान्त में जापानी सम्राट स्वेच्छा-चारी हैं। जापानी प्रजा उन्हें पदित्न व 
अवध्य समझती है । पर वास्तव में सम्राट महोदय, प्रधान मंत्री की सम्भति के 
अनुसार ही काम करते हैं। प्रतिदिन के जीवन में जापानी सम्राट की शक्ति व 
अधिकार ब्रिटिश सम्राट से कुछ भी अधिक नहीं हैं पर प्रजा पर उनका अत्यन्त 
प्रभाव है जिसका फल जापानी राजनतिक जीवन में देखा जाता है | 

जापान को शासन पद्धति में सम्राट के बाद दूसरा विलक्षण़ स्थान श्रित्री 
फोसिल का ही है। जापान की पश्रिवी कोंसिल ब्रिटिश अयी कोंसिल से भिन्न है । 
इंगलेंड की प्रिवी कोंसिल से तो यहाँ के मंत्री मंडल ( केबिनेट ) का जन्म छुआ 
है । और फ़्रानून के अनुसार अंत्रियों का उससे घनिष्ट सम्बन्ध है। पर जापान में 
प्रिवी कोंसिल और केबिनेट दो भिन्न व सवतन्त्र संस्थाएँ हैं। प्रिवी कौंसिल के 
फेसले को मानना जापानी सरकार के लिये आवश्यक नहीं है । 

जापान में प्रिवी कोंसिल का अधिकतर काम सलाह देने का है। राजकाज 
में जब कोई फडिन समस्या आ जाती है तो सम्राट सहोदय के कहने पर यह अपनी 
बैठक करती है और अपने ज्ञान के अनुसार सम्राट को सलाह देती है। अधिकतर 
प्रिवी कोंसिल से पूछ ताछ उन सामलों सें की जाती है जो इम्पीरियल हाउस 
ला (शाही घरेलू क़ानून) शासन प्रणाली के नियमों के अन्त्गंत हैं । 
शाही फरमान व मुहासरा-सम्बन्धी घोषणाओं के नियम तथा अन्तर्राष्ट्रीय सभी 
अकार की सन्धि व प्रतिज्ञा पन्नों के अवसर पर प्रिवी कॉसिल का कास 
पड़ता है। 


( रै०ईे ) 
केबिनेट 


इड्लेंड के समान ही जापान में भी केबिनेट ही प्रधान कार्य कारिणो 
समिति है । बादशाह को जितनी न्याय शासन और व्यवस्था की ताक़तें मिलो हुई 
हैं उन सब का प्रयोग बादशाह के नाम से केबिनेट ही करती है । अर्थात्‌ शासन 
सम्बन्धी धोषणाएँ, विदेशी जातियों से सन्धि करना, युद्ध अथवा शांति घोषित 
करना थक व जक सेना को आज्ञा देना और डनके संराडन को नियत करना। सावे- 
जनिक राज कर्मचारियों को जिन में आजन्म न्यायाधीश भी सम्लिलित हैं नियत 
करना व अछग करना उनका वेतन व पेन्शन आदि बाँधना आदि कास बादशाह के 
नाम से वास्तव में केबिनेट द्वारा ही होता है । 

इंगलेड में केविनेट के संत्री ( हाउस आफ कामंस ) कामंस सभा के 
किसी न किसी दल के सदस्य ही होते हैं और केबिनेट कामंस सभा के बहु संख्यक 
दुल द्वारा नियुक्त होती है। इसे ही राष्ट्र की कार्य कारिणी शक्ति सौंप दी जाती है। 
और इसलिये पार्लियार्मेट के सामने उत्तर दायी होती है। 

पर जापान में मंत्री सण्डरू के सदस्य सदा सण्डली विशेष हो के छोग नहीं 
होते । प्रतिनिधि सभा का सहारा न मिलने पर भी थे अपने पद पर रह सकते हैं । 

प्रतिनिधि शासन पद्धति का विकास जापान में इतना नहीं हुआ है जिससे 
संत्री लोस अनिवारय रूप से डायट ( राष्ट्र सभा ) के सामने उत्तर दायी रहें । एक 
नियस के अनुसार केवल सेनापति ही युद्ध-संत्री और जल सेना नायक ही जल 
सेना का मंत्री हो सकता है। पर इस नियम के कारण जापान की राजनीति 
में एक विलक्षण घटना खड़ी हो जाती है | कुछ वर्ष हुए वायकाउंट क्योस को 
संत्रिसण्डल की स्थापना करने की आज्ञा सिझछो पर अलुकूल सेना नायक न 
मिलने से वे संत्रि-सण्डल को संगटित न कर सके । पर ऐसे प्रसंग बहुत कल 
होते हैं । सच तो यट्ट है डायट और ख़ास कर अतिनिधि सभा की शक्ति दिनों 
दिन बढ़ रही है । 

और आज कल मंत्रिसमण्डल के लिये आवइयक है कि उनका डायट ( सभा ) 
में बहुमत हो क्योंकि इसकी अनुसति के बिना राष्ट्र का कोई बढ़ा काम नहीं चल 
सकता । जाय व्यय का लेखा तो दोनों सभाओं फो स्वोकृति ही से कार्य रूप में 
परिणत होता है । 

रण 


( १९४ ) 


इम्पीरियल डायट 


इम्पीरियल डायट दो सभाओं में विभक्त है एक नामज़द शाही कुटम्ब वाढों 
( पियर ) की सभा है दूसरी श्रजा के प्रतिनिधियों की। नामज़द सदस्यों की सभा 
में सब ३९४ सदस्य हैं. जिनमें पन्द्रह तो सम्राट के सगे युवराज हैं। १४ युवराज 
कुटरिबयों के हैं ३३ मारक्विस, २५ फाउंट, ७४ बायकाउंट, ७२ बैरन, १२१ सम्राट 
द्वारा नियुक्त सदस्य हैं और ४७ प्रतिनिधि उन धनी छोगों के हैं जो सब से अधिक 
कर देते हैं। सगे युवराज, दूसरे शाहज़ादे और सारक्विस बालछिग होते ही पियर 
सभा के सद॒स्य अपने आप बन जाते हैं। काउंट, बायकाउंट और बैरन अपने श्रति- 
निधि प्रति सातवें वर्ष चुनते हैं इसी प्रकार सब से अधिक कर देने वालों के प्रति- 
निधियों का चुनाव भी हर सातवें वर्ष होता है पर महाराजा द्वारा नियुक्त किये 
राये लोग आजन्स सदस्य रहते हैं । 

व्यवस्था सम्बन्धी बातों में डायट की दोनों सभाओं को समान शक्ति और 
अधिकार मिले हुए हैं । अन्तर केवल यह है कि आय व्यय का लेखा पहिले प्रति- 
निधियों की सभा में पेश होता है। इस प्रकार सिद्धान्त में दोनों सभाएँ बराबर 
अधिकार वाली दें न कोई छोटी गिनी जाती है न कोई बड़ी । पर फार्थ रूप में ऐसा 
नहीं होता । जहां कहीं दो सभाएं होती हैं वहाँ नियम बनाने के अवसर पर स्वतः 
एक सभा का अधिकार दूसरे से बढ़ जाता है । 

ऊपर से पियर सभा के सदस्यों की स्थिति अधिक प्रबरू जान पड़ती है 
क्योंकि यह सभा कभी भंग नहीं की जाती है। प्रतिनिधियों की सभा विसजन कर 
दी जाती है । पर कार्य रूप में सन्त्रि-सण्डल को प्रतिनिधि-सभा अधिक शक्ति शाली 
और भयानक जान पड़ती है जिसका शासन करना कडिन हो जाता है यास्तव में 
बात यह है कि (पियर) उच्च सभा के १२३ सदस्य जिन्हें सम्राट नियुक्त करते हैं 
अधिकतर भूतपूर्व पदाधिकारी होते हैं ओर जीवन भर के छिये सदस्य होते हैं । शेष 
जन्म तथा धन के फारण रवेच्छाचारी होते हैं जिस से स्वभावतः उनकी सहानुभूति 
सन्‍्त्री सण्डल से होती है जो अतिनिधि सभा पर निर्भर नहीं रहता है | पियर सभा 
में साधारणतथा विशेष दर बन्दी नहीं होती । पर इस सभा के सदस्यों के छः राज- 
नेतिक समूह हैं । पर ये समूह किसी विशेष राजनैतिक सिद्धान्तों या विचारों पर निर्धा- 
रित नहीं हैं । आरम्भ में ये सामाजिक न कि राजनैतिक कारणों से अलग बट गये थे । 





भारतवर्ष (रत) 


भारतवर्ष में ईस्ट इन्डिया कम्पनो की प्रधानता 

कम्पनी के शासन को हस चार भागों में बाँट सकते हैं-.- 

१--सन्‌ १६०० में ब्रिटिश सम्राज्ञी महारानी ऐलोज़बेथ के फरमान से ईस्ट 
इंडिया कम्पनी की स्थापना हुईं | इसको दूरसथ भारतवर्ष और अच्य पूर्वीय देशों से 
शासन करना था, इसी कारण इस कम्पनी को कुछ नयायिक ओर व्यवस्थापिक अधि- 
कार भी दे दिये गये। उस चार्टर के अज्ञुसार कम्पनी आइिनिन्स नियस्ष इत्यादि 
बना सकती थी ( ॥0 खाबापल, ठावब्वंप बगात॑ ८णाइप्रंप्प८८ 5पए८टा 2 
९०50 प"०7, 0766-75 0 6707 40९९४ 35 #ग4] ४९९॥ 762८05547ए 
बात॑ 207ए८म्रांटा: 407 ६९ 8000 80४६. ० ४॥6 5॥7 ८०7एएथ79 ) 
समय समय पर इन चाटरों की वृद्धि हुई । 

व्यापार निमित्त ईस्ट इंडिया कम्पनी ने समलुद्गतटों पर अपने गोदास घर 
बनाये । अद्ठारहवीं शत्ताब्दी में स्थिति बदुलो, मुसलमानों का पतन हुआ, फ्रान्सीसियों 
से युद्ध में जीत हुईं । मरहठों के पड्लोस में रहने के लिये डनके पास दो सागे रह गये थे । 
भारत त्याग था खयं आक्रमण करना। डनकी नीति का उल्लेख करने की 
आावदयकता नहीं है, इतिहास के पाठक इससे भरही भाँति परिचित होंगे। 
कुछ बहुत दी महस्वपूर्ण वाक्त हुये। काइव, छारेंस और कूट ने अपने आतंक 
से दक्षिणी भारत में सिक्का जम्ना छिया। प्लासी ओर बक्षसर के युद्ध के बाद 
अंग्रेज़ बिद्दार और बंगाल के मालिक हो गये। अंग्रेज़ों ने बड़ी चतुराई के साथ 
मुग़छ दुर्बार के नियमों का उल्लंघन करना आरम्भ कर दिया। बगुला भगत 
छोग भारत को अपना सार समझने छंगे। सन्‌ १७२६ में मद्रास, बस्बदे और 
फोर्ट विलियस में मेयर कोटंस की स्थापना हुई । यह कोद अंग्रेज़ों के झ्गड़ों का 
निषटारा करते थे, साथ में हिन्दुसतानियों के मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे । 
सन्‌ १७६७ में कम्पनों ने शाह आलम से दीवानी का फ़रसान प्राप्त किया। इस 
फरसान के अनुसार कम्पनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का शासन प्राप्त हुआ । 


श्र 


( रद ) 


केवल फ़ौजदारी के मुकदमे सुग़ल बादुशाहों का प्रतिनिधि नवाबनिज्ञाम तय 
करता था । 

२--१७०६५ से १८७८ तक इंस्ट इन्डिया कम्पनी की श्रृद्धि हुई, 
उसके राज्य का विस्तार बढ़ा । सन्‌ १८७५७ के ग़दर के बाद कम्पनी के शासन का 
अन्त हुआ, पार्लियामेन्ट ने शासन अपने हाथ में लेलिया । 

सन्‌ ६७०३ में रेगूलेटिंग एक्ट पास किया गया जिसके अनुसार कम्पनी को 
अच्छा शासन करना चाहिये। बंगाल सरकार सब प्रधान थी और यह मद्रास, बम्बई 
की सरकारों का निरीक्षण करती है | बंगाल में एक गवनर जनरल नियुक्त क्या 
गया । और उसकी सहायता के लिये चार आदमियों की प्रबन्ध कारिणी समिति 
बनाई गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया। जिसमें एक प्रधान 
नन्‍्यायाघीश था और त्तीन उसके सातहत । कोन्सिल गवर्नर जनरल के हुक्स का निषेध 
कर सकती थी। वारन हेस्टिंग्ज को इस अकार स्व दिक्त किया जाता था। शासन 
सरकार शासन फोर्ट के विस्द् भी कुछ नहीं कर सकती थी। सन्‌ १७८१ में इस 
नीति में संशोधन किया गया । 

सन्‌ १७८४ में पिट्स इंडिया एक्ट ( 0009 पतञ04 0०८) पास किया 
गया जिसके अनुसार पालियामेन्ट हिंदुस्तान के शासन में भाग लेने लगी । इंगलेंड में 
छ: आदुभधियों का बोर्ड बनाया गया। समस्त विषयों का निणय केबिनेट बोडं के 
परासञ से करने लगा । 

हर बीस सार बाद कम्पनी को पालियामेन्ट से फ़रमान लेना पढ़ता 
था| सन्‌ १८१३ के चाटर एक्ट के अजुसार क्राडन का कम्पनी की सम्पत्ति पर पूर्ण 
अधिकार घोषित किया गया। सन्‌ १८७७ के ग़दर ने कम्पनी के शासन का अन्त 
कर दिया । भारतवासियों को स्वतंत्रता की आशा जाती रही, जंज़ीर में जकड़ दिये 
गय्रे, अपने ही देश में स्वयं गुलाम बन बेठे, और वह भी मुट्ठी भर अंग्रेज़ों के हाथों 
में । इसका मूर कारण है भारतवासियों का फूट-प्रेस । 

ईइ--सन्‌ ३१८७८ में गवर्नमेन्ट आफ़ इंडिया ऐक्ट पास किया गया। 
भारतवर्ष का राज्य भारत सचिव राजा के नास से करने लगा । प्रधान मंप्री ही भारत 
सचिव को अपने दल में से चुनता है। सन्‌ १८५८ से १९३७ तक ब्रिटिश सरकार 
ही सारा शासन करती थी। भारत सचिव ही सब कुछ बन गया । गवनर जनरल 
को भी उसको आज्ञा का पाछन करना चाहिये। वह राजा को उच्च पदाधिकारी 


( १९७ ) 

नियुक्त करने की सलाह देता है। भारत सचिव की सहायता के लिये दो सहायक 
सचिब हैं । 

भारत सचिव और उसफी कौन्सिल “इण्डिया कौन्सिल”? के नाम से प्रसिद्ध 
है । कोन्सिक के ८ से १२ तक सदस्य होते हैं। यह सदस्य पूत्र के भारतीय पदाषधि- 
फारी होते हैं । जो अपने अजुभव के अनुसार सलाह देते हैं। कौन्सिल के मेम्थर 
पाँच साछ के लिये नियुक्त किये जाते हैं। यद्दी कौोन्सिल सारा काम्न करती है । 

४--सन्‌ १९१७ में सहाशय सांटेगू की अध्यक्षता में एक कमीशन भारतवर्य 
में आया जिस ने कि दो वर्ष की मेहनत के याद अपनी एक शासन सुधार रिपोर्ट 
पेश की। उसके बाद पालियामेंट ने एक क़ानून बनाया और उसी के अनुसार 
आजकल भारतवर्ष का शासन हो रहा है। जिसका कि अब हस निरूपण करते हैं । 


२-ज़िले का शासन 


अस्येक प्रांत में कुछ कसिइनरी हैं और कुछ कर्मीशनरी में ज़िले । इस परिच्छेद 
में हम जिले का शासन प्रबंध लिखते हैं ब्रिटिश भारत में ज़िलों की कुछ संख्या २७७ 
है । ज़िले छोटे बड़े हैं। सारे ज़िलों को शासन प्रबंध एक सा है-- 

ज़िला मेजिस्टेट-- ([075घ040६ १४६850727९) पंजाब के ज़िलों में वह 
डिप्टी कसिइनर कहलाता है और अन्य प्रांतों में कलेक्टर कहलाता है ( अर्थात्‌ माल 
गुज़ारी वसूल करने धारा )। 

उसके कर्तेव्थ :--( १ ) ज़िले की भूमि सम्बंधी सासलों पर विचार करता 
है | लगान के झगड़े या पृथ्वी के झगड़े जो किसानों ओर ज़मीदारों में होते हैं उनका 
निपटारा करता है । अथवा उसको इस वात का भी ध्यान रखना यड़ता है कि प्रजा 
सरकार की सेवक बनी रहे । 

( २ ) दुशिक्ष के समय तक्तावी के छिये सिफारिश करता है। 

( ३ ) ज़िले के कोष को ढीक प्रकार रखने के लिये वह पूर्णतया जिम्मेवार है। 

( 8 ) ज़िले के बोर्ड और स्थुनिसिपेलिटियाँ उसके निरीक्षण में रहती हैं । 

( ५ ) वह अपराधों के लिग्रे दो वर्ष की कैद और ३००० रुपया जुमाना 
भी कर सकता है । ह 

( ६ ) ज़िले में अम्नन चैन फैलाने का प्रथत्ष करता है। सारी पुलिस उसी 
के इशारे पर कास करती है। 


( १९८ ) 


( ७ ) ज़िले के पब्लिक वर्कस, जैसे सड़क, पुल, सफ़ाई इत्यादि का वही 
निश्चय करता है । स्थानीय स्वराज्य के लिये वष्दी सिफ़ारिश भो करता है । 

( «८ ) ज़िले के प्रबन्ध की रिपोर्ट उच्च कर्मचारियों को भेजता है, शासन 
श्रुटियों को दूर करता है। ेल्‍ 

ज़िले में हर विभाग के लिये अध्यक्ष भी होता है, जैसे स्कूलों का डिप्टी 
इन्पेक्टर, पुलिस के सुपरिस्टेन्डेन्ट (20062 5प9००7८०००९०६४) अस्पताल के 
सिविल सर्जन, जेलों के भो सुपरिन्टेन्डेन्ट होते हैं। निर्माण कार्य के लिये एग्ज़ी- 
क्यूटिव इंजीनियर (%८८पए८ सष्टांतघ८८०) ओर ज़िछा जज जो सारे न्याय 
कार्य करता है । 

अत्येक ज़िले को कई हिस्से में बाँट कर सथ डिबीज़न या तहसील बनती 
है। तहसीरूदार अपनी तहसील के माल व फौजदारी कास के अलावा, म्युनिसि- 
पैलिटियों अं(र बोर्डो' में भी काम करते हैं। तहसीलदारों का सब से मुझ्य कार्य गान 
वसूल करना है। इनके नीचे, नायब तहसीलदार, पेशकार, क़ानूनगो, रेवन्यू इन्स- 
पेक्टर आदि होते हैं । 

गाँव में रूम्बरदार, चौकोदार और पटेल होते हैं. जो तहसीलदार को सहा- 
यता देते हैं। लग्बरदार गाँव से छगान और कर वसूछ करके तहसील में भेजता 
है । चौकीदार चौकसी करता है । जो कि पुलिस को जीवन, रूत्यु, चोरी, छूट, फ़त्ल 
इत्यादि की आवश्यक सूचना देता है । 

पटवारी किसानों व ज़र्मीदारों के अधिकारों के काग़ज़, खेतों के नन्नशे, खेवट, 
इत्यादि रखता है और समय समय पर सरकार फो सूचना देता रद्दता है । 


३-प्रान्तीय सरकार 


( ?०रांप्रटांों (०एटाणगर०ाा5 ) 
सद्गवास प्रान्त के अतिरिक्त समसत प्रान्तों में चार या पाँच कसिदृनरियाँ 
होती हैं। इनका अध्यक्ष कमसिइनर कोई विशेष कास नहीं करता वरन्‌ शासकों को 
चुनौती देता रहता है। ज़िलों की और प्रान्तों की चिट्ठी पत्री कमिहनर द्वारा 
होती हैं। कसिइनर साल के मुकदमे भी सुनता है। कमिदतर, अपने विभाग को 
म्युनिसिपैलिटियों को भी देख भाल करता है । 
सारुगुज़ारी की देख भाल के लिये कुछ प्रान्तों में अथे कमिइनर औरर कुछ में 


( १०९ ) 


रवेन्यू बोर्ड होते हैं। यह अर्थ और बोर्ड कमिश्षर कलेक्टर को देखभाल करते हैं । 
रेवेन्यू के मामलों में कलेक्टर के विरुद्ध अपील भी सुनते हैं । 

प्रान्त दो प्रकार के हैं--९ बड़े प्रान्त हैं और छः छोटे प्रान्‍्त हैं। 

बढ़े प्रान्‍्त--(१) वज़्गकू, (२) बम्बद, (३) मद्रास, (४) संयुक्त प्रान्‍्त, 
(७) विहार उड़ीसा, (६) पञआआब, (७) बर्मा, (८) मध्य प्रान्त, (९) आसास । 

छोटे प्रान्त--(१) देहलो, (२) परश्चिमोत्तर सीसा प्रान्त (]प. एछ. 
शिग्रापंक ?70ए८९5 ), (३) बिलोचिस्तान, (४) अजमेर, (७) कुगे, (६) 
एऐंडसोन निकोबार । 

छोटे प्रान्तों का शासन प्रबन्ध चीफ कमिइनर करते हैं जो कि भारत सर- 
कार को उत्तरदायी है ओर गवनेर जनरक उनको नियुक्त करता है। कुछ चीफ़ 
कमिइनर प्रान्तीय शासन के अतिरिक्त कुछ राज्य प्रवन्ध भी करता है। वह अपने 
प्रान्त की अन्तर्गत स्टेटस का रेज़ीडेन्ट अथवा एजंट होता है । 

छोटे छोटे प्रान्तों के लिये भारतीय व्यवस्थापक मंडल क़ानून बनाता है, 
परन्तु कुर्ग में व्यवस्थापक परिषद्‌ ही नियम बनाती है । 

बड़े प्रान्त--गवनेर प्रान्त का प्रधान अधिकारी होता है, और प्रान्त की 
सुख्व शान्ति का उत्तरदाता होता है । 

बंगाकू, सद्रास और वम्बई के गवर्नर और प्रान्‍्तों से ऊँचे साने जाते हैं । 
इन प्रान्तों के गबनर कोई राजनीतिकज्षञ दोते हें जो कि भारत अंत्री की सलाह 
से नियुक्त किये जाते हैं, और अन्य प्रान्तों के गवनर उच्च सिविरू सर्विस के 
सदस्यों में से गवर्नर जनरल के परामश से नियुक्त किये जाते हैं । 

गवर्नर अपने प्रान्‍्त का शासन अपनी प्रबन्ध कारिणी सभा और संघत्री 
मंडल की सहायता से करता है। प्रबन्ध कारिणी के सदस्यों को सम्राट नियुक्त 
करता है और इनकी संख्या दो से चार तक होती है। एक सद्स्थ को कस से कस 
बारह वर्ष का अनुभव होना चाहिये। 

मंत्री गैर सरकारी सदस्यों में से गवर्नर द्वारा नियुक्त किये जाते हैं 
जिनका वेतन फि प्रबन्धकारिणी के सदस्यों के बराबर होता है, इनका वेतन 
घटाया बढ़ाया जा सकता है। यह गवनेर को परामर्श देते हैं, परन्तु वह उनके 
निर्णय से बाध्य नहीं है। प्रबन्ध कारिणी और मंत्री मंडल के सदसयों का मतभेद 


गवर्नर दी दूर करता है । 


( २०० ) 

सन्‌ १९१९ के शासन सुधार से प्रान्तीय सरकारों को कुछ विशेष अधिकार 
दिये गये हैं । व्यवस्थापिका सभायें पूर्व की भाँति अधिकार झन्य नहीं रही हैं। 
शासन सम्बन्धी विषयों के दो भाग हैं:--(१) रक्षित या “रिजवेंडर ( २०5८४ए८० ) 
हस्तान्तरित 'ट्रान्सफड! ( ][797087677९0 ), रक्षित विषयों का प्रवन्ध 
गवर्नर और उसकी प्रबन्धाकरिणी समिति करती हैं। और हस्तान्तरित विषयों का 
प्रबन्ध गवर्नर और उसके मंत्री करते हैं । यानी सरकार के दो भाग हो गये हैं गवर्नर 
और उसकी प्रबन्धकारिणी सभा, दूसरे भाग में गवनर और उसके मंत्री । जो 
प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है वही उसका निर्णय करता है । 

रक्षित विषयः--(१) आबपाशी व नहर, (२) रेवेन्यू , (३) न्याय विभाग, 
(४) औद्योगिक विषय जिनमें कारखाने और मज़दूरों की कुशल इत्यादि का ध्यान 
रखना पड़ता है, (५) रुपया उधार लेना, (६) नये प्रान्तीय कर, (७) ससाचार पत्र, 
(८) पुलिस, (५) बन्द्रगाह, (१०) ध्यवस्थापिका सभाओं के लिये निर्वाचन की व्य- 
वस्था, (११) भारतीय और अन्य सरकारी नौकरियां, (१२) सरकारी कामों के लिये 
जमोन हासिल करना । 

हस्तान्तरित विषय-- (१) स्थानीय स्वराज्य, (२) चिकित्सा और स्वास्थ्य, 
(३) शिक्षा (यरीपीयन और एऐंग्लो इंडियनों को छोड़ कर), (४) निर्माण कार्य विभाग, 
(५) कृषी और सहकारी समितियां, (६) जंगल और आबकारी, (७) दुस्तावेज़ों का 
रजिस्ट्री विभाग, (८) धाभिक और दान देने वाली संसथायें, (५) ॥6०६९ए०४८४००, 
(१०) नाप तोल ( छ८९०87५05 3200 )(९३४००९५ ) 

रक्षित ओर हस्तास्तरित विषयों का निर्णय गवर्नर करता है। जो विषय दोनों 
विभागे। में आते हैं तो ऐसी सिथति में गवर्नर दोनों विभागों से परामर्श लेता है । 
हस्तान्तरित विषय भारत संत्री की आज्ञा लिये बिना रक्षित नहीं बनाया जा सकता । 

प्रत्येक मंत्री तथा प्रवन्ध कारिणो सभा के सदरूष की सहायता के लिये 
एक सेफेटरी रहता है। संत्रियों के सेक्रेटरी प्रायः कौन्सिल के सदस्य होते हैं 
इसहछिये सभा के प्रति उत्तरदायी हैं । 

प्रान्तीय सरकार को कुछ केन्द्रीय विषयों का भी पाकन करना पड़ता है। 
हस्तान्तरित विषयों में भारत सरकार का नियन्त्रण कम है। ऋण और वेतन भोगियों 
में केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। पद सृष्टि या वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में 
आन्तीय सरकारों को भारत मंत्री से परामश लेनी पढ़ती है । 


( २०१ ) 
४-प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद्‌ 


(4,€३250ए८ (०ण्पटां)8 ) 

अत्येक प्रान्त में क्रानून बनाने के लिये व्यवस्थापक परिषद्‌ है। कुर्ग के 
अतिरिक्त अन्य किसी छोटे प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद्‌ नहीं है । 

परिषद्‌ कीं काय काल जवधि तीन वर्ष की होती है । गवनेर यदि चाहें तो 
अवधि को घटा बढ़ा सकता है । परिषद्‌ में तीन प्रकार के सदसय होते दं--प्रवन्ध- 
कारिणी के सदसय, नामज़द अथवा निर्वाचित। सुधार एक्ट के अनुसार २० प्रति- 
शत से अधिक सरकारी और ७० फीसदी से कप्त निर्वाचित सद्रूय नहीं होते । 

डम्मेद्वारों की अवस्था पश्चीस वर्ष की होती है, ओर निर्वाचन के समय 
२००) रू० की ज़मानत दाख़िक करनी पड़ती हे । 

निर्वाचक संघ दो प्रकार के हैं-“-(4) साधारण निर्वाचक संघ, जाति गत 
निर्वाचन संघों में विभाजित किये गये हैं । 

(२) विशेष निर्वाचक संधों में विद्वविद्यालय के रजिस्टर्ड प्रेजुएट्स, ज़मीदार 
और कामसे सभा के प्रतिनिधि । 

निर्वाच्चक की योग्यताय--( (2प्र४)ीट4८०४5 ६07 ए0:८४४ ) साधा- 
रण संघों में निर्वाचकों की योग्यतायें-(१) जो संध क्षेत्र में रहते हों और उनके 
मकान का किराया ३) मासिक हो । 

या २--शहर में रहने वाले २००) रु० आय पर कर देते हों । 

था ३--जो भारत सरकरर को आयन-कर देते हैं । 

था ४--जो लोग ऐसी जमीन के मालिक हों जिसकी आय निर्धारित 
रक़स या उससे अधिक हो । ( हमारे प्रान्त में २५) वाषिक मसालणगुज़ारी देनेवालों 
को मताधिकार है ) । 

था ५---जिनके अधिक में निर्धारित आय या उससे अधिकार को ज़प्तीन हो 
(हमारे प्रान्त में ७५०) रु० का वाषि'क ऊगान देने बालों को मताधिकार प्राप्त है) । 

' था ६---जिनको पेंशन मिल रही हो । 

विशेष निर्वाचक संध--जो जिश्ब विद्याख्य के कोर्ट या सिनेट के मेग्बर 
हों । या बी० ए० की परीक्षा पास किये हुए सात साल ब्यतीत हो गये हों और 
एस० ए्‌० की परीक्षा पास किये हुए एक साल ब्यतीत हुआ दो । 

२६ 
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हसारे ग्रान्त में वह व्यक्ति निर्वाचक्त हो सकते हैं जो अवध के ब्रिटिश 
इंडिया ऐसोसियेशन के सदस्य हों या ५००० रु० की वार्षिक मालगुज़ारी देते हों । 
कानएुर की काससे चेम्बर वाले भी अपने कुछ प्रतिनिधि भेजते हैं । 

निर्वाचक संघ मुस्लिम और रोर-मुस्लिस संघों में विभाजित हैं । 

परिषद्‌ अपना सभापति और उप सभापति स्वयं नियुक्त करती है। और 
उनका वेतन भी नियुक्त करती है। परिषद्‌ के सदस्यों को निर्वाचित होने पर राज- 
भक्ति को शपथ लेनी पड़ती है। परिषद्‌ कुछ विषयों पर निर्णय नहीं कर सकती, 
डनका अंतिस निर्णय गवर्नर को है । कुछ भहत्व पूर्ण विषयों पर विवाद करने के 
लिये परिषद्‌ के अधिवेशन को स्थगित किया जा सकता है । 

परिषद्‌ अपने प्रान्त की शान्ति अथवा सुप्रबन्ध के लिये क्रानून बना सकती 
हैं । यह भारत सरकार या प्रान्तीय संस्थाओं के बनाये हुये क्लानून में भी संशोधन 
कर सकती है । पार्लियामेंट के नियमों में परिषद्‌ कुछ हस्तक्षेप नहीं करती । क्रानून 
बनाने से पूव या उन पर विचार करने से पूर्व गवनर की परासश लेनी पड़ती है। 

सदसय अपने प्रास्त के सम्बन्ध में सावेजनिक प्रइन पूछ सकते हैं, अदालत 
में पेश होने वाले, देशी रियासत या विदेश से सम्बन्ध रखने वाले प्रइन नहीं पूछे 
जा सकते । प्रदन पूछने से पहले सूचना देनी चाहिये और सरकारी भेम्बर उनका 
उत्तर देते हैं। (५७७०७ ८४१९7८७7:ए) अर्थात्‌ 'प्रक' प्रइन भी पूछे जा सकते हैं । 

सदस्य सूचना देकर अपने प्रान्त सम्बन्धी प्रस्ताव कर सकते हैं । यह प्रस्ताव 
सिफ़ारिश के रूप में होते हैं । परिषद्‌ में पास हो जाने के उपरान्त प्रस्ताव गवर्नर के 
पास जाता है, वह चाहे तो पास कर दे या रह कर दे । ( रियासतों या विदेशों 
से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्ताव परिषद्‌ में नहीं रक्खे जा सकते ) | 

सरकारी या गर सरकारी सदस्य सूचना देकर बिल पेश कर सकता है। 
डस विषय से सम्बन्ध रखने वाले सरकारी सदस्य अपने प्रस्ताव पेश कर सकता है--- 
हम्तान्तरिक विषयों के ससविदे मंत्रियों द्वारा उपस्थित किये जाते हैं। गेर सरकारी 
सदस्यों को अपने अस्तावों की सूचना पहले से देनो पड़ती है । परिषद्‌ यदि विचार 
करना चाहे तो बिल को एक छोटी कमेटी के पास भेजती है। प्रस्ताव से सम्बन्ध 
रखने वाला सरकारी सदस्य इसका सभापति होता है। रिपोर्ट सभा में पेश की 
जाती है, पूरे ससविदे पर बहस होता है । पास हो जाने के बाद गवर्नर की स्वीकृति 
प्राप्त हो जाने पर एक्ट बन जाता है अन्यथा नहीं । 
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गवनेर--उसके अधिकार--गवर्नर परिषद्‌ के अधिवेशन के लिये समय 
और स्थान नियत करता है। परिषद्‌ के सम्मुख भाषण करने के लिये सदस्यों को 
बुला सकता है। वह परिषद्‌ की अवधि घटा सकता है और एक साल के छिये 
बढ़ा सकता है। वह परिषद्‌ के पास किये हुये मसविदे को रद्द कर सकता है। 
ससविदे पर विचार होने से भी रोक सकता है, अथवा उसके किसी अंश को 
भी मसविदे से निकाह सकता है--यदि वह यह समझे कि यह उसके प्रान्त की 
शान्ति में बाधक होगी। 

प्रान्त की शान्ति के लिये वह ससविदे पेश भी कर सकता है--( प्ल८ 
८०7 ८९:प५ [995 ) यह ससविदे परिषद्‌ को पास करने पइते हैं--अन्यथा वह 
स्वयं उसको बिना परिषद्‌ की स्वीकृति के कार्यान्वरित कर सकता है । 

प्रान्तीय बजट--प्रान्तीय सरकार मार्च मास में परिषद्‌ में आयब्यय अज्ञु- 
मान पत्र उपस्थित करती है। बजट तय्यार करने में रक्षित विषयों के सम्धन्ध भें 
प्रबन्ध कारिणी के सदस्यों की ओर हस्तान्तरित विषयों के सम्बन्ध में सन्ध्रियों 
की सलाह की जाती है। परिषद्‌ किसी सद को कम कर सकती है या अस्वीकार 
कर सकती है---परन्तु ऋण, ब्याज, और अधिकारियों के वेतन में परिषद्‌ सत नहीं 
दे सकती । परिषद्‌ आवश्यक विषयों के सम्बन्ध में भी जिनको कि गवनेर ने पास 
कर दिया हो स्त प्रक्ृ८ नहीं कर सकती । 

प्रान्‍त की रक्षा के लिये गवनर स्वयं कुछ व्यय कर सकता है। इससे यह 
सिद्ध होता है कि गवर्नर बजट के विषयों में भी सर्वोपरि है। उसको गवर्नर जनरल 
और भारत-सन्त्रो के आदेशानुसार काम करना होता है । 


४५-भारत सरकार 


( (5०ए०४॥)१7८॥ ० [एछव& ) 
भारत सरकार का अर्थ है कौन्सिलू--युक्त गवर्नर जनरल ( (१0ए८८॥07 
ठ6४९-४ 49 (2०प्रघ०। ) । ( कौन्सिल का अर्थ है डसकी प्रबन्ध कारिणी सभा 
ओर न कि व्यवस्थापक सभा ) । 
गवर्नर-जनरल या वाइसराय--यह भारत सरकार का सबसे ड् पदा- 
धिकारी है। यह प्रान्तीय शासन की निगरानो करता है ओर प्राल्तों के गचर्नरों 
के ऊपर होने के कारण वह गवर्नर जनरल कहलाता है । वह सम्राट का प्रतिनिधि 
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बनकर देशी रियासतों में जाता है, दरबार करता है, इसलिये वाइसराय कहलाता 
है । उसकी अवधि पाँच साल की होती है। और किसी छाई की उपाधि वाले 
व्यक्ति फो गवनर जनररू बनाया जाता है। यदि किसी वाइसराय बनने वाले 
व्यक्ति को ला की उपाधि प्राप्त न होथे तो वह छाड बना दिया जाता है ( हमारे 
भूतपूर्व वाइसराय लाड्ड इरविन को “लाडे' की उपाधि प्राप्त न थी ) | 

प्रबन्ध कारिणी की अनुपस्थिति में वह पदाधिकारियों और प्रान्तीय सरकार 
को आज्ञा भेज सकता है। ब्रिटिश भारत में शान्ति स्थापित करने के लिये छः 
महीने के लिये 'आडिनेन्स' ( (07077470९ ) निकाछ सकता है । ( इसारे दुःखी 
भारतवासी इन आडिनिन्सों से बहुत सताये गये हैं, इनको वह कभी नहीं भूल 
सकते ) । वह अपराधियों को क्षमा कर सकता है। उसको प्रबन्ध कारिणी सभा, 
भारतीय व्यवस्थापिक्रा सभा ओर राज्य परिषद्‌ सम्बन्धी, प्रान्तीय सरकार और 
उनकी व्यवस्थापिका सभा अथवा नरेन्द्र मंडल सम्बन्धी विविध अधिकार हैं । 

प्रबन्ध कारिणी सभा--इसमें गवनंर जनरल के अतिरिक्त छः: सदस्य और 
हैं। इनमें से तीन सदस्यों को दूस वर्ष का अनुभव होना चाहिये । ला मेम्बर को 
दस वर्ष तक हाईकोट का वकील होना आवश्यक है। यह सदस्य पाँच वर्ष के 
लिये सम्राट की अनुमति से नियुक्त किये जाते हैं । 

भारत सरकार सम्बन्धों विषयों के दो भाग हँ--(१) केन्द्रीय ओर प्रान्तीय 
मुख्य केन्द्रीय विषय निम्नलिखित हैं ।-- 

( $ ) देश रक्षा, ( २ ) विदेश सम्बन्ध--देशी रियासतें भी इसी में आ 
जाती हैं, (३ ) ख़्चे, ( ४ ) बन्द्रगाह, (५ ) डाक, तार, रेल इत्यादि, ( ६ ) 
कर, ( ७ ) टकक्‍्साल और करेंसी नोट्स इत्यादि, ( ८ ) भारतीय ऋण, (९ ) सेविंग 
बेंक, ( ५० ) भारतीय हिसाव की जाँच का विभाग ([7079॥ 27०५079 ०१८८० ), 
( ११ ) कासस और बीमा, ( १२ ) अक़ीस आदि पदार्था की पैदावार, ( १३ ) 
पुलिस और हथियार, ( १४ ) मनुष्य गणना ((;८750$) , (१५) भारतीय नौक- 
रियाँ और ( १६ ) प्रान्तों की सीसा । 

भारत सरकार के निश्नलिखित ८ विभाग हैं:--- 

१--अर्थ या 'फ़ाइनेन्स! ([09700९) --यह विभाग बजट बनाता है, आव- 
व्यय का हिसाब रखता है। टक्‍्साल तथा डाक तार का भी प्रबन्ध करता है । 

२--स्वदेश “या होस' (707८) --यह देश के भोतरी हासन का निरीक्षण 
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करता है। सिविल और मेडिकल सर्विस, क्रानून, व्यय, जेल, काला पानी, ईसाई 
घसे, अथवा पुलिस कम्-चारियों को संख्या दहराता है । 

(३ ) क़ानून या छा! ( [4७ )--क्ानूनी विषयों में परामश देता है । 

( ४ ) उद्योग तथा श्रम ([.290प7 27वें [0405६४४9 ) 

(५ ) शिक्षा, स्वास्थ्य या भूमि (ऊतप्रटघंठत, ०३८) 390 4.9705 ) 

( ६ ) रेल और फाससे ( ७७४७७ 900 (:00॥77९7८९ ) 

(७ ) विदेश (77072०४7 ) यह एशिया के स्वाधोन राज्यों, देशों रियासतों, 
सीसान्त भ्रदेशों से सम्बन्ध, उपाधि, विदेशी वाणिज्य, दूतों का स्वागत भादि 
का प्रबन्ध करता है । 

(८ ) सेना ( 0४079 ) विभाग । 

प्रथम छः विभागों के सदस्य प्रबन्ध कारिणी के सदस्य होते हैं। विदेश 
विभाग गवनर जनरल के अधीन है, ओर सेना विभाग कर्मांडर-इन-चीफ के अधीन है । 

डाइरेक्टर-जनरल ओर इन्सपेफ्टर-जनरल प्रान्तीय सरकार के विविध विभागों 
की देख भाल करता है। 

प्रबन्ध कारिणी सभा का अधिवेशन प्रति सप्ताह होता है, गवर्नर 
जनरल या उसकी अनुपरिथति में कोई अन्य सदस्य सभापति बनता है। निर्णय उन्हीं 
विषयों पर होता है जो गवर्नर जनरल पेश करता है या सदस्य पेश करते हैं। 
गवनर-जनरल अबन्धकारिणी सभा के निर्णय से वाध्य नहीं है। (अन्तिम बार 
छाडे रिपन ने प्रवन्धकारिणी की अनुमति के विरुद्ध काम किया था ) । 

भारत सरकार अपने कार्यों के लिप्रे ब्रिटिश पालियामेन्ट के प्रति उत्तर दायी 
है, न कि भारतीय जनता के प्रति | यदि प्रबन्धकारिणी के सदस्य इं गलेंड की सरकार 
से सहमत न होवथें तो त्याग-पत्र देना होगा। उत्तराधिकारियों को ब्रिटिश सरकार 
फी आज्ञाजुसार कास करना पड़ता है । 

सारा कास भारत संत्री के आदेशाजुसार होता है। 


६-भारतीय धारा सभायें 


( [८३2४९ #85९गरए बाणते 7]6 (०पण८ा। ० 586 ) 


भारतीय व्यवस्थापक सभा ([.८28788049८ /5५४८४००7) और राज्य परिषद्‌ 
को मिलाकर भारतीय व्यवस्थापक मंडल ([70747 !८४४३0ए7८) बनता है। 
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दोनों सभाओं के स्वीकृत कर देने पर ही नियम पास हो सकते हैं । सरकारी 
नोकर निर्वाचित नहीं हो सकते। गवनर जनरक की फौन्सिल के सदसय किसी एक 
सभा के सदस्य होते हैं । 

व्यवस्थापिका सभा--इस सभा में १४८ सदसय होते हैं, ७० नासज़द हैं । 
नामज़द सदस्यों में २६ से अधिक सरकारी नहीं हो सकते । कम से कम ह सदस्य 
अवश्य निर्वाचित होने चाहिये। नामज़द में कम से कस ३ ग़ेर सरकारी होने चाहिये । 
सभा की आयु तीन वर्ष है । परन्तु गवनेर जनरल इसकी अवधि घटा बढ़ा सकता है। 

भारतीय व्यवस्थापिक्रा सभा के लिये भी मुसलूसानी, गेर-मुसलमानी, सिर, 
यूरोपियन, जर्मीदार, व्यापार के निर्वाचन संघ हैं। निर्वाचक होने के लिये सम्पत्ति 
योग्यता भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न है । 

सभा अपना सभापति और डप-सभापति चुनती है, और गवर्नर जनरल 
अपनी सम्पति देता है। सभा ही इनका वेतन स्वीकृत करती है। 

राज्य परिषद्‌ में ६० सदस्य होते हैं--३४ निर्वाचित और २६ नासज़द। 
नामज़द में २० से अधिक अधिकारी नहीं हो सकते। सभापति को गवनर जनरल 
स्त्रय॑ नियुक्त करता है । परिषद्‌ का निर्वाचन पाँच साल के लिये होता है। भिन्न 
भिन्न प्रान्तों में आय-कर या ज़मीन रगान अलग अलग है। संयुक्त प्रान्त में 
६००००) रु० पर आयकर देने वाले वोट दे सकते हैं । हमारे प्रान्त में ५०००) रू० 
सालाना छगान देने वालों को भताधिकार है। सारांश यह है कि इस परिषद्‌ के 
लिये बड़े बड़े जमींदार और पूँजीपति निर्वाचित होते हैं । 

भारतीय व्यवस्थापक मंडल खतंत्रता पूवंक क़ानून नहीं बना सकता। यह 
उन्हीं विषयों पर क़ानून बना सकता है जिन पर कि इसको पार्लियामेन्ट से अधिकार 
प्राप्त हों । यह्‌ शासन पद्धति इत्यादि में संशोधन नहीं कर सकता । 

सभा की बैठक आस तौर से ११ बजे से शाम के पाँच बजे तक होती है । 
आरम्भ में अ्रइनों के उत्तर दिये जाते हैं। कुछ दिन गेरसरकारी प्रस्तावों पर विचार 
होता है, शोष दिन सरकारी प्रस्तावों पर। सेक्रेटरी ऐसेम्बली के लिये ऐजेंडा 
तय्यार करता है। नवीन विपयों पर विचार करने के लिये सभापति आज्ञा देता 
है । राज्य परिषद्‌ में १० सदसयों की उपस्थिति से और व्यवस्थापिका सभा में २५ 
सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा होता है। अंग्रेजी भाषा न जानने वाले 
सदस्य हिन्दी में भाषण कर सकते हैं । 
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अ्रइन पूछने की सूचना दस दिन पहले देनी चाहिये। सभापति चाहें तो 
प्रश्न पूछने की अनुसति न दे । 

व्यवस्थापक मंडल के प्रसतावों से भारत सरकार बाध्य नहीं है । प्रस्ताव केवल 
सिफारिश के रूप में होते हैं। विदेशी या देशी राज्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश नहीं 
किये जा सकते । जिन बातों का मुक्तदमा अदालत में हो रहा हो डन विषयों से 
सम्बन्ध रखने वाले प्रसताव भी पेश नहीं किये जा सकते । कुछ विजयों पर प्रस्ताव 
पेश करने से पहले गवनेर जनरल की स्वीकृति लेनी आवश्यक है । गवनर यदि चाहे 
तो प्रस्ताव के किसी अंग को या अस्ताव को ही निषेध कर सकता है । 

राज्य परिषद्‌ में प्रस्ताव दो प्रकार के होते ६---( $ ) किसी आवश्यक 
विषय पर वादाजुवाद करने के लिये सभा को मुल्तवी करना, (२) या भारत सरकार 
से किसी बात के छिये सिफारिश करना । प्रथम प्रकार के प्रस्ताव प्रइनोत्तर के 
बाद सेक्रेटरी को सूचना देकर उपस्थित किया जा सकता है। दूसरे प्रकार के प्रस्ताव 
के लिये १५ दिन की सूचना देना आवश्यक है। सभापति के निणेय से ही प्रस्ताव 
उपस्थित किया जाता है। 

सदस्य अपने प्रस्ताव ( यदि आवश्यक हो तो गवनर जनरल की अनुभति 
प्राप्त कके ) नियमित सूचना देने के उपरान्त सभा में पेश करते हैं | प्रस्ताव के 
सिद्धान्तों पर विवाद हो चुकने के बाद यह प्रस्ताव तीन आदशियों को 
एक कमेटी को रिपोर्ट निम्ित्त सोंपा जाता है। तत्‌ पश्चात पूरे प्रस्ताव के सारे 
हिस्सों पर विवाद होता है और पास होते हैं। तदुपरान्त यह प्रस्ताव दूसरी सभा 
में सेजा जाता है और उसके बाद गवनर की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। तब यद 
प्रस्ताव क़ानून का वेश धारण करता है। यदि दूसरी सभा संशोधन करे तो प्रस्ताव 
व्यवस्थापिका सभा को विचारार्थ लौटाया जाता है। व्यवस्थापिका सभा यदि संशोधनों 
को न माने तो राज्य परिषद्‌ या तो ससविदे का निपेध कर देती है या गवर्नर 
जनरल के पास मेजती है। गवनर जनरल यदि चाहे तो दोनों सभाओं की संयुक्त 
बैठक कर सकता है, जिन संशोधनों के पक्ष में बहुमत होगा वही पास किये जायेंगे । 
अभी तक दोनों सभाओं की कोई संयुक्त बैठक नहीं हुई है । 

गवर्नर जनरल व्यवस्थापिका सभा के सदस्थों को आमंत्रित करके भाषण 
कर सकता है। कुछ प्रसताव बिना डसको अज्जुमति के सभा में पेश नहीं हो 
सकते । दोनों सभाओं में भी पास हो जाने पर उसकी स्वीकृति बिना ग्रस्ताव 
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कार्यानिवत नहीं हो सकते | दोनों सभाओं की अवहेलना करके रावनर जनरल 
देश की शान्ति के लिये प्रस्तावों को सभा में विचाराथ ज़बरदस्ती पेश कर 
सकता है ( फृ८ टबा ८८८८ [4ज़ड ) और सभा पास करे था न करे 
मसविदा क्लानून बन जाता है । 

भारतीय बजट प्रति वर्ष ब्यवस्थापिफा सभा के सामने रक्खा जाता है। गवनर 
जनरल की सिफ़ारिश से ही किसी कास में रुपया लगाया जा सकता है । कुछ विषयों 
पर व्यवस्थापिका सभा न तो वोट दे सकती है और न वादाजुवाद कर सकती है-- 
डदाहरणाथ---ऋण का सूद; जो ख़चे नियम द्वारा निर्धारित हो; सम्राट या भारत 
अन्‍श्री द्वारा नियुक्त कर्त चारियों का वेतन; घामिक, राजनतिक रक्षा इत्यादि के ख़च । 

इन प्रस्तावों को छोड़ कर अन्य प्रसताव व्यवस्थापिका सभा के सम्मुरब, 
माँग के स्वरूप सें खखे जाते हैं । सभा इनको अस्वीकार कर सकती है और शगवनेर 
जनरल चाहे तो उनकी अस्पीकृति को रह कर सकता है। 


७-भारतमंत्री ओर उसकी सभा 


( 9$6€८7८(४४ए ० 35%6 67 शत ) 

पालियामेन्ट भारतवर्ष का निरीक्षण भारत मंत्री और उसकी कोन्सिल 
ह्वारा करती है । 

भारत मंत्री के दो सहायक संत्री होते हैं--एक स्थायी ओर दूसरी उस 
सभा का सदस्य जिसका कि भारत मंत्री सदस्य न होवे । उसके दफ्तर को “हंडिया 
आफ़िस' ( 77049 (070८९ ) कहते हैं । 

प्रधान संत्री की परामर्श से सम्राट उसको नियुक्त करता है। राजनेतिक 
दुरू का होने के कारण उसका पद्‌ स्थायी नहीं है। पालियामेस्ट के अधिवेशन के 
२८ दिन के बाद वह भारतवर्ष की आय व्यय की रिपोर्ट पालियामेन्ट के सामने 
पेश करता है । और साथ सें गत वर्ष की रिपोर्ट भी देता है । हाडस आफ़ काशनन्‍्स 
की एक कमेटी इस पर निर्णय करती है और भारत मंत्री सारी बातों को समझाता 
है । पालियामेन्ट के सदस्य भी बहस कर सकते हैं। भारत-संत्री पालियामेन्ट को 
भारत सम्बन्धी आवश्यक सूचना देता रहता है । सम्राट भाश्त संश्री हारा भारतीय 


कानूनों को रह कर सकता है। बढ़े कर्मचारियों की नियुक्त के छिये सम्राट को 
सम्मति भी देता है । 
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भारतीय शासन के लिये भारत मंत्री पालियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी है । 
भारतीय व्यवस्था के निरीक्षण और नियन्त्रण सम्बन्धी नियम बना सकता है। 
अआरन्तों के हस्तान्तरित विषयों के नियम बना कर पार्लियामेन्ट की दोनों सभाओं में 
पेद्' करता है । रक्षित विषयों के नियम डसे पहले पारलियामेन्ट की दोनों सभाओं 
में पेश कर के स्त्रीकार कराने पड़ते हैं । 

इन्डिया कौन्सिल भारत-मंत्री की सहायता व परामर्श देने के लिये है । 
इसकी बेडक प्रति सास होती है। भारतमंत्री या उसका सहकारी इसका सभापति 
बनता है । सदस्यों को भारत मंत्री-स्वयं नियुक्त करता है। विशेष सभयों में वह 
कौन्सिल के बहुसत के बिना भी कास कर सकता है । 

इन्डिया कौन्सिल की कई समितियाँ बनाई जा सकती हैं जो कि भिन्न भिन्न 
विभागों का काम करती हैं । कोन्सिल-युक्त भारत मंत्री ही वास्तव में भारतीय था 
प्रान्तीय सरकार से पन्न व्यवहार करता है । 

इस कौन्सिल में ८ से १९ तक सदस्थ दोते दें । आधे सदस्य भारतवर्ष के 
रिटायड कर्मचारी होते हैं जिन्हें नोकरी छोड़े पांच वर्ष से अधिक व्यतीत न हुये 
हों । सदस्य पाँच वर्ष के लिग्रे चुने जाते हैं । तीन सदस्य भारतवासी होते हैं प्रत्येक 
सदस्य को ३७००) रु० मासिक वेतन मिलता है। भारतीय सदस्यों को इसके 
अलावा ७५०] रु? भत्त के मिलते हैं । कुछ ख़चे अंग्रेज़ी कोष सहता है । 

सदस्य भारत संत्री को केवल अपनो सम्भति प्रकट कर सकते हैं। उनकी 
सम्मति को ठुकराया जा सकता है। सदस्य पालियामेन्ट में नहीं बेठ सकते, सगर 
पालियामेन्ट ही इनको पदच्युत कर सकती है । 

हाई कमिश्नर पाँच वर्ष के लिये नियुक्त होता है, डसका वार्षिक वेतन 
३००० पोंड हे जिसका भार भारतीय कोष को सहना पड़ता है। यह गवनेर 
जनरक और उसकी कोन्सिल के अघीन है। इसका कास है ठेके देना, इण्डिया 
आफिस का रुटोर्स विभाग और उसका हिसाब रखना, भारतीय विद्यार्थियों और 
तिजारत को देख भालू । 


८-देशी रियासतें 
( पि&४ए९ 5(४६९०३ ० घितां3 ) 
रियासतों के अन्द्रूनी सासलों में भारतीय सरकार दरुल नहीं दे सकती । 


कुछ रियासतें बहुत बड़ी हैं। और विस्तार में प्रान्‍्तों के बराबर हैं । कुछ रियासतें 
२७ 
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७५६२ हैं जिनकी तीन श्रेणियाँ हैं। 

१--ऊँचे दर्ज फी रियासतें--जिनमें भारत सरकार का एक रेज़ीडेन्ट 
रहता है. और भारत सरफार से सीधा सम्बन्ध है। ये रियासतें हैदराबाद, मेसूर, 
बड़ोदा, काशसीर, ग्वालियर और सिकिस की हैं । 

२--दूसरी श्रेणी में डन रियासतों का समूह है जो आस पास बसी हुई हैं । 
इनमें वाइसराय का एक एजेंट रहता है, और ये 'पेजंसी” कहलाती हैं--ये हैं राज- 
पूताना, सध्य भारत, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त ओर बिलोचिस्तान ऐज॑सियाँ । 

३--तीसरी श्रेणी में इधर डघर फी छोटी छोटी रियासतें हैं। ये प्रान्तीय 
सरकारों के अधोन हैं, कुछ में पोलिटिकल अफसर रहते हैं और कुछ को देख भाल 
निकटवर्ती ज़िलों के कलेक्टर करते हैं । 

देशी रियासतों पर ब्रिटिश भारत का क़ानून नहीं रूग सकता। परन्तु देशी 
रियासतों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा पर या जहाँ पर बहुत से अंग्रेज़ रहते हैं वहाँ पर 
अंग्रेज़ी सरकार का क़ानून ही लागू होता है। देशी रियासत की प्रजा अपनी रिया- 
पत की सीमा के बाहर ब्रिटिश प्रजा ही की तरह मानी जाती है। परन्तु ब्रिटिश 
भारत का भागा हुआ मनुष्य रियासत से पकड़वा कर बुलवाया जा सकता है । 

नरेश अपनी प्रजा से कर छेते हैं ओर दीवानी व फोजदारी के मुफ़दमों को 
करते हैं । कुछ नरेश रियासत में आने वाले सामान पर चुंगी छेते हैं, कुल अपने 
रूपये भी ढालते हैं, परन्तु सब से अंग्रेज़ी रुपया चालू है । 

भारतीय सरकार का विदेश भाग रियासतों की देख भार करता है। 
भारतीय सरकार रियासतों की रक्षा तब तक करती है ओर इनका अस्तित्व तब तक 
बनाये रखती है जब तक कि यह राजभक्त बनी रहे और सन्धियों का पालन करती 
रहें । नरेश अपनी रियासत का शासन करने में स्वतंत्र हैं, परन्तु भारत सरकार 
हस्तक्षेप कर सकती है और नरेश इस आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सफते | भारत 
सरकार किसी को उत्तार सकती है और डसके निकटतम सम्बन्धी को गद्दी सौंप 
सकतो है । नरेशों को गोद्‌ लेने का अधिकार भी दिया गया है। ( सन्‌ १८४५९ 
में लाडे डरूहोज़ी ( 044॥00#2 ) ने यह नियम पास किया था कि जिस नरेश के 
बच्चा न होगा वह गोद नहीं ले सकता और उसकी रियासत अंग्रेज़ो राज्य में 
मिला ली जायगी ) यदि नया राजकुमार अल्पावस्था का हो तो सरकार स्वयं रिया- 
सत का शासन करती है । बिना प्रकार की आज्ञा के र्यिसतें न परस्पर सम्बन्ध 


( श११ ) 

रख सकती हैं और न किसी विदेशी को नौकर रख सकती हैं । इनको सरकार को सहा- 
यता के लिए कुछ सेना रखनी पड़ती है । किसी पर चढ़ाई वर्गरह नहीं कर सकती हैं । 

किसी रियासत का दूसरी रियासत से मतसभेद होने पर या किसी रियासत 
का प्रान्तीय सरकार से सतभेद्‌ होने पर और या भारत सरकार किसी रियासत से 
असन्‍्तुष्ट होवे तो वाइसराय एक जाँच कमीशन नियुक्त कर सकता है। इस 
कमीशन की रिपोर्ट यदि बाइसराय को पसन्द न आवे तो भारत मंत्री इसको झगड़े 
को तय करता है ॥ किसी रियासत के झ्ञासक को था उसके उत्तराधिकारी को पदच्युत 
करना हो तो भी एक जाँच कमीशन नियुक्त होता है । 

नरेन्द्र मंडल ( (#शा79९७ ० एलाा८ट5 )-पूर्व में भारत सरकार 
रियासतों के सम्मेलन को नहीं चाहती थी और न यह चाहती थी कि वह परसपर 
परामश् कर सकें । अब यह विदित हो गया है कि भारतीय सरकार ओर नरेघश्यों 
की परसपर परासश से बहुत सीं बातों का अन्त हो सकता है। नरेशों के संगठन 
की आवश्यकता पड़ी जिससे कि वह अपनी सस्मति प्रदान कर सके। ८ फ़रवरी 
१९२१ को नरेन्द्र संडल की स्थापना की गई ।। 

१०८ बड़ी बड़ी रियासतों के नरेन्द्र स्वयं मंडल में आकर डसके फार्यक्रम 
में भाग लेते हैं । १२७ रियासतें १२ प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती हैं। वाइल- 
राय स्वयं इनका सभापति होता है । प्रति वर्ष मंडल के सदस्यों में से चांसलर और 
प्रो-चांसलर चुने जाते हैं । चेम्बर केवल विवाद करती है और परामर्श देती है । 

चेम्बर में रियासतों की सन्धि या भीतरी मामलों के सम्बन्ध में, या उनके 
अधिकार के विषय में या उनके ख़ानदान के सम्बन्ध में विवाद नहीं हो सकता । 

चेम्बर के प्रस्ताव किसी प्रकार किसी रियासत को हानि नहीं पहुँचा सकते 
या वाइसराय और गवर्नर जनरल से उनके सम्बन्ध तोड़ सकती है । 

संडल की कार्यवाही गुप्त रखी जाती है, वाइसराय का भाषण तक 
प्रकाशित नहीं होता । 


&-न्याय-विभाग-हाई कोट 


( नाह्ी) ए०प्राः5७ रण जितां2 ) 
पहले पहल भारतववब में अंग्रेज़ों के क्षगड़ों का निषटारा करने के लिये 
“गलिश फोर्टस' (77887 (:0५:६७) थे। सन्‌ १७२६ में मद्रास बम्बई और फोर्ट 


( रश१२ ) 


विलियम में मेयर ( १४५०४ ) फोर्ट को स्थापना हुईं। गवर्नर इन अदालतों के 
फ़ेसलों की अपील सुनता था। यह अदालतें अंग्रेज़ों के अधीनस्थ निवासियों के 
मुकदमे फ़ैसल करती थीं। भारतवासी इन अदालतों के फ़ेसलों से संतुष्ट होकर 
अपने मुक्तदमे इन अदालतों के पास ले जाने रंगे । सन्‌ १७६७ में दीवानी मिल 
जाने के बाद प्रत्येक ग्रांत में ज़िला फोज़दारी अदालत और ज़िला दीवानी अदाछतों 
की स्थापना फी गई। उनकी निगरानी के लिये सदर दीवानी अदाकत और सदर 
निज़ासत अदालत बनाई गई । 

सन्‌ १७७३ में रेगूलेटिंग एक्ट पास हो जाने से कलकत्ते में एक सुप्रीम कोर्ट 
की स्थापना की गई । सन्‌ १७९७ में सद्रास ओर बम्बई के मेयर कोर्ट भें एक 
रेकार्डर और नियुक्त किया गया और उनका नाम रेकार्डर कोर्ट ( १९८०४०८४७१६ 
(:0ए/६ ) रक्‍्खा गया | सन्‌ १८०१ में सद्भरास में भी सुप्रीम कोट की स्थापना 
की गई । 

सन्‌ १८७५७ के गदर के बाद सुप्रीम कोर्ट को ओर दो सदर अदालतों 
को मिकाने की आवश्यकता पड़ी। सन्‌ १८६१ में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट! 
पास हुआ जिसके बाद लेटसे पेटेन्ट ( [.८८८८४५ 90८४४ ) से कलकत्ते 
बम्बई, ओर सद्वास के हाई कोट की स्थापना की गई । इन हाई कोर्टो 
को अपने प्रान्त पर समस्त अधिकार हैं । 

आजकल भारतवर्ष में बादशाह के लेटर्स पेटेन्ट हवारा स्थापित किये हुये सात 
हाईकोर हैं। सम्राट अन्य हाईकोर्टो की भी स्थापना कर सकता है। गवर्नर चाहें तो 
किसी हाईफोर्ट के निरीक्षण क्षेत्र की सीसा को घटा सकता है, परन्तु सम्राट 
इस परिवर्तन को रह कर सकता है । हर हाईकोर्ट में एक प्रधान न्यायाधीश 
( (9रर्ल [ए४८४८८ ) और आवश्यकतानुसार सहकारो न्यायाधीश ([प्र४7९ 
7०१६8०६ ) रहते हैं। बीस से अधिक न्यायाधीश नहीं नियुक्त किये जा सकते । 
उनको कार्य काल अवधि राजा पर निर्भर है। आवश्यकता पड़ने पर कुछ काल के 
लिये गवर्नर जनरल न्यायाधीशों फो नियुक्त करता है । 

कौन न्यायाधीश हो सकता है :-- 

अ--जो इंगलेंड, आयलेंड का बेरिस्टर रहा हो ओर ह्काटलेंड के फेफष्टी 
आफ  ऐडवोकेट्स ( [78८ए०|८५ ० 30ए०८४८८ ) का मेम्बर हो और कस से कस 
पाँच सारू तक प्रेक्टिस की हो । 


( २५१३ ) 


व--इन्डियन सिविकू सर्विस का सदस्य जिसको कि दस वर्ष का अनुभव हो 
और क्रम से कम्त तीन साल तक ज़िले का न्यायाधीश रहा हो । 
स--जो व्यक्ति कम् से कम पॉँच साल के लिये सबोडिनेट जज या जज स्माल 


नेट ३ 
काज़ कोट ( 87047 (४८६९८ (१०५४८ ) रहा हो वह भी न्यायाधीश बनाया जा 
सकता है। 


दु--जिसने हाईकोर्ट सें कम से कम दस वर्ण बकालात की हो । 

कस से कम ६ न्यायाधीश 'एडिशनल न्यायाधीशों” को छोड़ कर प्रथम श्रेणी 
में से होने चाहिये ओर कम से कम है इन्डियन सिविल सर्विस में से होने चाहिये । 
हर हाईकोर्ट का काय-क्षेत्र लेटस पेटन्ट में स्पष्टटया बता दिया गया है| हाईकोर्ट 
की सारी कार्यवाही का रकार्ड पार्चमेन्ट पेपर पर रक्‍्खा जाता है--इस लिये यह 
'रेकार्ड कोट” ( (१0४७५$ ० ०८००/०५ ) भी कहलाते हैं । 

रेवेन्यू के मासलों में हाईकोर्ट को ( (0038|7४ ) अधिकार नहीं हैं । 

हाईकोर्ट सारी आदलतों को निगरानी में रखती है । और उनके फसलों की 
अपील सुनती है । 

अ--- ((१४!] ६07 #८:पघा75) 

ब--एक अदालूत से दूसरी अदालतों को भुकफदमे की तबदीली करना । 

स--कोर्टंस के कार्यक्रम के लिये नियम निर्माण करना । 

ड---डनकी किताबों की और रेकार्ड की पुस्तकों के फार्म ठीक करना । 

इ---वकी ल बैरिस्टर, मुहरि र ओर अन्य पदाधिकारियों की फीस निशिचित करना। 

गवर्नर जनरल, प्रत्येक गवर्नर, प्रधान कमिशनर गवर्नर जनरऊ और गवनरों 
की प्रधन्धकारिणी सभाओं के सदस्य ओर सझंत्नीगण । 

4--न तो हाईकोट की किसी बात के अधीन है । 

8--न हाईकोर्ट खुद उनको गिरफ्तार कर ख्कती है। 

(:--कोई फौजदारी का जुसे इन पर नहीं रण सकता--यदि यह शजद्रोह 
का न हो या कोई घोर अपराध ( #€|एणाए ) न हो । 


प्रीवी कोन्सिल 


( ?त्र् (०्ण्ण्टा ) 
सम्राट को गुप्त सभा इंडिया के अपीलों की उच्चतस संस्था है। उसका 
निर्णय अन्तिम है । सम्राट न्‍्यायश्रोत है और साम्राज्य के मुकदमे सुन सकता है । 


( २१४ ) 


इसी कारण मुकदमे उसके पास जाते हैं। 

सम्राट से जो अपील होती है उनको गुप्त सभा की न्याय समिति ही सुनती 
है । न्याय समिति को स्थापना पूरी एक शताब्दी हुई सन्‌ १८३३ में हुई थी। 
कमेटी में लाडे चांसलर, छाड प्रेज़ीडेन्ट अन्य सदस्य, अथवा जो हाईकोर्ट के न्‍्याया- 
घीश रह चुके हैं । सन्‌ १९१७५ के बाद उपनिवेज्ञों के सुप्रीमकोर्ट के और भारतवर्ष 
के हाईकोर्टों के न्यायाधीश भी श्रीवी कोन्सिल के सदस्य बनाये जा सकते हैं । सन्‌ 
१९२९ में भारतवर्ष की अपील सुनने के लिग्रे दो 8वकप्तण्णवं [प08०5 
नियुक्त किये गये हैं । 

प्रीवी कोन्सिल में फ़ौजदारी के सुक्रदसों की अपील नहीं सुनी जाती है, 
परन्तु विशेष अबस्थाओं में फोजदारी के सुक्तदमं भी जा सकते हैं । फ़ौजदारो के सुक्त- 
दसों मे तो प्रीवी कोन्सिल जब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब ठक कि उसको इस 
बात का डीक तरह से ज्ञान न हो जाय कि कार्यवाही में बेइेसानी और नाइनसाफी 
इत्यादि हो रही है । ह 


१०-स्थानीय स्वराज्य 
जनता को अपने नगर, व गाँव के सम्बन्ध में कुछ अधिकार मिल गये हैं । 
जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, इसी को स्थानीय स्वराज्य कहते हैं । 
स्थानीय स्वराज्य की मुख्य संस्थायें तीन हैं । 
१--म्युनिसिपैलिटियाँ । 
२--ज़िला बोड । 
३--पंचायतें । 


#-म्थुनिसिपेलिटियाँ 


( शिण्प्रांटाएथ।धं25 ) 
स्युनिसिपेलिटियों का कार्य क्षेत्र नगर या शहर है । इनके दो उद्देश्य हैं नगर 
का सुधार करना अथवा जनता को नागरिक शिक्षा देना । 
ब्रिटिश भारत में सव मिलाकर साढ़े सात सो स्युनिसिपेलिटियाँ हैं । ७० 
स्थनिसिपेलिटियाँ ५०,००० से अधिक जन संख्या की अतिनिधि है । ररम्भ में केवल 
कलकत्ते, वम्बई ओर सद्रास में ही म्युनिसिपेलिटियाँ थीं। सन्‌ १८८४ में छार्ड रिपन 
ने इनके अधिकार बढ़ा दिये । इस समय से जनता इनमें ज़्यादृह भाग लेने लगी है । 


( २१५ ) 


अल्येक स्युनिसिपेलिटी की सीमा निश्चित है। ३ सदस्यों को जनता निर्वा- 
चित करती है और ६ नाभज़द रहते हैं। अपनी पहली बैठक में स्युनिसिपेलिटी एक 
सभापति था “चेयरमेन! ((:|)४77797 ) चुनती है। चेयरमेन गर-सदस्यों में से भी 
चुना जा सकता है, परन्तु उप सभापति सदस्यों में से ही 'युना जाता है। 

स्थुनिसिपेलिटी की सहायता के लिये छोटी छोटी समिति रहती हैं ओर चार 
छः अन्य सदस्य होते दें । मिलाये हुये सदस्यों को छोटी कमेटी में तो अधिकार हैं 
परन्तु स्थुनिसिपल कमेटी में नहीं हैं । 

म्युनिसिपेलिदी के सदस्य प्रति तीसरे वर्ष चुने जाते हैं। जो हाउस टैक्स 
था स्थुनिसिपल रेट देते हैं ओर उनकी अवस्था १८ वर्ष की हो बोट दे सकते हैं । 
३) रु० सहावार के मकान में रहने वालों को भी मताधिकार है । 

नगर वाड़ों में बेटे हुए हैँ। भ्रत्येक वा से $ या इससे अधिक सदस्य 
चुने जाते हैं। २१ वर्ष की आयु वाले निर्वाचक्र सदस्य बन सकते हैं। निर्वाचन में 
बहुमत पाने वाले ही सदस्य बन सकते हैं और वह “म्युनिसिपल कमिइनर” कहलाते 
हैं । वह सदस्य जनता की अच्छी सेवा कर सकते हैं । 

स्युनिसिपेलिटियों के कर्तव्य हैं :-- 

(१ ) जनता की सुविधा और भले के साधन हूँढ़ना, सइक बनवाना, डनकी 
सरम्सत करना, उन पर छिड़काव करना और बृक्ष लगाना। अपक्‍्लि शान्त करना, 
विपत्ति के समय सहायता करना । 

(२) स्वास्थ्य-रक्षा, अस्पताल, टींके, गंदा पानी बहाना, छूत की बीमारी 
रोकना । स्वच्छ जलछ की व्यवस्था करना। खाने, पीने की चीज़ में मिलावट 
(000६८7७८४०॥) रोकना। 

(३ ) शिक्षा का प्रचार करना । 

(४ ) रोशनी और ट्रेफ़िक का इन्तज़ास करना। 

आमदनी --समस्त स्युनिसिपेलिटियों कीं वाषि क आय लछगभग ३२ करोड़ 
है ओर इसके साधन यह हैं :-- 

(१ ) अन्द्र आने जाने वाले माल पर चुंगी, ( २) हाउस टेक्स और प्रथ्वी 
कर, (३) व्यापार और पेशा कर, (४ ) नदियों के पुलों का कर, (५) सवारियों 
पर कर, (६) पानी, रोशनी, क़साइख़ाने और हाट कर, (७) आय, सम्पत्ति 
और जानवरों पर कर, ( ८ ) यात्रियों पर कर, (५ ) सरकारी सहायता । 
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सेफ्रेटरी स्युनिसिपल आफिस का प्रधान कर्मचारी होता है। स्युनिसिपेलिटी 
इसको चुनती है और सरकार इसको पसन्द (4 0ए70४९) करती है । 

सफाई काम के छिये हेल्‍थ आफिसर, सेनिटरी इन्सपेक्टर इत्यादि होते हैं । 
नल, पानी, पुछ, सड़क के लिये इन्जीनियर और ओवरसियर होते हैं । 

कुछ स्यूनिसिपेलिटियों को अपने बजट के लिये सरकार से स्वीकृति लेनी 
पड़ती है । प्रायः नये कर के लिये भी स्वीकृति लेनी पड़ती है | स्थुनिसिपेलिटियों 
का काम डीक न होने से सरकार उनको तोड़ भी सकती है। तदुपरान्त नया 
चुनाव होता है । 


8-ज़िला-बोड 
( 9728८ 8097908 ) 

ग्रामों के सुप्रवन्ध के छिये ज़िला-बोर्ड होते हैं :--यह तीन प्रकार 
के होते हे जा 

१--लोकल बवोर्ड--एक गाँव के लिये या कुछ गाँवों के संघ के लिये । 

२--ताहलुक्ता या सब डिविज़नल योर्ड । यह एक ताललुक़े मे होता है और 
लोकल बोड्डों की देख भाल करता है । 

३--ज़िला बोर्ड ज़िले के समसत बो्डों की देख भाल करता है । 

बोर्डो में ुने हुये सदस्थ ज़्यादह रहते हैं, परन्तु नासज़द सदस्यों की संख्या 
स्युनिसिपेलिटियों से ज़्यादृह रहती है । सभापति इत्यादि निवाचित दोना चाहिये 
या नियुक्त इसको प्रान्तीय क़ानून निश्चित करता है। हमारे प्रान्त में और सध्य 
आन्त में सभापति घुना जाता हैं और गेर-सरकारी होता है । 

निवाचन--सदस्यों का और सभापति का निर्वाचन तीन वर्ष के लिये 
होता है । ज़िला हल्क़ो या 'पकिल्स' ((7+४८९७) में विभक्त रहता है और प्रत्येक 
हक़ से सदस्यों की संस्था नियमित रहती है। प्रत्येक निर्वाचक उस्मेदवार हो 
सकता है। जिसको परिषद्‌ को योग्यता प्राप्त है या जिसने देशी भाषा को परीक्षा पास 
करली है मत दे सकता है । 

इन बोर्डो' के कतेव्य वही हैं जो कि स्युनिसिपेलिटियों के हैं, इसके 
अतिरिक्त इनको कृषि ओर पश्चु की उन्नति का भी ध्यान रखना पढ़ता है । मुख्य 
कर्तव्य निम्नलिखित हैं । 
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( १ ) सइके बनवाना और पेड रूगवाना । घाट, नाव, पुल इत्यादि का 
अबन्ध करता । 

(२) भारम्भमिक शिक्षा देना । 

(३ ) चिकित्सा करना । 

(४ ) बाज़ार, नुभाइश, मेला और कृषि भ्रदर्शनी रचना । 

(५ ) पानी के लिये कुएँ और तालाब खुदवाना । 

(६ ) कांजी होज़ (077० 005८) जहाँ पर छावारिस और खेती की हानि 
करने वाले जानवर रकखे जाते हैं । 

इन बोडों के क्षेत्रफल में रहने वाले लगभग २१ करोड व्यक्ति है । समस्त 
घोडा को पूरी आसदनीं ग्यारह करोड़ है । इनकी आय का मुख्य साधन भूमि छगान 
से होता है जिस पर कि इनको एक आना रुपया कसीशन सिलता है। सरकार 
इनको कुछ रक्तम ओर भेंट कर देती है। इनके अलावा इनको तालाब, कांजीहोज़ 
मेले इत्यादि से भी कुछ आमदनी हो जातो है। लोकल बोर्ों को खर्च के लिये 
ज़िला-बोर्डो से रुपया मिलता है, इस कारण लोकल बोर्ड उनकी इच्छा बिना खर्च 
भी नहीं कर सकते । 

कलेक्टर और कमिदनर इन बोड़ों की देख भाल करते हैं। वह किसी हानि- 
कारक प्रस्ताव को काम में छाये जाने से रोक सकते हैं। जो बोर्ड अपने अधिकारों 
का दुरुपयोग करते हैं, उनको भान्तीय सरकार चाहे तो तोड़ सकती है। प्रान्तीय 
सरकार चाहे तो नया निर्वाचन करे या अपने आदमियों द्वारा उनका कास करावे। 


८-पंचायतें 
( रिह्गमटीस्‍8ए85 ) 


भारतवाै में तो पंचायतें चिरकाल से स्थापित हैं । यह कर वसूल करती थीं, 
पुलिस का भी कास करती थीं, दीवानी और फ़ोजदारी के मुक्दसों का फ़ेंसला भी 
करती थीं । पंचायतों पर बढ़ा विश्वास था। ब्रिटिश राज्य में इन के अधिकार 
आन्तीय सरकार ने छीन लिये | अब भी पंचायतों के कुछ चिह्न बाफ़ी हैं। जब 
इनको पुनः जीवन देने का ड्योग किया जा रहा है। यह सरकारी संस्थाओं फी 
भाँति हैं । न्‍ 
भारतवष्े के भिन्न भिन्न प्रान्तों में पंचायत क़ानून (297029ए97 ८८) बन 
२८ कै 
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गये हैं। पंचायतों के अधिकार ओर संगठन निर्धारित हो गये हैं। बहुत से गाँवों 
में पंचायतें खुल भी गई हैं। 

किसी ज़िले में कलेक्टर या ( डिप्टी कमिश्नर ) पंचायतें स्थापित कर सकता 
है। किसी गाँव के सुण्य ध्यक्तियों की दुरुवास्त पर भी पंचायत की स्थापना की जा 
सकती है | कलेक्टर योग्य आदमियों की जाँच करता है, तदुपरान्त पंच नियत 
करता है और एक को सरपंच बनाता है। तत्पश्चात्‌ रजिस्टर, फार्स इत्यादि पंचा- 
यत के पास भेज दिये जाते हैं, और उनके काम की तिथि इत्यादि भी नियत 
कर दी जाती हैं । 

संयुक्त प्रान्त के १९२० के पंचायत फानून के अनुसार पंचों की संख्या 
७ से ७ तक होती है । ग्राम वालों फी इच्छा से कलेक्टर पंचायत नियत करता है । 
उनमें दो पढे लिखे होने चाहिये। ख्रियाँ, दीवालिये, २५ वर्ष की कम अवस्था 
वाले, सरकारी नोकर, सज़ा पाये हुये व्यक्ति, पंचायत क्षेत्र में न रहने वाले आदमी 
पंच नहीं बनाये जा सकते | पंच तीन वर्ष तक नियुक्त होते हैं। इनकी बैठक के 
समय कस से कम तीन पंच उपस्थित रहने चाहिये । 

सरपंच को शिक्षित अवश्य होना चाहिये। वह ग्राम कोष, आवश्यक 
काराज़ और रजिस्टर रखता है, सम्भन ताछोस करता है, और कलेक्टर को पंचायत 
सम्बन्धी रिपोर्ट देता है। कलेक्टर फी अनुमति से एक छूक भी रक्‍्खा ज्ञा 
सकता है । 

पंचायतों को दीवानी और फ़ौजदारी दोनों द्वी श्रकार के अधिकार प्राप्त दें । 
आवारा मवेशियों के सम्बन्ध में भी कुछ अधिफार प्राप्त हैं। इनको सरकार से कुछ 
रक्स मिलती है । पंचायत क्षेत्र में रहने वाछों पर कर छगा सकती है। अप- 
राधियों पर जुर्माना कर सकती है । कछेक्‍्टर की अनुसति से ही पंचायतें व्यय कर 
सकती हैं । 

सच्य प्रान्त की पंचायतों में ५ से १५ तक पंच होते हैं । २१ वर्ष के समुच्य 
पंच बन सकते हैं। डिप्टी कमिदनर दहन पंचों की फ़ौजदारी के भुक्दसों के लिये 
“विलेज बेंच' (५१]]98० 8९7८॥) बना देता है और दीवानी के सुकदमों के छिये 
(५१॥५७४८० (०7४८) बना सकता है। (इन बेंचों या कोर्टो में सब या कुछ 
मेम्बर होते हैं ) पंचायत समस्त प्रान्तों में एक सी हैं । 

कमिइनर किसी विलेज बेंच या कोर्ट को तोढ़ सकता है, इनकी किसी 
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कार्यवाही को रह कर सकता है। क्न्‍्य कार्यों के सम्बन्ध में पंचायतों पर “ज़िला 
कीन्सिल' का नियंत्रण रहता है। ज़िका कौन्सिक है सदस्यों के बहुमत से पंचायत के 
फिसी प्रस्ताव को था आज्ञा को रद कर सकती है । 

पंचायत से मुक़दमेबाजी कम्न हो जाती है। अकारण धन नष्ट नहीं होता । 
इनके अधिकार कस हैं, जाय के साधन भी कम हैं । पंचायत के निर्णयों को प्रास- 
वासी प्रायः न्याय पूर्वक समझते हैं, छोगों में परस्पर स्नेह बना रहता है, यह सब 
से बड़ी बात है । 


+ आयलेड 
(८७70 ) 
( १ ) 


आयलेड का इतिहास केवकछ उसकी स्वतंत्रता संग्राम को एक दुख भरी कहानी 
है । विदेशी जाति के पंजे में जकइ कर किसी देश का इतिहास ही क्या हो सकता 
है । विदेशी सनोवांछित शासन करते हैं। डनको पर्वाह नहीं कि निवासी मरते हैं था 
जीते हैं, डनको खाने पीने के लिये भी है या नहीं । उनको तो केवल एक बात से 
सतलब हे--लूट मचाना, देश की बर्बादी से ही डनके उद्देश्य की पूति है। विदेश 
के हाथ में होफर भायलेण्ड का इतिहास ही क्या हो सकता है--केवक इधर उधर 
स्वतंत्रता की झलक, कुछ थोड़ा बहुत आन्दोलन । उनका अन्तिम संस्कार कर दिया 
आतताइयों के दमन ने, उनके शस्त्र प्रहार ने, उनके निर्मेस, निरंकुश व्यवहार ने । 
जनता की बोछती बन्द कर दी गई । 

ग्यारदहवीं शताब्दी से अद्टारहवी शताब्दी तक का इतिहास केवल आन्दोलन 
और दूसन है | डब्लिन में प्रोटेस्टेनन जनता की पालियामेन्ट भी अधिकार शून्य 
थी। ब्रिटिश पालियामेन्ट की भनुभ्ति बिना न तो यह अधिवेशन कर सकती थी 
और न कोई नियस ही पास कर सकती थी । यह छाचारी थो सह्दाशय पोयनिग 
के नियम के फल स्वरूप (70५॥॥85 (८५) इंगलेंड की सरकार अपनी स्वार्थ पूर्ति 
के छिये ही नियस पास करती थी । 

अट्वारहवीं शताब्दी के अन्त में उनको कुछ अधिकार दिये गये । व्यवस्थापिका 
सभा को कुछ अधिकार दिये गये। भीतरी मामलों में कुछ स्वतंत्रता प्रदान की । 
इब्छिन पार्लियामेन्ट में केवह प्रोटेस्टेन्ट थे। यह अधिकार फिस छाभ के जब कि 


( २२० ) 

आधी से अधिक जनता दूसरों के पंजों में फेसी रहे । स्थान स्थान पर बलवे हुये । 
शख्र प्रहारों फा आयलेंन्ड वाले म॒ुकफ्ताबला नहीं कर सकते थे । 

छोटे पिट (४०ए०४४०८ 2:0) ने डनकी गुलामी को सदेव क्रायस रखने के 
लिये सन्‌ १८०० में यूनियन ऐक्ट पास किया जिससे कि आयर्लेल्ड ओर इंगलेंड को 
सम्मिलित कर दिया गया । डब्छिन की पालियामेन्ट ने बदी कठिनाई से इसको पास 
छर दिया। आयलेन्ड को पालि यामेन्ट में सदसय भेजने का अधिकार दिया गया-- 
२८ सरदार भेजने का अधिकार दिया गया और १०० प्रतिनिधियों को 'हाउस 
आफ कासन्स! में भेजने का अधिकार मिला । आयर्लेन्ड का कास छार्ड लफ्टन्ट करता 
था। उसके कोई विशेष अधिकार न थे। सारा काम उसका चीफ़ सेफ्रेटरी करता 
था । उसका किसी के प्रति उत्तरदायित्व न था। अभी तक आयर्लेन्ड वाले नौकरी 
में भरती नहीं किये जाते थे। कुछ काल बाद थोड़ी सी इनायत फी गई । सारा 
संगठन का स्वरूप नौकरशाही था। आयरलेन्ड के प्रतिनिधि कामन्स सभा में बेठते 
थे। इसी फारण अपने देश के लिये नियस बनाने में उनको कुछ अधिकार प्राप्त 
था। परन्तु कार्यकारिणी में उनको कुछ अधिकार न था । 

आयलेन्ड में अशान्ति के तीन कारण थे--कृषक, धार्मिक और राज- 
नैतिक । इन समस्यायों का समाधान किस प्रकार हो सकता था, यह बहुत ही कठिन 
बात थी । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक सिथति में कुछ परिवतेन न हुआ । 

सन्‌ १८३४ में सहाशय डेनियछ ओकानर ( [)4॥76[ (2'(०छमम०० ) ने 
आन्दोलन आरम्भ किया + वही हुआ--दुमन | कुछ छोगों का मत था कि दोक तरह 
कास करने से, व्यवस्थापिका सभा में साँगें पेश करने से मुमकिन है कुछ खतंत्रता मिल 
जाय, परन्तु अंग्रेज़ी सरकार के फान में जूँ तक न रेंगी | आयलेंन्ड वाले परेशान हो 
गये । अन्त को तंग आकर उन्‍होंने दूसरा साग अख्तियार किया वह था क्रान्ति का । 

आयर्लेन्ड के कुछ क्रान्तिकारी अम्नरीका में थे, उन्होंने अपना संगठन करके 
फ़िनीरियल आतृत्व ( [7९47 ८०३ 357007९77000 ) की स्थापना को । उनकी 
नीति थी, हं गलेंड और आयरलेंन्ड में छूट मार । उनकी सारी कार्यवाही गुप्त रूप से 
होती थी । उनकी कायवाही का किसी को पता न चलता था। महाशय ग्लेस्टन 
( 5]905:09८ ) ने भी ढीक ही कहा है “इन्हीं छोगों के डच्योग के कारण ब्रिटिश 
अधिकारियों के सत में परिवर्तन हो सका है ।” शान्ति दुल ने क्रान्तिकारियों के इस 
आन्दोलन की तीव आलोचना की । 
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सन्‌ १८७० में महाशय आईज़क बट ( 54०८ 8000 ) ने होस रूल लोग की 
स्थापना की। यह संस्था अपना कास शान्ति से करना चाहती थी । इस लोग 
के ६० सदस्य निर्वाचित हो गये । सहाशय पार्वेछ ( 097४८ ) नेता बने । इन्हीं 
के परिश्रम्न के कारण ब्रिटिश पालियामेन्ट में खलबली सच गई और आयर्लेण्ड का 
प्रश्ष राजनीतिज्ञों को तंग करने छगा। इन्होंने आयल्लेण्ड के सदस्यों का संगठन 
करके एफ राष्ट्रीय दुल बनाया--जिसका उद्देश्य था, पालियामेण्ट के काम में बाधायें 
और रुकावटें डालना। (गए ८क४7760 ०प६ 4 70]९ए ०ई 055८7ए८७09 
2700 7995:८४१॥8) इनके उद्देश्य को पूर्ति जब तक नहीं हो सकती थी जबतक 
कि यह किसी दल से मेल न कर लें। सन्‌ १८८५ में इन्होंने अनुदार दरू से मेल कर 
लिया, परन्तु यह दुलू तो आयलेंण्ड को स्वतंत्रता का कट्टर शत्रु था। इस दल को त्याग 
कर आयलेंन्ड वालों ने ग्लेस्टन की शरण ली उसको अपने पक्ष में मिला लछिया। 

उन्होंने होसरूछ बिल पेश किया, परन्तु यह बिल पास न हो सका । ग्लेस्टन को पद- 

त्याग करना पढ़ा। सन्‌ १८९३ में हाउस आफ कामन्स ने तो बिल को पास कर 
दिया, परन्तु सरदार सभा ने इसको नामंज़्र कर दिया। तदुपरान्त अनुदार दल 
नेता बना ओर सन्‌ १९०५ तक शासन की बाणडोर अपने हाथ में छिये रहा । सन्‌ 
१९०७ से डदार दुल को आयलेंग्ड वालों की सहायता की आवश्यकता न थो 
उन्होंने इस कारण आयर्लेण्ड वालों का साथ दिया। 

सन्‌ १९१० में उदार दुल की संझ्या घट गई, आयर्लण्ड घालों से सहायता 
माँगी, तीसरा होसरूल बिल पास किया गया। अब बिल के पास होने की बहुत 
कुछ सम्भावना थी क्योंकि सरदार सभा के निपेध करने पर भो बिल पास किया 
जा सकता था । 

अल्सटर के प्रोटेस्टेन्ट घर्मानुयायियों ने सम्पूणे आयलेंण्ड के होमरूक का 
घोर विरोध किया और आन्दोलन आरम्म किया । महाशय एसक्रिथ (५५५७४८॥) 
अपने कार्य में संलप रहे । दो दफा सरदार सभा ने इसका निषेध किया, तीसरी 
बार इसफो प्रतिनिधि सभा ने पास कर दिया । सरदार सभा ने बिल का संशोधन 
करते हुये यह प्रस्ताव पेश किया कि यदि अल्सटर का कोई भाग आयर्लेण्ड के 
होसरूल से अलग होना चाहता है तो वह ऐसा केवर छः मास ठक कर सकता 
' है। यह बात किसी को पसन्द न आई । सहायुद्ध आरझभ हो गया। सारा काल 
उड़ा दिया गया । शोन फ़ीन दुल शाये बढ़ा । - 


( २२२ ) 


अआयर्लेण्ड को स्वतंत्रता प्रदान करने का काम शिथिल पड़ गया था। शीन 
फीन छोगों ने भी समझौते को मान लिया था, परन्तु वह कब चुप बेठने वाले 
थे; दूसरों को आपत्ति ओर उनका मौक्ता । ईस्टर के दिनों में बलवा किया, परन्तु 
शान्त कर दिया गया। उन्होंने अपना एक नेता चुन लिया जिसको कि आयलेंण्ड 
का नेता घोषित किया गया। ब्रिटिश सरकार भयभीत हो गई--हाय ! आयलेण्ड 
हाथ से निकका । यह आन्दोलन अल्सटर के अतिरिक्त सारे आयर्लेण्ड में फेल गया। 
सन्‌ १९१८ के सर्त साधारण निर्वाचन के समय शोन फ़ीनरों के ३०० में से ७३ 
प्रतिनिधि निर्वाचित हुये। इन छोणों ने स्वयं अपनी पालियामेन्ट की स्थापना 
की । शीन फ़ीनरों के ३७ सदस्य डीवेलरा ([92५३|९४३) सहित जेलखानों में 
सढ़ रहे थे। शीन फ्ोनरों ने पेरिस का फ्रेन्स में सम्मिलित होने का घोर प्रयत्न 
किया । डीवेलरा जेल से भाग निकले और अमरीका आये और अमरीका वालियों 
से घन की सहायता छो और उनको अपने पक्ष में मिलाने लगे | आयलेण्ड वाले 
अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहने लगे । सरकार ने सन्‌ १९१४ के होमरूछ बिल को स्थगित 
कर दिया और नया बिल तय्थार किया--गवन मेन्ट आफ़ आयलेण्ड बिल । इस बिल 
के अनुसार एक सभा होनो चाहिये थी और न्यायालय और कुछ रक्षित विषय 
(59८7५ ं27 527०९809705) दोनों में शान्ति स्थापना करने के लिये एक कमेटी 
बनाई गई । इससे केसे सन्‍्तोष हो सकता था | राजनीतिज्ञ अब ज़ुल्म से काम लेना 
चाहते थे परन्तु संसार तो अन्धा नहीं था, वह आययरलेण्ड के ही पक्ष में था। 
इस स्कीस को जबरदस्ती कार्यान्वित करने का प्रयल्ल किया गया। निर्वाचन हुये, 
चार मेम्बरों के अतिरिक्त सब शोन फीन दुल के थे। उन्होंने पालियामेंट में जाने से 
इन्कार कर दिया । छिपछिप कर लड़ाई प्रारम्भ हुईं | डीवेलरा और लायड जार्ज में 
जिट्टी पश्नी शुरू हुईं | दस सुछाई सन्‌ १९२१ को छायड जाजे ने डुसिनियन स्टेटस 
([00790707 5:५८५$ ) दिया । डीवेलरा को इसे मंजूर करने के लिये धसकी 
दी गई । 

शीन फ़ीन समझ गये कि यदि अब उन्होंने कुछ आनाकाती को तो यह 
सोक़ा भी हाथ से जाता रहेगा । छायड जाज ने धसको दी थी कि यदि छः: दिसम्बर 
तक कुछ तसफ़िया न हुआ तो सारी बातचीत बन्द करदी जायगी । भयभोत 
दोकर तीसरी द्सिग्बर को आयलेड वालों ने ऐग्लो-आइरिश सन्धि कर ली । 

कुछ काछ के लिये ( ?70५75079/ ) सरकार की स्थापना की गई । इसने 
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विधान बनाने का कास आरम्भ किया। डीवेलरा विधान में शपथ आवश्यक नहीं 
समझते थे । उन्होंने इसका घोर विरोध किया । सन्‌ १९२७ में उन्होंने विरोध स्थाग 
दिया ओर पार्लियामेंट में भाग लेने छगे । 
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आयलेंण्ड की जनता को अपना विधान स्वयं बनाने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । परन्तु विधायकों फो सारा कास ६ दिसम्बर सन्‌ १९२१ की सन्धि के 
अनुसार करना था | उनको अपनी कार्यवाही के छिये ब्रिटिश सरकार से संजूरी लेना 
भी आवश्यक था | और यह घोषणा कर दी गई कि सन्धि के विरुद्ध के सारे नियस 
रह कर दिये जायेंगे, परन्तु इससे विधायकों के सारे में कुछ बाधा नहीं पड़ी । 

विधान में प्रजातंत्र के सम्बन्ध में अनेकों सिद्धान्त, व उद्देश्यों का वर्णन है 
जिन का फि पूरा करना भी किचित मुश्किछ दीर पढ़ता है । 

विधान के पहले भाग में जनता के अधिकारों का वर्णन है। उदाहरणवत्‌ , 
व्यास्यान, मेल सिलाप ओर मत स्वातंत््य दृत्यादि। विधान के अनुसार नागरिकों 
के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का परम धर्म है । 

विधान में हम चार बातें प्रधान पाते हैं;--- 

(१) राज भक्ति का अंश, (२) गण तंत्र अंश, (३) प्रजात॑त्र अंश, (४७) गेछिक 
( (४८ ) अंश । इनका हम समय ससय पर निरूपण करेंगे। 

आयलेंड में नियम बनाने के अधिकार दो सभाओं को हैं ओर इंगर्लेंड के 
राजा फो । आयलेंड के लेजिस्लेचर को “डरिक्तास! ( (0/९20095 ) फहते हैं। 
साधारण सभा को 'डेल इरीन” ( 097 777८4४7 ) कहते हैं और प्रधान सभा 
को 'शानाद इरीन! (5$29730 77९०॥70) कहते हैं । 

'डेल! अर्थात्‌ साधारण सभा में १५३ सदस्य हैं जो कि संख्या तुल्य निर्वाचन 
के आधार पर सुने जाते हैं । इनमें से ६ सदस्य विश्वविद्यालयों के अ्रतिनिधि होते 
हैं। प्रत्येक सदस्थ ३०,००० जन संख्या के हिसाब से निर्वाचित होता है । दसवें 
साल जन संख्या के अनुसार सदस्यों की संख्या घटाई बढ़ाई जाती है। इकीस वर्ष 
की अवस्था वाले आइरिश नागरिकों को (स्त्री या पुरुष ) सताथिकार प्राप्त है । 

सभा फा कार्य काल पाँच वर्ष का है और गवनर जनरछ कार्यकारिणी की 
सम्मति से इसको भंग कर सफता है । 

प्रधान खा के निर्वाचन की विधि भी बहुत ही प्रशंसनीय है । दम इसको 
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जनता मताधिकार अथवा तालिका विधि का संघर्ष कह सकते हैं ( & ८0॥7079- 
घात्त ०4 त/९ट: ए09प्राॉँब# श९८घर०गा गज 9276ं ४ए४८९४७१ ) । 

तीस वर्ष की अवस्था वाले व्यक्तियों को सताधिकार द्ोना चाहिये। प्रति- 
निधि सभा अर्थात्‌ 'डेल' को २८ उस्मेदवारों की तालिका बनानी चाहिये, सेनेट 
को भी १४ उम्मेदवार भेजने का अधिकार दिया गया। जो छोग पूर्व में प्रधान सभा 
के सदस्य रह चुके दें वह भी खड़े हो सकते हैं । 

सेनेट म॑ ७० सदस्य होते हैं जिनकी काये काल अवधि बारह वर्ष है। इसके 
चार सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि हैं । $ सदस्य अर्थात्‌ १४ सदस्यों को प्रति 
तीसर वर्ष पद-त्याग करना पड़ता है और डनकी जगह उपरोक्त विधि से भरी 
जाती है । 

इस विधि के दोष प्रत्यक्ष ही हैं । निर्वाचक उम्मेदवारों को जानते तक नहीं 
थे, इस दशा में इस विधि में परिवर्तन करना आवश्यक था। सेनेट की कार्य काल 
अवधि ९ वर्ष रक्खी गई । अब इसमें से | सदस्यों को प्रति तीसरे वर्ष पद त्यागना 
पड़ता है और जनता सत की बज्ञाय निर्वाचन संघ ( 7९८८०7० (:०॥6४८ ) 
इनफो निर्वाचित करता है। ( विधायकों का तात्पय था क़ाबिक और योग्य पुरुष 
सेनेट के सदस्य हों, परन्तु अब तो केवल दल के टट्‌ हू ही सदस्य होते हैं ) । 

दोनों खभाओं का खम्बन्ध--अर्थ बिलों का श्री गणेश साधारण सभा में 
ही हो सकता है ओर अर्थ बिलों पर सेनेट को अपना निर्णय १४ दिन के अन्दर 
देना चाहिये। सेनेट अर्थ सम्बन्धी विपयों के लिये केवल सिफ़ारिश कर सकती है । 
साधारण सभा इन सिफ़ारिशों को मंजूर कर सकती है ओर नामंजूर भी । जिस रूप 
में साधारण सभा इस बिल को पास करे, उसी रूप में बिरू कार्यान्वित होता है । 

साधारण बिलों को भी प्रतिनिधि सभा सेनेट के निषेध करने पर भी पास 
कर सकती हे साधारण सभा में पास होने उपरान्त बिल सेनेट के पास भेजा जाता 
है । सेनेट अपने संशोधन इत्यादि करके बिछ को साधारण सभा के पास भेजती है । 
साधारण सभा को यदि यह संशोधन स्वीकार न हों तो बिक १८ महीने के बाद 
पुन: सेनेट के पास जाता है । इस अवधि के ६० दिन पय्यन्‍्त सेनेट चाहे मंजूर करे या 
न करे बिल पास कर दिया जाता है और गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर लिये जाते हैं । 

इंगलेंड में तो सभापति ही यह निर्णय करता है कि अमुक बिक अर्थ बिछ 
है या नहीं, परन्तु इस बात का निण्य करने के लिये आयलेड में एक कमेटी आफ 


( २२५ ) 


श्रीचिलेजेज़' ( (:0काजं0९९ ० एजलरशंल्टटिटड ) है जिसमें कि दोनों सभाओं के 
तीन सदस्य होते हैं और सभापति के नेतृत्व में ही इस कमेटी की बैठक होती है । 

यदि किसी विषय पर या बिछ पर दोनों सभाओं में घोर मतभेद होवे तो 
सेनेट फी प्रार्थना पर वाद विवाद के छिये ( न कि वोटिंग के लिये ) दोनों सभाओं 
को संयुक्त बैठक होती है । मुमकिन है सेनेट अपने तक से साधारण सभा के अधि- 
कांश सदुस्यों को अपने पक्ष में कर छे । 

जनता निर्णय और प्रस्तावन--अर्थ बिलों के और आवश्यक बिलों के 
अतिरिक्त अन्य सब बिल है 'डेल' या सेनेट के बहुमत से ९० दिन के लिये स्थगित 
किए जा सकते हैं। इसी अवधि में यदि जनता का इछ अंश या है सेनेट प्रार्थना करे 
तो बिक जनता निर्णयार्थ रक्खा जा सकता है । 

विधान सम्बन्धी बिलों को व्यवस्थापिका सभा आड़ वर्ष तक स्वयं पास कर 
सकती थी । परन्तु १९३० के बाद जनता निर्णय आवश्यकोय समझा गया। यदि 
जनता का बहुमत वोट देने आवे और इसका है अंश इससे सहमत होवे तभी यह 
बिछ पास किया जायगा अन्यथा नहीं । 

व्यवस्थापिका सभाओं के निर्णय के दो साल बादु से ७०,००० जनता प्रस्ता- 
वना कर सकती है। अगर दो साल तक सभायें कुछ ध्यान न दें तो ७५,००० 
जनता सभाओं को जनता निणेय के छिग्रे बाध्य कर सकती ऐ । 

सन्‌ १९२८ में प्रेजीडेन्ट कांग्रेस ने एक बिरकः को आवश्यक घोषित करके 
जनता निणय या प्रस्तावना की आज्ञा न दी। इसलिये आजकल केवल वैधानिक 
विषयों पर ही जनता का निणेय लिया जाता है । 

सभाओं की कार्य पद्धति--सपसे मुख्य पदाधिकारी साधारण सभा का 
सभापति होता है । वह किसी पक्ष का समर्थन नहीं करता है। उसके निर्वाचन का 
कोई विरोध नहीं करता है और सर्देव निर्वाचित हो जाता है। 

आयशेण्ड में स्थायी समितियाँ नहीं हैं । बिलों को पेश इत्यादि करने की 
विधि वैसी ही है जैसी कि इंगलेंड में, केवल अन्तर इतना है कि यदि बिल अधिवेशन 
काल में रद्द कर दिया जाय तो उसी काल में वह पुनः पेश नहीं किया जा सकता, 
इंगलेंड में ऐसा नहीं है। 

आइवेट बिरू सबसे पहले सेनेट में पेश होते हैं, तदुपरान्त साधारण सभा के 


पास आते हैं । 
२९ 


( शरद ) 


आयलेंण्ड को कार्यकारिणी--सन्‌ १९२६ की इसी “इम्पीरियल 
कान्फ़ेन्स' ने यह तय किया कि बादशाह उन पब्छिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं कर 
सकेगा जिसको कि कायकारिणी न चाहे और कार्यकारिणी सभा के प्रति उत्तर- 
दायी हो । सन्‌ १९२६ से पेइतर गवर्नर जनरल केबिनेट के परामशे से ही काम 
करता था, परन्तु अब उसको आयलेंद की फार्थतारिणी के आदेशाजुसार ही काम 
करना पड़ता है । उसका कतंब्य वह्दी है जो कि इंगछेंड में बादशाह का है । 

गवनर जनरल की नियुक्ति में कार्यकारिणी की सलाह अवइय ले लेनी 
चाहिये | विधानाजुसार यदि गवनेर जनरल में विश्वास नहीं है तो डसको स्तीफ़ा 
देना चाहिये। 

सारे अधिकार कार्यकारिणी समिति के हाथों में हैं जिसमें कि हम अनेकों 
नई विशेषताय पाते हैं। कार्यकारिणी में ५ से ७ तक सदस्य हो सकते हैं जो कि 
केवल साधारण सभा में से ही चुने जा सकते हैं । इन पाँच में ?7८४0९७८, डपसभा- 
पति और अर्थ मंत्री सदेव रहते हैं और शेष दो किसी पद को सुशोभित करते हैं । 

सबसे प्रथम “डेल' ्रेज़ीडेन्ट को चुनती है जो कार्यकारिणी के सदस्यों को 
चुनता है तदुपरान्त सभा इन सदस्यों की सूची को मंजूर करती हे या रद कर 
देती है ([)97| #९]९०८:४ 07 2८०९०५६ ४6 ॥50 35 4 छ्0]6) । 

कार्य फकारिणी सभा घरेलू और विदेश नीति का निर्माण करती है, आय 
व्यय अज्लुमान पत्र तय्यार करती है | गवर्नर जनरल को समय समय पर सलाह देती 
है । गवनर जनरल कार्यकारिणी की आज्ञा से किसी बिक को निपेध कर सकता है, 
परन्तु कार्यकारिणी सभा ऐसा क्यों करेगी क्योंकि वह सभा के प्रति उत्तरदायी है । 

इंगलेंड में हारा हुआ मंत्री मंडरू दूसरे निर्वाचन के लिये बादशाह से 
आग्रह कर सकता है। परन्तु आयलेंड में संत्री मंडल ऐसा नहीं कर सकता । 

बाहरी अर्थात्‌ एक्सटने मंत्री ( ?5४६९८४॥ )/१7$:275 )--विधायकों के 
समक्ष यह अस्ताव उपस्थित किया गया कि बाहरी मंत्री रखना बहुत लाभदायक 
होगा क्योंकि जो महाएरुष दुरूबन्दी फी झंझटों से अछूग रहना चाहते हैं उनके 
किये भी कोई साधन होने चाहिये। दूसरा कारण यह था कि बहुत दिनों तक 
जायलंड को नये नये विचारों की और साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिये ऐसे 
संत्रियों का होना परमावश्यक है । 

संत्री संडल में ५ से ७ तक सदस्य होने चाहिये और कार्यकारिणी के 


( २२७ ) 


सदस्यों की संख्या १२ से अधिक नहीं होनी चाहिये। प्रेजीडेंट बाहरी मंत्रियों के 
लिये पदों की एक सूची तय्यार करता है और सभा को पेश करता है। सभा एक 
कमेटी बनाती है ओर भिन्न भिन्न पदों पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों को नियुक्त करती है । 
यह छोग अपने कार्य के लिये केवल साधारण सभा को उत्तरदायी हैं, और इनकी 
कार्य काछ अवधि पाँच वर्ष है । 
एक्सटन मंत्री पदच्युत नहीं किये जा सकते हैं । इस नीति ने दीक कास 

नहीं किया । इस प्रस्ताव के सबसे बढ़े समर्थक केबिन ओहिगिन्प ने इसकी श्रुटियों 
को ओर दोषों को स्वीकार कर लिया । कोई भी बिल अर्थ संत्री के परासर्श बिना 
पास नहीं हो सकता था क्योंकि वही धन नियत करता था। ऐसी परिस्थिति में 
एक्पटन संत्री क्‍या कर सकता था? यदि वह कोई ख़राब बात करे तो सारी 
ज़िम्मेवारी उसके सिर सढ़ी जाती है। राजनैतिक और अन्य मेम्बरों में सदैव सतभेद 
रहता था । विधान संशोधन सम्बंधी प्रस्ताव पेश क्रिया गया जिससे कि इन झगढ़ों 
और भतभेदों का ही अन्त हो गया ॥ इस संशोधनानुसार केविनेट में ५ से १२ तक 
सदस्य हो सकते हैं और यदि प्रधान चाहें तो एक्सटर्न मंत्री भी रख सकता है। 

व्यवस्थापिका सभाये कोई नियम विधान विरुद्ध नहीं बना सकतीं | उनके 
बनाये हुए सारे नियमों पर सुप्रीम कोट अपना निर्णय देते हैं । यदि कोट उसको 
विधान विरुद्ध समझे तो बिल रद कर दिया जाता है। इसी को नेयाण्रिक प्रधानता 
या जुडिशल सुप्रीमेसी ( ][परत0८ंग $5097९०778८9 ) कहते हैं । 

असाधारण या स्पेशल ट्राइब्यूनल नहीं बनाये जा सकते । केवल युद्ध काल 
में हो मिलिट्री ट्राइब्यूनल बनाये जा सकते हैं ओर उसी क्षेत्र के निवासियों का 
मुकदमा इनमें हो सकता है। यहाँ के सुप्रीम कोट की अपील प्रीबी कोंसिल में 
नहीं जा सकती । 


मिश्र (52४7४ ) 


सन्‌ १९३४ से पहले सिश्र टर्की वालों के हाथ में था। दिसम्बर सन्‌ १९१४ 
से यह अंग्रेज़ां का रक्षित राज्य बना दिया गया । मुहस्मदअली के वंश के सब से 
बड़े राजपुत्र हुसेन कासिल सुल्तान बनाये गये | १९१७ में हुसेन कामिल की रूत्यु 
हो गई औरर इसी वर्ष अंग्रेज़ों का आधिपल्य भी घट गया। सिश्र अंग्रेज़ों का रक्षित 
राज्य न रहा १५ । साचे १९२२ को सुह्तान ने अपने को बादशाह घोषित क्रिया । 
आधुनिक राजा इस वंशावली के नवें देँ। राजगद्दी वंश परम्परा के अनुसार वंश 
के सब से बड़े अधिकारी राजपुत्र को दी जायेगी। स्लियाँ या उनके बच्चे गद्दी पर 
नहीं बैठ सकते । जो छोग पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं हुये € वह भो राजा नहीं 
बन सकते । शासक की अवस्था अट्टारह वर्ष से कप्त होने पर एक रीजेन्सी की 
स्थापना की जाती है। या तो पूर्व राजा स्वयं अपना व्सीयतनामा छोड़ जाता है, 
अन्यथा पार्लियामेन्ट स्वयं तीन आदमियों की रीजेन्सी कोन्सिक बनाती है। इस 
रीजेन्सी कोन्चिल के वही लोग सदसय चुने जा सकते हैं जो कि राजपुत्र हैं।, या 
अधान संत्रो हो या रह चुके हैं, मंत्री गण या नेता छोग । 

२२ अक्टूबर सन्त १९३० का विधान सिश्र को स्वाधीन, पेधराजतंत्री 
(004१7 ८ए 0 ि०७7९४०४८३४०४ए९८ (90ए८४४7र०7६) घोषित करही है । 
समसत सिश्र वासियों का समान नागरिक अथवा राजनतिक अधिकार है--नागरिक 
चाहे किसी देश या घर्म के हैं । घार्भिक अथवा व्यक्तिगत रवतंत्रता है। लड़कों और 
लड़कियों के लिये प्रारम्भिक शिक्षा आवश्यक है । 

राजा को सेनेट ओर प्रतिनिधि सभा की भाँति सम्मान अधिकार हैं। राजा 
ही अर्थ बिलों का श्रीगणेश करता है । फोई बिल पालियामेन्ट की सम्मति और 
राजा की आज्ञा बिना नियम नहीं वन सकता। राजा प्रतिनिधि सभा को भंग कर 
सकता है । संत्री इस सभा फो हर प्रकार उत्तरदायी हैं । राजा जल वा थल सेना का 
अध्यक्ष होता है। कोई युद्ध पालियासेन्ट की आज्ञा विना नहीं छेड़ा जा सफता। 
सारे काम सत्रियों द्वारा होते हैं । 


श२८ 


( २१२५९ ) 


सेनेट में १०० सदस्य होते हैं । इनमें से ६० को राजा स्वयं नामज़द करता 
है और ४० का जनता द्वारा दस वर्ष के लिये निर्वाचन होता है। अत्येक दसवें वर्ष 
सेनेट के आधे सदस्यों की जगह में नय्रे सेनेटर नियुक्त किये जाते हैं । 

प्रतिनिधि सभा में १५० सदस्य होते हैं जो कि पाँच वर्ष के लिग्रे निर्वाचित 
होते हैं । सद॒स्यों का निर्वाचन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है । 

पालियामेन्ट के सदस्यों फो वेतन मिलता है। पालियामेम्ट की आज्ञा से ही 
कर लगाये जाते हैं या हटाये जाते हैं । अर्थ वर्ष के समाप्त होने से तीन मास पहले 
सभा में बजट पेश होते हैं । 

देश का झुख्य धर्म इस्लास है । अरबी इसकी भाषा है और केरो ( (:४7० ) 
इसकी राजधानी है । 

सभा वंश परम्परा, या प्रजातांब्रिक विषयों में या समानता वा स्वाधोनता 
के पिद्दान्तों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती । 

स्थानीय शासन--सन्‌ १९०५ में प्रान्तों को कुछ विशेष अधिकार दिये गये। 
उनको पब्लिक विक्रय स्थान खोलने का पूण अधिकार है । वे गाँव के चौकी दारों का वेतन 
और उनकी संख्या नियत करते हैं--चोकीदारों को अरबी भाषा में गाफिरि कहते हैं । 
समस्त वन क्यूलर सकूल डनकी अध्यक्षता में हैं। प्रान्तीय कौन्सिल में प्रत्येक केन्द्र (5,») 
से दो प्रतिनिधि आते हैं। सुदीर ( ,२०)-०) ही कौन्सिल का सभापति होता है। 

सिश्र पाँच गवर्नर प्रान्तों में विभाजित है जिसको कि गवनरशिप या 
मुहाफज ( ;3॥०)० ) कहते हैं | यह प्रान्त भी अन्य छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुये हैं। 

चोदृह प्रधान नगरों में मिश्रित समिति हैं। इन मिश्रित समिति ( १5९० 
(०पष्चल ) में बूरोपियों की ओर सिश्र वासियों की समान संख्या है । यह क्रौंसिल 
नगरों का शासन व देख रख करती है । सिकन्दरिया (॥|९८०४४॥०८४१०) की मिश्रित 
कोंसिल के अतरिक्त अन्य समस्त कोंसिल को कर लगाने का पूण अधिकार है । 

७५६ नगरों में स्थानीय शासन की कुछ भिन्न प्रथा है | स्थानीय कोंसिल में 
चार सदस्य होते हैं । इन के कोंसिलों के अधिकार लगभग वही हैं जो कि मिश्रित 
कोंसिलों के हैं । 

सन्‌ १९१८ में कुछ गाँवों में ग्राम कॉंसिलें नियुक्त की गई । आजकल इस 
प्रकार की कोंसिलें ३० ऋस्‍थों में हैं। परन्तु इनको अपनी कोंसिल में मनमानी 
सदस्य भरने का अधिकार नहीं है। 

केन्द्रीय सरकार फो हन कोंसिलों के नियम तिषेध करने का पूर्ण अधिकार है। 


चीन ( (फरां0० ) 

१२ अक्टूबर १९१२ को संसार के एक बहुत ही प्राचीन राजबंश का अन्त 
हुआ । (क्रान्ति के सम्बन्ध में हम भूगोल के पिछलों अंकों में लिख चुके हैँ )--यह 
था मंचू वंश जो कि ताबिंग चायो ( [५ (॥778 (2४४० ) के नाम से 
प्रसिद्ध था-- 

इसके अन्तिम बादशाह पू-इस ( 0-9१ ) इस बंश के सोलहनें राजा थे । 
आपका जन्म ११ नवम्बर १९०६ को हुआ | १४ नवम्बर १९०८ को अपने चाचा 
की सत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठे। अपने जन्म के डीक छः वर्ष बाद, उसी दिन 
आप राजगही से उतार दिये गये | ५ नवम्बर १९२४ को आपने चीन का नागरिक 
होना स्वीकार किया । 

केख्रीय सरकार नानकिंग में स्थापित हुईें। इसको समिति शासन 
((:07077060९९ (50एट/मगटा: ) कहना कोई अत्युक्ति न होगा। यह शासन 
कोरमिंगताग ( 07708 ५978 ) अर्थात्‌ राष्ट्रीय दछ का प्रतिनिधि हैं। 

राष्ट्रीय शासन सरकार की पाँच समितियाँ या 'युआन! ( ऐएथा ) हैं..." 
कार्य कारिणी सम्तिति, ध्यवस्थापक, नेयायिक, परीक्षार्थ, निरीक्षक । 

देश का एक नेता (?7९४00९४॥) भी होता है । उसकी सहायता के लिये २४ 
से ३६ तक सदस्यों की परामर्श समिति होती है। प्रत्येक समिति का एक सभापति 
और उपसभापति होता है जिनको कि राष्ट्रीय दुछ की मुख्य समिति निर्वाचित करती 
है। समम्त निर्णयों पर, आज्ञापत्रों पर, सेता की देख रेस सम्बन्धी विषयों पर 
प्रेज़ीडेन्ट के और उस विषय से सम्बन्ध रखने वाली समिति के प्रज्ञीडेन्ट के अथवा 
मंत्री के हस्ताक्षर होने चाहिये। 

कार्य कारिणी समिति देश की सर्व प्रधान शासन संस्था है। यह समिति 
मंत्रियों को अथवा आवश्यक विषयों पर निर्णय करने के लिये कम्तीशन नियुक्त करती 
है | यह समिति में आय-व्यय अनुमान पत्र, मुक्ति प्रस्ताव, युद्ध घोषणा, सन्धि 
प्रस्ताव अथवा अन्य अन्तर राष्ट्रीय विषय से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्ताव व्यवस्थापिका 
सभा में पेश करती है । 


२३० 


( २१३१ ) 


घारा सभा उपरोक्त विषयों पर विचार करती है । इस सभा का एक सभा- 
पति होगा और एक डपसभापति । इसमें ७९ से ९९ तक सदस्य होने चाहिये । 
सभा के प्रेज़ीडेन्ट की सिफ़ारिश के अनुसार राष्ट्रीय सरकार इन सदस्यों को दो 
साल के लिये नियुक्त करती है । 

नैयायिक समिति मुकदमे तय करती है, न्याय शासन की देख भार करती 
है, फाम में त्रुटि होने के कारण अफसरों को सजा देती है, अभियुक्तों की मुक्ति के 
लिये इस समिति का प्रेजीडेन्ट राष्ट्रीय सरकार से सिफारिश करता है । 

परीक्षा समिति का काम वही है जो कि भारतवर्ष में पब्लिक सर्विस कमी- 
शन का है । यह परीक्षा लेने के बाद योग्य पुरुषों फो पदों पर नियुक्त फरती है । 

निरीक्षण समिति का काय केवल निरीक्षण का है। यह बड़े बढ़े अधिकारियों 
पर अभियोग चलाती है ओर हिसाब की जाँच करती है। राष्ट्रीय सरकार इस 
समिति के सदस्यों को नियुक्त करती है। इसमें १५ से २९ तक सदस्य होते हैं । 
इसके सदस्यों को राज्य भर में कोई अन्य पद नहीं सोंपा जा सकता न सदस्य ही 
अपने पद से हटाये जा सकते हैं । 

स्थानीय शासन--सन्‌ १९२८ के जुलाई मास में ६ प्रधान और कुछ 
साधारण ग्युनिसिपेलिटियों की स्थापना की गई। सन्‌ १९३० में प्रधान और 
साधारण का भेद्‌ उड्हा दिया गया। ज्ञात रहे प्रधान ग्युनिसिपेलिटियाँ राष्ट्रीय 
सरफार अथवा कार्य कारिणी की अध्यक्षता में थी ओर साधारण ग्युनिसिपेलिटियाँ 
अपनी प्रान्तीय सरकारों की अध्यक्षता में थी, दोनों प्रकार का भेद तो अवश्य हटा 
दिया गया है परन्तु उनका शासन पहले की भाँति ही होता है। 


सियाम 
( 9ाध्या ) 


२५ जून १९३२ तक सियास एकतंत्री शासन के सूत्र में आबद्ध था। इसी 
वर्ष यहाँ पर ऋण्ति सच गई। राजा को विवश हो फर वेधानिक बनना पड़ा । 
विधान बनने में अवश्य बहुत समय नष्ट होता है। इसी कारण कुछ काल के लिये 
शासन निम्मित्त २७ जून को [[शाछ0747ए (70750 0प079| ८८ पास कर 
दिया गया । समस्त अधिकार प्रजा के अथवा राष्ट्र के हैं । 

राजा राज्य का अधिष्ठाता है। शासन अधिकार जनता दल के पन्द्रह सदस्यों 
फी एक समिति के हाथ में हैँ । यह सदस्य 'पीपब्स सेनेट' ( ?९0.]९४? 5९720 ) 
में से चुने जाते हैं । 

नये विधान की तय्यारी हो रही है । इस विधान के अनुसार सभा के आधे 
सदस्यों को राजा नामज़द करेगा और आधे सदस्यों का निर्वाचन होगा । 

आचीन सुप्रीम कॉंसिक और प्रित्री कॉंसिल भंग कर दी गई हैं। 

सियास राज्य १० केन्द्रया 'मानथों) ( (८6 07 /0०70॥07 ) में 
विभाजित है । ५ केम्द्रों में शासन के लिये ९ छाडे लफ़्टन्ट ( .0+त 67 ९- 
02705 ) हैं। उनकी अध्यक्षता में छोटे छोटे प्रान्तों के गवनर रहते हैं। क्रुन्सदेव 
( 6+प्रत800% ) केन्द्र के शासन के लिये एक लाड प्रीफ़ेक्ट होता है। यह दल 
केन्द्र ६९ प्रान्तों में विभाजित हैं ( अर्थात्‌ “चंगवत! (.॥97899८ ) । ४०६ ज़िलों 
में विभाजित है. ( अथात्‌ 'असपुर! 0770 ए75 ) । ४९७८ कम्यून में विभाजित है 
( 'तम्बोन! 7075 )। 

सियाम आजकल भनेकों सन्धि करने के बाद विदेश जातियों के झंझट 
से मुक्त हो गया है । 


२३२ 


दक्षिणी अमरीका के स्वतंत्र राज्य 


यह छोटे छोटे राज्य पहले स्पेन के अधीन थे। पाठकों को विदित होगा कि 
स्पेन वालों ने यहाँ आकर अपने उपनियेश बनाये । सोने की खोज में उन्होंने सारा 
देश छान डाछा, निवासियों पर जो अत्थाचार किये उनका वर्णन करने से रोमांच 
हो आता है। धीरे धीरे निवासियों ने तथा उपनिवेशकों ने दृढ़ता से सतंत्रता प्राप्त 
की । हम दक्षिणी असरीका के राज्यों के विधान में खतंत्रता के युद्ध का वर्णन 
करना व्यर्थ समझते हैं | हस केवल संक्षिप्त में आवश्यकतानुसार सब कुछ आप के 
सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे । 

१-वेनेजुला 
( ४८४८०2प८८।७ ) 

थहाँ के निवासियों ने सन्‌ १८३० में रिपब्लिक की घोषणा की, परन्तु 
निवासियों में अथवा अन्य व्यक्तियों में सदेव फूट रहती थी। इसी कारण देश का 
शासन ठीक प्रकार न हो सकता था ! महाशय विनसेन्टी गोमेज़ ((+९2/9| पका 
पटल्मपं 507९2 ) ने इस झगड़े को अन्त करने का प्रयत्न किया। आप १९०९ 
से १९१७५ तक और पुनः सन्‌ १९२२ से १९२९ तक वेनेजुला रिपब्लिक के प्रेज़ोडेंट 
रहे । सन्‌ १९२९ में देश के राजनेतिक विषयों से आप बिल्कुल पए्थक हो गये । 
परन्तु सेनापति के पद्‌ पर स्थित रहे । सन्‌ १९३१ के अग्नेल मास में सेना में 
उपद्वव खड़ा हो गया। कांग्रेस ( कांग्रेस के अर्थ हैं ब्यवस्थापिका सभायें ) ने जनरल 
गोमेज़ फो प्रेजीडेंट निर्वाचित कर लिया | ७ जुलाई १९३१ को विधान में भी 
संशोधन कर दिया गया । 

विधानाजुसार कांग्रेस के दो भाग हैं--सेनेट और चेम्बर आफ डिपुटोज़ । सेनेट 
में ३० वर्ष की अवस्था के ४० सेनेटर होते हैं । प्रत्येक प्रांत दो सदस्य भेजता है । 


इनकी कार्य काल अबधि तीन वर्ष है । 
चेम्बर आफ डिपुटीज़ अर्थात्‌ प्रतिनिधि सभा में ७७ सदस्य होते हैं। इसकी 


श्इ्३ 
३० 


( २३४ ) 


कार्य काल अवधि भी तीन वर्ष है । १ सदस्य ३५,००० जन संख्या का प्रतिनिधि 
होता है । यदि किसी प्रांत में १५,००० वोट शेष रह जाते तो वह प्रांत १ सदस्य 
ओर सेजता है। 

काँग्रेस कम्म से कम तीस वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति को सात वर्ष के लिये 
राष्ट्रपति निर्बाचित करती है। केविनेट मंत्रियों के परामश से ही शासन का सारा 
काम होता है। 

कारकास इस देश की राजधानी है। आवश्यकता पड़ने पर कार्य कारिणी 
इसको हटा भी सकती है । 

प्रान्‍्तों को भी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, उनको समस्त समान राजनैतिक 
अधिकार प्राप्त हैं। प्रत्येक प्रांत में लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली हैं, एक प्रेज़ीडेंट होता है 
जो कि प्रांतीय विधानाजुसार चुना जाता है । 

ज़िलों में स्थुनिसिपेलिटियाँ हैं, स्युनिसिपल कोंसिल इत्यादि हैं । 


२-ययूरेगुए 


( (५5ण8४०८०४५ ) 

इस देश में स्पेन के राजाओं के प्रतिनिधि अर्थात्‌ वाइसराय शासन करते 
थे। वास्तव में यह राज्य ब्रेज़ीछ के अधीन था और उसी का प्रांत भी था। घोर 
अयल्न के बाद अथवा अनेकों कष्टों को सहकर १८ जुलाई सन्‌ ३८३० को उन्होंने 
अपत्ती खतंत्रता घोषित कर दी, विधान पास कर दिया । देश का सुचारु रूप से 
शासन होने लगा। 

इस देश वालों ने इस बात का ध्यान रक्‍्खा कि प्रेज़ीडंट कर्मी भी डिफ्टेटर 
( [)0:200# अर्थात्‌ सब कुछ करता धरता ) न बन जाये। कार्य कारिणी में प्रेज़ी- 
डेंट सम्सिलित है ओर डसकी सहायता के लिये ५ सदस्यों की एक राष्ट्रीय शासन 
कारिणी समिति है । इसके छः सदस्य तो बहुमत दल से चुने जाते है और ३ उस 
अठ्प दल से चुने जाते हैं जिसके अब्प दलों में से सबसे अधिक वोट आये हों । इस 
शासन कारिणी के ३ सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अपना पद त्याग करते हैं, और डनकी 
जगह नये चुने सदस्य जाते हैं। जनता ही प्रज़ीडेन्ट को और शासनकारिणी 
कौन्सिल को निर्वाचित करती है । प्रेज़ीडेन्ट का निर्वाचन चार साल के लिये होता 
है । उसका पुन; निर्वाचन केवल उसके कार्य काछ की अवधि समाप्त होने के आड़ 


( र३० ) 

सार बादु हो सकता है । 

ओज़ीडेन्ट विदेश, युद्ध, जलसेना और देशी मंत्रियों को नियुक्त करता है और 
उन पर उसका पूरा दुबाव है | कौंसिल अर्थ, देश सेवा, तिजारत, शिक्षा के विभागों 
के मंत्रियों को नियुक्त करती है । कोन्सिल वार्षिक आय व्यय अनुमान पन्न तय्यार 
करती है और आय के साधन ढूँढ़ कर श्रेज़ीडेन्ट को बतछाती है। 

सन्‌ १९१९ में विधानसंशोधन हुआ--चर्च को राज्य से एथक्‌ कर दिया 
गया अर्थात्‌ यह घोषित कर दिया गया कि धर्स का राजनेतिक विषयों में कुछ स्थान 
नहीं होना चाहिये। 

प्रथम तो केवल १८ वर्ष की अवस्था वाले मनुष्यों को मताधिकार था। यह 
आवश्यक है कि वोटरों को छिखने पढ़ने को योग्यता होनी चाहिये। सन्‌ १९२१ 
में ख्रियों को भी सताधिकार दिया। निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार 
पर होता है । 

पालियासमेन्ट के दो भाग हैं :--सेनेट ओर प्रतिनिधि सभा ( $20406 27वें 
(0४7९७ ०4 १००7९५८४:७८४४८७ ) । सेनेट में १९ सदस्य हैं जिनको कि एक 
निर्वाचन संघ ( 77]20:072 (20[28० ) छः वर्ष के लिये निर्वाचित करता है। 
प्रत्येक विभाग ( [0९927077९70 ) एक सदस्य भेजता है। ६ सदस्य प्रति दूसरे वर्ष 
पद ब्यागते हैं। 

प्रतिनिधि सभा में १२४ सदस्य हैं जो कि तीन वर्ष के लिये निर्वाचित होते 
हैं | १२००० व्यक्ति एक प्रतिनिधि को निर्वाचित करते हैं । 

सभाओं का अधिवेशन ३५ सा से १५ दिसम्बर तक होता है । छुट्टियों के 
दिनों में दो सेनेटरों और पाँच प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की एक कौन्सिल 


काम्त करती है । 


३-पौरू 
( रिहाप ) 
पीरू में भी स्पेन के वाइसराय शासन करते थे । १८ जुलाई सन्‌ १९२१ को 
पीरू ने खतंत्रता की घोषणा की । परन्तु पूर्ण स्वतंत्रता उनको केवछ सन्‌ १९२४ में 
युद्ध के बाद प्राप्त हुई थी । आजकल पीरू का शासन १८ जनवरी १९२० के 
विधानाजुसार हो रहा है । 


( श॒३६ ) 


ग्रहाँ पर सेनेट को और प्रतिनिधि सभा को जनता ही पाँच पॉच वर्ष के 
लिये निर्वाचित करती है। सेनेट में ३५ सदस्य होते हैं, और प्रतिनिधि सभा में 
११० सदस्य होते हैं । प्रत्येक वर्ष २८ जुलाई से सभाओं का अधिवेशन आरम्भ होता 
है । यह सभायें ९५० दिन से १९० दिन तक काम करती हैं । 

प्रेज़ीडेन्ट पाँच साल के लिये चुना जाता है और ७ सदस्यों के एक केबिनेट 
हारा शासन कार्य करता है । केबिनेट के सदस्य प्रेज़ीडेन्ट को उत्तरदायी हैं। प्रेज़ी- 
डेन्ट जब चाहें डनको पद॒च्युत कर सकता है। 

देश में बोस विभाग ( [00047077९705 ) हैं जो कि ११३ प्रान्‍्तों 
में विभक्त हैं । यह प्रान्त भी ९७३ ज़िलों में विभक्त है। प्रत्येक विभाग में प्रीफेक्ट 
होता है, और प्रत्येक प्रान्त में एक सब-प्रीफेक्ट होता है । 

स्युनिसिपेलिटी के सदस्यों को जनता ही निर्वाचित करती है। परदेशियों 
को भी सताधिकार है । 

४-पेरागुये 
( ?००४०४ण००४ ) 

यह देश सन्‌ १८११ में स्पेन के बन्धन से मुक्त हुआ। १३८१७ में डाक्टर 
गेस्पर ( 97%. ]05८ 0545ए947 रि०वंवृप८ फिउएटा॥ ) डिक्टेटर बन 
गये और अपनी रूत्यु पय्येन्त, २० सितम्बर सन्‌ १८४० तक डिक्टेटर बने रहे । 
इसी वर्ष एक नया विधान बनाया गया। इसके अख्नुसार प्रेज़ीडेन्ट ही सब प्रधान था। 

सन्‌ १८६५ से १८७० तक पेरागुये का ब्रेज़िल राज्य से युद्धू छिडा रहा। 
सन्‌ १८७० में युद्ध सम्राप्त हो जाने के बाद नवीन विधान का निर्माण किया गया। 

कांग्रेस के दो भाग हैं :---टेनेट और प्रतिनिधि सभा। सेनेट में २० सदस्य 
हैं। ८००० से १२,००० तक जनता एक सेनेटर को निर्वाचित करती है। सेनेट की 
कार्य काछ अवधि छ; वर्ष है। ६ सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदच्युत होते हैं और नये 
सदस्य भरे जाते हैं । 

अतिनिधि सभा में ७० सदस्य होते हैं जो कि चार वर्ष के लिये निर्वाचित 
किये जाते हैं । आधे सदस्यों का दूसरे वर्ष निर्वाचन होता है। ६,००० जनता के 
हिसाब से एक अतिनिधि चुना जाता है। अठारह वर्ष की अवस्था वाले मल्द॒ष्यों को 
सताधिकार है । 


( २३७ ) 
छुट्टियों में काम करने के लिये दो सेनेटरों और चार प्रतिनिधियों की सभा फाम 


करती है । प्रेज़ीडेन्ट भो चार चर्ष के लिये निर्वाचित किया जाता है। उसकी 
सहायता के लिये ५ सदस्यों का एक केबिनेद रहता है । 
५-इक्वेडर 
( +८पछतेठ ) 

स्पेन से तारतस्य युद्ध के बाद १३ सई सन्‌ १८३० को इक्व्रेडर ने रिपव्लिक 
की घोषणा की । स्मरण रहे इससे पहले इक्वेडर क्वीटो ((3प्८० ) नाम से प्रसिद्ध 
था। आजकल देश का शासन २८६ सा्च १९२९ के विधानाञुसार हो रहा है । 

जनता ही प्रेज़ीडेन्ट को चार साल के लिये निर्वाचित करती है। अकारण 
सत्यु हो जाने पर या इस्तीफ देने पर देशी मंत्री प्रेज़्ीडेन्ट की जगह काम करता 
है। केबिनेट में छ; मंत्री होते हैं जो इकट्टे और पए्थक एथक दोनों हो प्रकार 
ज़िम्मेवार हैं । 

कांग्रेस के दो भाग हैं :--सेनेट अर्थात्‌ श्रधान सभा। इसमें ३२ सदस्य 
होते हैं। जिनकी कार्य कार अवधि चार वर्ष होती है। भीतर के और समुद्र तट 
का अत्येक प्रान्त एक सेनेटर भेजता है, प्राचीन या पुरातन प्रांत भी एक सेनेटर 
सेजता है । विश्वविद्यालय, स्पेशल शिक्षालय, छापेख़ाने, वेज्ञानिक ओर साहित्यिक 
संस्थायें, तिजारत, हिंदुस्तानियों का रक्षा विभाग प्रत्येक एक सेने2र चुनता है । 
प्रारम्भिक और नार्सल शिक्षालय, कृपी, व्यवसाय, श्रस, देशी निवासी इत्यादि 
प्रत्येक दो सेनेटर चुनते हैं। ह 

चेम्बर आफ डिपुटीज़! में ५६ सदस्य होते हैं जो कि दो वर्ष के लिये निर्वा- 
चित होते हैं । प्रत्येक प्रान्‍्त कम से कम् दो प्रतिनिधि भेजता है। जिन प्रान्तों की 
जन संख्या १,००,००० से अधिक है वे दो से अधिक प्रतिनिधि भी भेजते हैं । 

खी और पुरुष दोनों को ही मताधिकार प्राप्त है। निर्वाचकों को लिखने 
पढ़ने की योग्यता होनी चाहिये। 

फाँग्रेस को आसंद्ित करने की आवश्यकता नहीं पढ़ती है पर स्वयं क्‍्वीटो 
में 4० अगस्त से अपना कार्य आरम्भ करती है । हिन्दुस्तानियों को कर से मुक्त 
कर दिया गया है। 

प्रान्तों का शासन गवरनरों द्वारा होता है, डनके छोटे विभागों का अर्थात्‌ 


€ रशेट ) 


केन्टनों का शासन राजनैतिक सरदारों ( ?0050८४| (:]76४ ) द्वारा होता है। 
पेरिसों का शासन पोलिटिकल क्पूटन्टों ( [20|00८2 ॥८प८८०७7०५५ ) द्वारा 
होता है । 


६-चाइल 
( (796 ) 


१८ सितम्बर सन्‌ १८१० को चाइल ने अपने फो स्पेन के बन्धन से मुक्त 
कर अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की । यह 
बात तो प्रसिद्ध ही है कि मरते दस तक भी कोई अपना पक्ष नहीं छोड़ता। 
अस्तु, सन्‌ १८१८ में ही चाइल को मुक्ति सिली। आजकल चाइल का शासन 
१८ अक्टूबर सन्‌ १९२७ के विधानानुसार हो रहा है । 

सनेट ओर चेस्थर का निर्वाचन जनता द्वारा केवल नाम सात्र के लिये होता 
है। फ़वेरी सन्‌ १९३० में दलों ने आपस में समझौता करके दोनों सभाओं में कुछ 
सदस्य भेजे । 

सेनेट में ४७ सदस्य ८ वर्ष के छिय्रे पाँच प्रान्तों ह्वारा चुने जाते हैं । प्रत्येक 
प्रान्त पाँच सदस्य भेजता है । आधे सदस्य प्रति चौथे वर्ष त्याग करते हैं। चेम्बर 
में १३२ सदस्य २१ वर्ष को अवस्था वाले शिक्षित जनता द्वारा चुने जाते हैं। 
( ३०,००० जनता १ सदसय चुनती है )। 

कांग्रेस का अधिवेशन १२ मई से १८ सितम्बर तक होता है। जनता ही 
प्रेज़ोडेन्ट को छः वर्ष के लिये निर्वाचित फरती है, उसका पुनः निर्वाचन नहीं हो 
सकता | प्रेज़ीडेन्ट काँग्रेस के नियसों का निषेध कर सकता है, परन्तु आधे से 
अधिक मेम्घरों की डपस्थिति में ह सदस्यों का मत प्रेज़ीडेल्ट के इस निषेध को 
रह कर सकता हे | 

निरवांचन सम्बन्धी क्षणड़ों का एक ट्राइब्यूनल निपटारा करता है। इस 
ट्राइब्यूनल में पाँच सदस्य होते हैं जो कि लाटरी डाल कर चुने जाते हैं। 

शासन काय के लिये प्रल्थेक विभाग के लिये एक मंत्री होता है। यह 
मंत्रीगण प्रेज़ीडेन्ट के प्रति उत्तरदायी हैं। संत्री सभा में केवल भाषण दे सकते 
हैं, परन्तु उनको वोट देने का अधिकार नहीं है । 


( २३९ ) 


७>-्रेज़ील 
(छाश्टा। ) 


३ सई सन्‌ १५०० को पुतंगारू वालों ने इसको खोज निकाला था। सन्‌ 
१८१५ में इसको राज्य (९१02800707) घोषित कर दिया गया । पुतंगाल के बादशाह 
का ज्येष्ठ पुत्र डाम पीडरो (0377 72070) वैधानिक राजा और सर्क्षक घोषित 
किया गया । उसी वर्ष ब्रेज़ील को स्वतंत्रता भी प्रदान की गई । सन्‌ १८८५९ में ब्रज़ील 
में उपद्वव सचा । डाम पीडरों द्वितीय को गद्दी पर से उतार दिया गया और संयुक्त 
ब्रेज़ील एक्ट के नाम से श्रेज़ील रिपब्लिक घोषित किया गया। सन १८५९१ में श्रेज़ील 
का विधान बना, सन्‌ १९२६ में यह पुन: स्वीकार कर लिया गया और अक्टूबर सन्‌ 
१९३० में सेना सभिति ( /(087ए ]५४7॥०) ने भी इसको स्वीकार कर लिया 
और शासन की बागडोर अपने हाथ में ली । 

संयुक्त राष्ट्र श्रेज़ील में २३ प्रान्त हैं । इसमें आकरे (8८7८) और एक अन्य 
संघीय प्रान्‍्त भी सम्मिलित हैं। प्रत्येक प्रान्त को शासन-स्व्रातंत्य है ओर इच्छा- 
जुसार व्यय करता है। केन्द्रीय शापन रक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी बात में 
हस्तक्षेप नहीं करता है। केन्द्रीय सरकार प्रास्तों को डीक शासन करने का आदेश 
करती है, अर्थ विषयों का निरीक्षण करती है। संघीय नियश्ों को कार्यान्वित 
करती है, बाहर से आने वाले माल पर कर लगाती है। टिकट, स्टाम्प, नोट, 
इत्यादि का कार्य भी केन्द्रीय शासन करतो है। परन्तु विदेश को जाने वाले 
सामान पर कर, सम्पत्ति, व्यवसाय, तिजारत इत्यादि पर कर लगाने का अधिकार 
प्रन्तीय सरकार को है । 

चेम्बर आफ डिपुटीज़ में २३२ सदस्य होते हैं जो कि तीन वर्ष के लिये 
चुने जाते हैं । प्रत्येक प्रात कस से फम्त चार प्रतिनिधि भेजता है। सेनेट में ६३ 
सदस्य होते हैं । प्रत्येक प्रान्त ३ सदस्य ९ वर्ष के लिये भेजता है। $ सदस्य तीसरे 
वर्ष अछूग होते हैं ओर नये सेनेटर चुने जाते हैं। सभाओं का अधिवेशन तीसरी साख 
से रियोष्टि जेनिरो (२00८ ]27727०) में आरम्भ होता है और छगभग चार 
मास तक रहता है | डिपटियों को और सेनेटरों को वेतन सिलता है । यह लोग 
संत्री जब तक नहीं बन सकते जब तक कि यह छोश सभा को अपना त्याग पद्र 
न भेज दें । 


( २४० ) 


प्रेज़ीडेन्ट सभा द्वारा चार साल के लिये चुना जाता है | उसकी 
अवस्था कम से कम ३७ वर्ष की होनी चाहिये | वह अफसरों को नियुक्त करता 
है, उनको पद्च्युत भी कर सकता है। वह सेना का अध्यक्ष होता है। सेनेट के 
परामर्श से युद्ध और शारित की घोषणा करता है। फ़ेडरल ट्राइब्यूनल के सदस्यों 
को ओर राजपूतों को नियुक्त करता है।। मंत्री गण कांग्रेस में नहीं जा सकते परन्तु 
कांग्रेस की समितियों से सदेव उसको चिट्ठी पत्नी करनी पड़ती है । 

८-श्रर्जेन्टाइन रिपब्लिक 
( 872९०॥०४४८ रि्रपणओ८ ) 

२५ मई सन्‌ १८१० को स्पेन के विरुद्ध विद्रोह की पताका फहराई गई 
ओर ९ जुलाई सन्‌ १८१६ को स्वतन्त्रता घोषणा की गई। सन्‌ १८१६ से १८५२ 
तक देश में अशान्ति रही। २५ स्इ सन्‌ १८५३ को विधान की घोषणा की गई । 
सन्‌ १८६०, १८६६, १८६८ और सन्‌ १९३२ में विधान में संशोधन किया गया । 

प्रेज़ीडनलट को ३७६ सद॒स्यां का एक निर्वाचन संघ निर्वाचित करता 
है। यह सदरूणष १४ प्रान्तों ओर राजधानी के प्रतिनिधि होते हैं, प्रेज़ीडन्ट सेना- 
पति का काम करता है, सिविल, मिलिट्री और नेयायिक पदाधिकारियों को नियुक्त 
करता है । मंत्री मंडल ओर प्रेज़ीदेन्ट दोनों हो उत्तरदायी हैँ । 

वाईस प्रेज़ीडन्ट केवछ सेनेट का सभापति होता है। प्रेज़ीडन्ट और वाईस 
प्रेज़्ीडन्ट रोमन केथालिक मत के अनुयायी होने चाहिये, और अरजेन्टाइन के 
निवासी हीने चाहिये । छः वर्ष दक उनका निर्वाचन नहीं ह्वो सकता । 

सेनेट में ३० सदस्य होते ६ँ। दो राजधानी के प्रतिनिधि होते हैं। और 
प्रत्येक प्रान्त की ध्यवस्थापिका सभायें दो दो सदरुय मेजती हैं । सेनेट के सदस्यों की 
कार्य काल अवधि ९ वर्ष हे। 

'हाउस आफ डिपुटीज़” में १५८ सदस्य होते हैं, जोकि जनता द्वारा चार 
वर्ष के छिये चुने जाते हैं । आधे मेम्बर वूसरे वर्ष अछग होते हैं । 

दोनों सभाओं की बैठक $ मई से ३० सितम्बर तक होती है । 
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विद्यार्थो-जगत का संकट मिटाने बाला 


भारतवषे का भूगोल 


[ लेखक---पं ० रामनारायण मिश्र ] 


इस पुस्तक को आरम्म करने के पहले लेखक ने 
सारे भारतवषे, ब्रह्मा ओर लंका की यात्रा को थी । पुस्तक 
में सब बातें चित्रों द्वारा स्पष्ट कर दी गईं हैं। सभी जगह 
१६३१ की मनुष्य गणना के श्रढ्डु हैं। अब तक भूगोल 
की कोई पाठ्य-पुस्तक इतनी विस्तृत यात्रा के आ्रधार पर 
नहीं लिखी गई । न कोई पुस्तक इतने मौलिक नक़शों 
ओर चित्रों से सुसज्जित है । 

फिर भी मूल्य केवल २) रुपये 

भूगोल” के आहकों ओर अपने क्लास में प्रयोग 
करने वाले भूगोल के अ्रध्यापकों के लिये ख़ास रियायत 
होगी । 

शीघ्र आडेर भेजिये 


मेनेजर “भूगोल” 
प्रयाग ! 
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